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 लोक  WAT  ग्यारह  बजे  समझे  |  हुई  ।

 =
 पे  हृदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 राज्यों  को  खा शान्त

 «102.  sit  समर  मुखर्जी  :

 et  दीनेस  मट् रा चाय  :  क्या  कृषि  मंत्रो  निम्नलिखित  जानकारी  दादाजी  बाला
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  क्क् पा  करेंगे  :

 प्रत्येक  राज्य  का  काद्यान  का  मद वार  मासिक  कोटा  कितना है  ;

 गत  चार  महीनों  में  प्रत्येक  राज्य  को  बिस्तर  में  कितना  खाद्यान्न  सप्लाई  किया
 गया ;  भोर

 उन राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  केन्द्र से  नियमित  रूप  से  मासिक  कोटे को
 सप्लाई  का  अनुरोध  किया  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  +  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रक्षा  जाता

 5 |  इसमें  मास  1980  के  लिए  areal  के  राज्यवार  ordeal  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 ।  इस  प्रकार  का  कोई  मासिक  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  है  ।  राज्य

 संघ  शासित  प्रदेशों  हारा  सूचित  की  गई  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्नों  की  समूची

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  सापेक्ष  मण्डी  में  बप सब् धता  भोर  झड़प

 संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  शझ्राबंटन  का  हिसाब  लगाया  लाता  है  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  दा  सित  प्रदेशों  द्वारा  खाद्यानों  के  उठाए  के  बारे  में  इस  समय

 सुचना  फरवरी  1980  की  अवधि  के  लिए  ही  उपलब्ध  है  भोर  इस  संबंध  में  एक

 विवरण
 सभा  के  पटल  पर  रखा  नाता है  |

 _  असम  शौर  eu  उत्तर  पूर्वों  सीमा  क्षेत्र  के  राज्यों/संघ  शासित
 बिहार मध्य  उत्तर  उड़ीसा  भोर  पश्चिमी  बंगाल  जसे

 करई  एक  राज्यों

 समय-समय  पर  प्रतिवेदन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  कि  उन्हें  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  नहीं  भेजे

 जा  रहे  हैं  ।
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 विवरण-

 1980  के  दौरान  tela  भण्डार  से  राज्य  सरकारों किन्नर
 प्रदेशों  को  खाद्यान्नों

 को  आवंटित  मात्रा  बताने  |  विवरण

 ह  हजार  मीटरी  टन

 राज्य/कैन्द्र  शासित
 seam  क  SA  em

 1980

 40.0 शध्रान्क्र  प्रदेश  ई
 12.0 गेहूँ-पी  owt  e

 fare  16.0

 न् मोटे  प्रमाथ

 जोड़  68.0

 35.0 क़सम  चावल

 15.0
 गेहूं-पी ०  डी  ०
 मिल्स  7.5

 57.5
 ——————

 पह

 बिहार  चावल  65.0

 गेहूँ-पो  ०  डॉ  few ०  १.  ¢  60.0
 45.0 मिल्स

 ii
 -

 जोड़  «1  0.0

 eek  ध  5.0
 गुजरात  ह

 wee  o  >  1७3  roe  Or डी०
 73  oe

 मिल्स
 क

 fhe
 as

 165

 मौटे  rar  अन  9:+  ८  eo  gies
 14.3

 भ  me  40.8

 हरियाणा  चावल
 नि

 5.0 गेहूँ-पी ०  डी  ०
 15.0

 मिल्स  we
 मोटे  अनाज

 _  ब्  काच ०

 2  जोडे  20:0”
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 हिमाचल  प्रदेश  चावल  0.55

 गेहूं-पी ०  डी  ०  2.0

 मिल्स  6.0

 ws  8.55
 बीएल

 जम्मू  घोर  कश्मीर  चावल  11.8

 गेहूं-पी ०डी  ०  9.5

 मिस  13.7

 जोड़  35.0

 कर्नाटक  5.0

 गेहूँ-पी०डी  ०  10.0
 मिल्स  36.0

 ह क
 जोड़  51.0

 _  ी
 केरल  135.0

 गेहूं-पी  ०  ी  ०  10.0

 मिल्स  10.0
 ल

 जोड़  155.0

 मध्य  प्रदेश  बावल  60.0

 गेहूँ-पी  ०डी०  70.0

 मिल्स  17.06

 जोड़  147.06

 महा  राष्ट्र  चावल  50.0

 75.0 गेहूं-पी ०  डी  ०
 मिल्स  50.0

 175.0

 मणिपुर  चावल  4,0

 गेहूं-पी  ०डी  ०  0.6

 मिल्स  0.6

 5.2 जोड़  —————

 3
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 4.0 चावल
 1.0

 गेहूँगपी  ०  ढी

 मिस  1.0

 जोड़  6.0

 4.0
 नागा  लैण्ड  बावल

 गेहूं-पी  ०  डी  ०  0.5

 मिल्स  1.5

 जोड़  6.0

 चावल  50.0
 उड़ीसा

 गेहूं-पी ०  डो  ०  10.0

 26.13 मिल्स

 जोड़  86.13

 पलाव  गेहूँ-पी  ०  ढी  ०  10.0

 मिल्स  35.0

 जोड़  45.0

 दरलमस्थात  बावल  2.0

 गेहूँ-पी  ०  डी०  40.0

 10.0 मिल्स

 जोड़  52.0

 सिक्किम  12.0

 ig-c7  ०  ढी  ०  0.3

 मिल्स  0.25

 जोड़  12.55

 तमिल  नाडु  चावल  15.0

 3.0 गेहूं-पी ०  डी  ०
 मिस  65.0

 जोड़  83.0
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 fager  चावल  7.0

 0-5 गेहूं-पी  ०  डी  ०

 face  1.5

 जोड़  9.0

 50.0 चत्तर  प्रदेश  चावल

 गेहूं-पी  ०  डी  ०  100.0

 मिल्स  50.0

 लोड  200.0

 पद्चचिमो  बंगाल  चावल  150.0

 150.0 गेहूँ-पी  ०डी ०
 मिल्स  55.0

 जोड़  355.0

 झण्डमान  झर  निकोबार

 द्वीप  समूह  गेहूँ-पी  ०  डी  ०  0.5

 अरुणाचल  प्रदेदा  चावल  1.8

 गेहूं-पी डॉ  ०  0.3

 मिल्स  0.01

 लोड  2.11

 चण्डीगढ़  गेहूँ-पौ ०डी  ०  0.4

 मिस  3.3

 लोड  3.7

 दादर  कौर  नागर  हवेली  चावल  0.02

 कल्लो  4.5

 गेहूं-पी ०  डो  ०
 40.0

 बिल्स  42.0

 जोड़  86.5
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 गोधा  चावल  3.5

 गेहूं-पी  ०  डी  ०  1.5

 मिल्स  1.9

 जोड़  6.9

 दीव  चावल  1.0

 पांडिचेरी  चावल  0.1

 गेहूँ-पी ०डी  ०  0.17
 ना __.

 जोड़  0.27 iw

 चावल  6.0 मिजोरम

 गेहूँप्पी  ०  डी  ०  0.05

 6.05 जोड़

 जोड़  चावल  722.27

 गेहूं-पी ०डी  ०  632.32

 मिल्स  525.95 लांघकर
 मोटे  श्रनाज  14.3

 सकल  योग
 प्

 1894.84

 =
 1980  में  1980  के  दौरान  केंद्रीय  भण्डार  से  खाद्यान्नों  को  उठान

 बताने  वाला  विवरण  ।

 (1,000  मीटर  टन

 राज्य  कर्ता  फरवरी  are  aa  जोड़

 ६६2 ह  प्रदेश  चावल  9.5  14.2  15.4  39.1

 गेहूं  12.6  15.5  रि  2718.7  46.8

 जोड़  22.1  29.7  34.1  85.9
 लए
 धर्म  चावल  21.1  19.9  10.4  51.4

 22.0  16.7  15.1 ef  गेहुं  53.8

 जोड़  43.1  36.6  25.5  105.2
 अ  ि  न

 6
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 गट  a  er

 कया  ए  डड

 एएए एएससी
 बिहार  चावल  1.6  1.4  L.3  4.3

 गेहूं  86:8  69.1  38.6  194.5
 r  जोड़  88.4  70.5  39.9  198.8

 गुजरात  चावल  4:5  10.1  7.6  22.2
 गेहूं  32!  31.8  37.4  101.5

 मोटे  सरताज  0.3  0.7  0.5  1.5
 37.1  42.6  45.5  125.2 2  चौर  सिर  नम

 हरियाणा  चावल
 >

 गेहूं  15.8  12:1  6.6  34.5

 हिमाचल  प्रदेश  0.1
 0.1

 _. गेहूँ  5.2  6.9  6.7  18.8
 ‘wis  5.3  6.9  6.7  18.9

 द्
 जम्मू  भीर  कश्मीर

 ग्
 a  5.6  5.3  5.5  16.4

 गेहूँ  11.9  11.8  14.1  37.8
 जोड़  17.5:  17.)  19.6  54.2

 कर्नाटक  27.8  31.9  28.3  88.0

 केरल  चावल  54.7  45.3  55.7  155.7

 गेहूं  9.8  8.1  8.4  26.3
 जोड़  64.5  53.4  64.1  182.0

 मध्य  प्रदेश  चावल  23.9  25.4  21.17  77.0 कह
 गेहुं  44  48.1  30.7  123.5

 जोड़  68.6  15.5  58.4  200.5

 महा  राष्ट्र  चावल  20.9  53.5  37.5  111.9

 गेहूं  76.6.  86.8  71.8  235.2

 जोड़  97.5.  140.3  109.3  347.1
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 ns  एएए

 0.8  2.2
 मणिपुर  सावल  0.3  1.1

 0.5  0.1  0.5  1.1
 गेहूँ
 जोड़  0.8  1.2  1.3  3.3

 14.0
 मेघालय  चाबल  5.4  6.2  2.4

 0.8  2.0  4.8
 गेहूं  2.0

 जोड़  7.4  7.0  4.4  18.8

 चावल  3.4  1.6  0.4  5.4
 नागालैण्ड

 1.9  4.1
 गेहूँ  1.4  0.8

 4.8  2.4  2.3  9.5

 चावल  7.8  8.2  8.8  24.8

 उड़ीसा  42.3
 गेहूँ  17.1  12.2  13.0

 20.4  21.8  67.1
 जोड़  24.9

 37.1  33.7  33.7  104.5
 पंजाब

 0.1  0.2  0.1  0.4
 राजस्थान

 12.4  64.0
 गेहूँ  28.0  23.6

 नग०
 मोटे  श्रावण  लग०

 28.1  23.8  12.5  64.4

 सीपीएम  बावल  1.2  1.3  0.6  3.1

 0.4
 गेहूं  0.3  0.1

 जोड़  1.5  1,4  0.6  3.5

 1.2  1.2
 तमिल  नाडु

 86.0
 गेहूँ  41.0  23.6  21.4

 41.0  23.6  22.6  87.2 जोड़

 चावल  5.9  4.3  4.7  14.9
 त्रिपुरा

 गेहूं  0.7  0.4  0.2  1.3

 4.9  16.2
 जोड़  6.6  4.7

 a  er
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 उत्तर  प्रदेश  चावल  42.8  38.9  24.7  106.4

 गेहूं  179.2  127.9  59.4  366.5

 जोड़  222.0  166.8  84.1  472.9

 पश्चिमी  बंगाल  चावल  63.2  71.8  71.7  206.7
 130.3  87.5 गेहुं  80.4.  298.2

 जोड़  193.5  159.3  152.1  504.9

 भ्रण्डमान  कौर  चावल  0.7  0.3  1.4 0.4
 निकोबार

 1.0 गेहूं  1.0  2.0
 जोड़  1.7  1.3  0.4  3.4

 अरुणाचल  प्रदेश  चावल  1.6  1.2  3.5 0.7

 गेहूँ  0.1  0.1  0.3  0.5
 जोड़  1.7  1.3

 TT  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssSSe
 1.0  4.0

 चण्डी गढ़  गेहूँ  3.1  4.4  0.9  8.4

 दिल्ली  चावल  4.5  4.8  4.7  14.0

 गेहूँ  67.3  73.0  69.3  209.6
 जोड़  71.8  77.8  74.0  223.6

 दमन  चावल  2.0  2.6  2.8  7.4
 ध्रोर  दीव  गेहूं  0.8  0.8  0.6  2.2

 जोड़  2.8  3.4  3.4  9.6

 मिजोरम  चावल  2.2  6.6 1.7  2.7

 पांडिचेरी  चावल  0.3  0.3%  0.2  0.8
 me  सहित  0.1  0.1  ol  0.3 गेहूँ

 जोड़  0.4  0.4  0.3  1.1

 सकल  जोड़  चावल  283.3  319.6  890.9 280.0

 गेहूं  855.5  728.9  572.5  2156.9
 मोटे  भ्र नाज  0.3  0.7  0.5  1.5

 किकर  rene  i  2.  2  2.  20250  22.2.  2.  eee
 जोड़  1139.1  1049.2  861.0  3049.3

 at=50  मीटरों  टन  से  कम
 ग्र स्थायी  इस  में  संशोधन  हो  सकता  है  ।
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 मैं  अप  ना  अनुपूरक  परिचित  बंगाल  ay |  | थ्री  समर  मुखर्जी  :  eat  कर  दा  सित
 गा  ।  दूसरों  की  बात  नं  नहीं  जानता  ॥  केन्द्रीय  भण्डार  से  राज्य  सरका  रों/किन्द्र  शासित

 प्रदेशों को  खाद्यान्नों  की  आबंटित  मात्रा  बताने  वाले  विवरण से  पता  चलता है  कि  पश्चिम

 बंगाल क
 ् )  श्रेणी  टीम लाख  टन  1.5  लाख  टन  55  हजार  टन  ज्वार  बा

 किया  गया  ।  इन  सभी  अनाजों  की  कुल  मात्रा  3.55  लाख  टन  होती  है  ।  विवरण  में  परचम

 बंगाल  द्वारा  उठाये  गये  अ्रनाज  के  दिये  गये  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :  फरवरी  ]  935  लाख  टन

 1593  लाख  टन  wit  भ्रप्रेल  में  1.521  लाख  टन  भाबंटम  कौर  उठान  के  बीच

 पन्त र  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  को  आबंटित

 खाद्यान्नों  की  मात्ना  उपलब्ध  नहीं  हो  रही  हैं  ।  इसलिए  वहां  गम्भीर  संकट  है  ऐसा  क्यों

 है  ?  एक  तो  मेरा  यह  wet  है  eat

 meu  महोदय  :  माननीय  सदस्य  एक  ही  अनुपूरक  में  aga  दोनों  geal  को  लेंगे  ।

 ।  राज्य  सभा  में  al  समर थी  समर  मुखर्जी  यह  प्रदान  का  कौर  माग

 दाहिदुल्लाह  के  प्रश्न  के  उ  तर  में  कृषि  मंत्री  ने  बताया  है  ।  के  लिये  ध्यान  पहले
 सरकार  यी किये  अनाज  की  कम  से  कम  50  प्रतिशत  मात्रा  उपयोग  हो  चुकने  के  वारे  में  राज्य  ा ASMICG री >

 रिपोर्ट  मिल  जाने  के  पश्चात्‌  सप्लाई  किया  जाता  है  ।  अनाज  के  उपयोग  के  बारे  में
 a बंगाल  सरकार  से  जो  रिपोर्ट  मिली  उसमें  उपयोग  की  मात्रा  उस  भ्र नाज  की  मात्रा  के  5  प्रति

 दत  से  कम  थी  जो  उनके  पास  वर्ष  1979-80 के  दौरान  उपयोग  के  लिये  उपलब्ध  थी

 आबंटन  तथा
 उठान

 के  wing  भिन्न हैं  ।  परन्तु  उन्होंने  उक्त  sax  दिया  हैं  ।  उन्होंने  उत्तर  में

 यह भी  कहा है  |

 इस  प्रकार  राज्य  सरकार  चालु  वह  में  अनाज  प्राप्त  करने  की  FHT  नहीं  हैं

 अर्थात्  क्योंकि  उन्होंने  सप्लाई  किये  गये  अनाज  की  50  प्रतिदिन  मात्रा के  उपयोग  का

 हिसाब  नहीं  दिया  इसलिये  उन्हें  काम  के  लिये  care  कार्यक्रम के  श्रन्तगंत  आगे की  सप्लाई  प्राप्त

 करने का  हक  नहीं  है  ।  परिचय  बंगाल के  वित्तमंत्री  ने  इसका  विरोध  किया  है  ।  मैं  एक
 समाचारपत्र  से  पढ  रहा  मंत्रीमहोदय  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 waeqet  महोदय  :  भाप  निहित  seat  पूछिये  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  मैं  निश्चित  प्रदान  ही  पूछ  रहा  र  lag  एक  बहुत  विवादास्पद  मामला

 गया  है  ।  श्राप  आवंटन  के  बारे  में  स्वंय  any  सकते  है  ।

 श्राध्यक्त  महोदय  ay  सीधा  प्रश्न  पूछिये  ate  मंत्री  महोदय  उसका  उत्तर  देंगे  ।

 भी  समर  मुखर्जी  यदि  भ्राबंटन  के  उपयोग  के  श्रांकक  न  दिये  जाने के  आधार  पर  यदि
 सरकार  किसी  राज्य  को  भ्रावंटन  से  वंचित  रखती है  तब  राज्य  आबंटन

 ग  दिवाल
 नहीं  देगा

 क्योंकि  उठान  आवंटन  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ।  ड्राप  प्रदान  समय  सकते

 श्रीपत  महोदय  :  मैं प्रद  सम  भत्ता  |  at

 भी  समर  मुखर्जी  :  इसी  कारण मैं
 पु
 पर

 CqSzT RTO] Ana XA  मांग  रहा  gt  इसी
 कारण मैं

 करता  से  प्रकाशित  होने  वाले  शु  13  जुन  1980  के  बिजनेस  स्टैंड  में  प्रकाशित  एक  पत्र
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 को  पढ़  रहा  हूँ  जो  परिचय  बंगाल  के  वित्त  डा०  ale  मित्र  द्वारा  श्री  बीरेन्द्र  सिह  को

 लिखा  गया  है  ।

 झच्यक्ष  महोदय  उन्होंने इसे  पढ़ा  होगा

 राज्य  सभा  म भी  समर  मुखर्जी  जी  उन्होंने  इसे  नहीं  पढ़ा  है  क्योंकि  उन्

 11  जुन  1980  उत्तर  दिया  है  ।  पह  इस  प्रकार  है  ।

 “
 डा०  सिर  ने  कहा है  कि  केन्द्र  द्वारा  परिश्रम  बंगाल  को  1979-80  में  214,928

 दन
 अनाज  झभ्राबं।टत  किया  गया |  खाद्य  निगम  द्वारा  वास्तव  164,034  टन

 अनाज  सप्लाई  किया  गया  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  विभिन्‍न  कारणों  से  दोष  मात्रा

 की  सप्लाई  नहीं  कर  सका  ।  सप्लाई  की  गई  164,034  टन  मात्र  में  से  123,000

 टग  उपयोग  की  रिपोर्ट  कृषि  मंत्री  को  भेज  दी  गई  ।  उन्होंने  art  बताया  है  कि
 1  मान  1980  तक  रिपोर्ट  उपयोग  किये  गये  अनाज  की  मात्रा  134,849

 टन  हो  जाती है

 इसका
 तात्पर्य

 यह  है  कि  उपयोग  की  मात्रा  80  प्रतिश्त  है  ।  यह  रिपोर्ट  उन्हें  भेज  दी

 गई  ।  welt  उत्तर  दिया  है  क्योंकि  रिपोर्ट  में  उपयोग  की  मात्ना  50  प्रतिशत से  कम  है  ।

 META  महोदय :  ug  तो  एक  वक्तव्य  बनता  जा  रहा

 a

 प्रदान

 नहीं
 ।

 घी श्री  समर  मुखर्जी  इसमें  आबंटन  का  प्रीत  अ्रन्तग्रं रत  है  |  ।  उन्होंने  राज्य

 सरकार को  वंचित  रखा  है

 meat  महोदय  श्राप  उनसे  सीधा  प्रदान  पूछिये  कि  ऐसा  क्यों  gare  ।

 थी  समर  मुखर्जी :  मैं  प्रशन  पूछ  रहा हूं  ।  जब  तक  उन्हें  स्थिति  को  पता  नद्दी  होगा  तब

 तक बह  उत्तर  क्या  दे  सकेंगे  ।  श्री  दाहे दुल् लाह  के  प्रदान  उन्होंने  यह  उत्तर  दिया
 है  :  उन्हें  वर्ष

 1979-80  में  उपलब्ध  कराई  गई  कुल  2.45  लाख  मीटरी  टन  मात्रा  के  विरुद्ध
 पश्चिम

 बंगाल

 सरकार ने  न  1.25  लाख  मीटरी  za  उपयोग  का  हिसाब  है  ।'  वह  श्राबंटन  के  मांकड़

 उन्होंने  भ्रावंटन  की एकत्र कर  रहे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  वास्तव  में  किया  यह  है

 80  प्रतिश्त  मात्रा  का  हिसाब  दे  दिया  है  गर्त  इस  झरा घार  पर  mie राज्य  सरकार को  वंचित

 नहीं  रखा  जा  सकता  fe  उसने  कुल  आबंटन  के  50  प्रतिशत  watt  का  हिसाब  नहीं

 दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  बाप  उनसे  कृपया  प्रदान  पूछिये  |

 श्री  समर  मुखर्जी  यहीं  मेरा  प्रशन  |  कया  धाप  स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  क्योंकि  इससे  एक
 बड़ा  विवाद  पैदा  हो  गया  है  ।  मंत्री  मह्दोदप  ने  उत्तर  सदन  में  रखा  है  ।

 बीरेन्द्र  सिह  राव  मैं  माननीय  सदस्य  की  टिप्पणी  का  विरोध  करता  |

 पी  हरिनाथ  सिश :  मैं  इंस  विषय  में  आपकी  व्यवस्था  चा
 हता  हूं  कि  किसी  उत्तर  #.

 वा  भ्र संसदीय  ag
 काने  mer

 ns
 pet

 प्रयोग
 ear

 हैं  । बताना  संसदीय  है  प्रथ

 ट
 ——  कक

 पीठ  के  लेसा द्वार  कार्यवाही हि
 में  सम्मिलित लत  नहीं  किया  गया के  ई  OATS  वृतान्त

 1]
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 aft  वीरेन्द्र सिह  राव  मस  a  टिप्पणी  aga  कटु
 हैं  ।  हमने

 द
 देर पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  सहयोग  कर  रहे  प्रत्येक  संभव  ढंग  से

 काम  के  लिये  भ्र नाज  कार्यक्रम  अन्तर्गत करने  का प्रयास  किया  है  ।  जब  मैने  ag  कहा  था  कि

 सप्लाई  करे  गरे  अनाज  के  50  प्रतिदिन  उपयोग  का  प्रभारी  पत्र  प्राप्त  नहीं  ह् -३ श्मा  >  त्व

 ठीक  था  ।  नवीनतम  जानकारी  के  agar  fe  उन्होंने  1.23  लाख  टन  अनाज  उपयोग  का
 UT  पत्न  दे  दिया  हैं  ।  परन्तु  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 दात  पुरी  नहीं  की  हमने  उन्हें  त्रिदोष  रूप  से  20000  टन  अनाज  आवंटित  कर  दिया  है  ताकि  काय

 उन्हें चलता  रहे  ।  माननीय  सदस्य  यह  बात  भूल  गये  मैंने  यह  सदन  में  बताया  था  ।  wa

 शार शभ्राइवस्त  रहना  चाहिये  कि  हम  काम  के  लिये  अनाज  कार्यक्रम  के  ग्रन्तगंत  अनाज  की  अगे

 मात्रा  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ।  लिसी  विशेष  महीने  oars  की  सप्लाई  का  उस  महीने  के  लिये

 की  गई  मांग  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।  राज्य  को  अनाज  सप्लाई  करते  समय  हम  भारतीय  खद्य

 निगम  तथा  राज्य  में  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  अनाज  की  मात्रा  का  हिसाव  लगाते  हैं  क्योंकि

 हमारे  सामने  कुछ  arg  हैं  ।  जहाँ  कहीं  ताज  की  तुरन्त  आवश्यकता  होती  है  वहां  शहनाज  बड़ी

 मात्रा  में  तुरन्त  भेजा  जाता  है  ।  हमारी  दृष्टि  में  जहां  स्थिति  ठीक  होती  हैं  हम  अनाज  अपेक्षाकृत

 कम  पत्नी  में  भेजते  हैं  ।  यहीं  कारण  है  कि  हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  की  गई  कौर  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  मांग  को  पुरा  नहीं  कर  सके  |

 मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  राज  भी  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  पास  में  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  पास  3.62  लाख  टन  अनाज  उपलब्ध  है  अतः  वहां  अनाज  की  कमी  नहीं  है  ।

 इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  परिचित  बंगाल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  काफी  Atal F में  अनाज

 उपलब्ध है
 पन्त  यह  कहना  गलत  है  कि  अनाज  उपलब्ध

 a
 होने फे  कारण  काम  के  लिये  अनाज

 कार्यक्रम  में  बाघा  पड़ी  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  काम  के के  लिये  अनाज  कार्यक्रम  हेतु  जो  भण्डार

 उपलब्ध था  उसी  से  मांग  पुरी  की  गयी  ।

 वधवा अध्यक्ष  महोदय  ae  दाऊद  अ्रसंसदीय ह ैदे  दुबे  काय  वाही  rae  से  निकाल  fear

 जाना  चाहिए  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :
 मैंने

 उनके  लिये  नहीं  कट्ठा  है ;  मैंने  कह  था कि  उत्तरी  है  ।

 इससे  गलत  धारण  पैदा  हुई  हैं  ।  ठीक  मैं  wa  उस  विषय  में  नहीं  Serr  चहक  दे
 रामावतार  शास्त्री  :  यह  तो  कह  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 क

 ठीक है  से  परे  ।

 चा  असर  मुखर्जी  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  पूरी  मात्रा के  उठान  के  मामले  में  जो
 बाघों है  उन्हें  wig चीघ्नातिशीघ्र  किस  प्रकार  दूर  करने  का  गम  कर  रहे  हैं  क्योंकि  लोगों
 की  भूख  भारतीय  छाद्य  निगम  के  गोदामों  में  प्रदान  का  भण्डार  होने  से  तथा  रेड़ियो  पर  सुनने  से

 कि  हमारे  पास  aga  भण्डार  दयानत  नहीं  हो  सकती  |  जब  तक  भण्डार को  उन
 लोगों  तक

 पहुंचाने की  व्यवस्था  नहीं हैं  जिन्हें  श्रनाज  की  ग्राबइ्यकता है ंsata  राज्यों  को  पहुंचाने  की
 व्यवस्था नहीं  तब  तक  भण्डार  का  कोई  लाभ  नहीं  इन  बाधाश्ों को  xx  किया  जाना
 चाहिए  ।

 प
 eee  पाठ  के  भ्रादेशानुसार  कार्यवाही  तां कार्यवाही  gata  डे  निकाला  a1  ।
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 चलते  महोदय  इन बाधाश्रों  को  कब  तक  ate  किस  प्रकार  at  करने  का  बिचार

 रखते  हैं ।

 शी  बीरेन्द्र  सह  ९  हम  चाह  राज्य  सिद्धान्त ा  के  मले  में  आत्म  निर्भर
 2

 हो  ।  प्राकृतिक  श्रापदाग्ों  कौर  विपत्तियों  का  सामना  करने  के  नय  प्रधानमन्त्री  12  सूत्री  कायें
 क्रम  सभी  राज्यों  को  भेजा  गया  था  ।  राज्यों  को  अधिकतम  मात्रा  में  अनाज  खरीद  करनी  चाहिये

 और  खरीदे  गये  अनाज  को  राज्य  के  पर्यवेक्षण  में  रखना  चाहिये  ।  प्रत्येक  जिले  में  भण्डार  ण  सुविधायें
 डीसी

 चाहिए
 fea  ताकि  श्रापातश्थिति  में  oats  पंजाब  कौर  हरियाणा  से  न  भ्रेजना  पढ़े  tar  किया

 जा  रहा है  मारी  दीर्घावधि  योजना  @  कौर  इसे  केवल  राज्यों  के  सहयोग  ग्राम  सहायता  से

 at  रा  लिया  hey
 मु

 अदना  feat  गाल  म  एसा  कया  जायेगा  जैसाकि
 बि  तक  लान  ले  जाने  के  मामले में  महसूस अन्य  राज्यों  में  किया  जा  रहा है  ।  Fae

 करना  TST  कशी  aa  की  लाई  ताव ने |  ए  क  हो छ  भूतकाल में
 में  प्राथमिकताश्रों  में  परिवर्तन

 ह्र्ञ्ना  तो  कभी  ददा  ग गई  तो  क
 भी  चीनी  की  ।  कभी  तुरन्त  अनाज  भेजना  श्रावस्ती

 भागों  में  डीजल  पहुंचाना  पड़ा जहां  इसकी  श्रत्यधघिक  कसी  थी  ।  रल  रा  लाई
 में  यही

 मुख्य
 कठिनाई थी  ।  ड

 डीजल  की  कमी  क्र ०  कारण  रोक  द्वारा  दलाई  q  कठिनाई  Ta  हम  इसी
 सक े| कारा  राज्यों  की  मांग के  अनुसार  पूरी  सप्लाई  नहीं  भेज  परन्तु  ग्र नाज़ की  कमी

 के  कारण  सी  राज्य  को  भूखा  नहीं  रहने  दिया  जायेगा  ।  हमने  बार-बार
 बताया  हैं

 कि  देश  में

 हमारे  पास  ताज  का  पर्याप्त  भण्डार  है  प्रो  इस  कारण  से  कोई  चिन्ता  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्र  मूलचन्द  डागा  राजस्थान  में  2  करोड़  +6  लाख  लाग  काल  से  प्रभावित  हैं  ।

 काम  के  बदले  भ्र नाज  योजना  के  अ्रन्तर्गत  जितना  अनाज
 राजस्थान

 ने  आपसे  माँगा  था  क्या  यह
 नहीं  दिया है सच  है  कि  उसका  50  प्रतिष्ठित  भी  आपने  उनको

 alt थ  द्र  fag  राव  जैसा  कि  श्रमिकों  ज्ञात  यह  प्रीत  प्रदान  की  सप्लाई के  बारे
 उस में  काम के  लिये  अनाज  के  बारे  में  नहीं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  पय  पर  निश्चित

 जानकारी  चाह  ते  हैं  तो  बह  इसके  लिये  gan  नोटिस दें  ।

 ति  is  राय  फुडग्रज्  को  मुवमेंट  में  कस |  गर यत  जरूरी  मौकों  पर  इस  बात

 से  बड़ी  दिक्कत  पड़ता  ह  इनका  स्टाक  HO  हो  जगहों  प  aN ~ Sa  है  axa  के  इतने  ध

 विस्तार को  ध्यान  में  रखते  हुए  sar  श्राप  बड़े-बड़े  गोड़ाउ  ज़  जिला  eq पर  या  कम  से  कम

 डिविज़नल  हैडक्वाटर  पर  बनाने  फ्र  प्रयास  वर  रहे  ठ  ना  डा  त  सी  जगहों  पर  इकट्ठा
 | रहें  कौर  भारत  सरकार  के  एक  Alesl  पर  बहत  नागर  ही  व  प  चानी  हो  पहुंचाई

 जा  सके ?

 a
 परकीया  a  भण्डारण  क्षमता  में  बुद्धि  Ht  =  SF  पत्न  व्यापक  कायें क्रम है है  ।

 भारतीय  खाद्य  लिंगम मे
 बल  erere-?  होय  UBTia=  1H  ही  नहीं  चलि  जिला  कौर  ब्लाक

 स्तर  पर  भी  हम  पर्याप्त  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करना  चाहते हैं  ।

 sito  wy  दण्डघते  :  महाराष्ट्र  जैसे  राज्यों  जहाँ  रोजगार  गारन्टी  योजना

 को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  मौर  बहू  काम  के  बदले  ware  से  भी  सम्बद्ध है
 जिसके  लिए
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 |  सम  मजूरी  के  ar  सहाय सौभाग्य  से  केन्द्र  ar
 |

 भी  भाती ह
 सादात

 थी  a
 जाता

 है  |  परन्तु  महाराष्ट्र  जसे  राज्यों  में  प्रति  दन  प्रति  किलो  30  से  की
 कटौती  की  ज  है  at  उससे  4  से  5  करोड़  रुपये

 ककी
 fafa  बनाई  गई  है  उन  व्यक्तियों

 कि  इस  निधि  को जो  aa  योजना  के  भ्रन्तगंत  काम  कर  रह ेहैं  यह  मांग  की  है

 श्रमिक  कल्याण  निधि  में  परिवर्तित  किया  जाना  तक  जो  दिक्षा  तथा  चिकित्सा

 के  लिए  उपयोगी  रहेगी  ।  इस  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ale  चू  कि  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 UY ae  सहायता  दे  रही  क्या  नाप  विभिनन  राज्यों  को  सामान्य  मार्गदर्शी  निर्देश  जारी  करेंगे

 कि  इस  विशिष्ट  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा  किया  जाय  ?

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  राध  हम  निश्चित  रूप  से  सुभाव  की  जांच  करेंगे  ।

 प्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  कभी-कभी  मन्त्री  महोदय  ने
 कहा

 है है  कि  ब बारह  सूत्री  का

 के  भन्तगंत  राज्यों  को  अपना  भण्डार  रखने  की  सलाह  गई  है  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि

 झाड़न  प्रदेश  ale  परिचित  बंगाल  ने  कितने  भण्डार  की  वसूली  की  है

 प्रत्येक  राज्य  के
 लिए  Ta  वसूली  के

 श्री  बीरेन्द्र  सिह
 कब्

 मेरे  पा  नहीं  हैं  ।

 झगर  माननीय  सदस्य  नया  नोटिस  देते हैं  तो  हम  उन्हें  जान  कारी  देंगे

 भारतीय  हाकी  टीस  से  सुरजीत  सिंह  का  निकाला  जाना

 #103.  जावेद  पुजारी :  कपा  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fH :

 नया  यह  सच  है  कि  सुविख्यात  हॉकी  खिलाड़ी  सुरजीत  fag  को  हाकी  टीम से
 निकाल  fear  गया  कौर

 ॥
 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 स्वास्थ्य  शौर  समाज  किनारा  मंत्री  बी०  :
 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 है  जनादेश  पुजारी  :  मूसा  यह  कहते  हुए  खेद है  कि  माननीय  मन्त्री  म  दय  के
 समक्ष

 सही  तथ्य प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  क्योंकि  प्रतीत  भारतीय  खेलकूद  पीरियड  &  ओ

 मानिक शा  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  वह  बंगलौर  गये  थे  और  उनके  पास
 सिवाय  इसके  कोई

 को  लाड़ी विकल्प  नहीं  था  कि  ag  श्री  सुरजीत  faz  दीवार  से  बाहर  भेजकर  नवयुवक

 समक्ष एक  उदाहरण  पेदा  करें  ।  यह  वक्तव्य है  ।  वक्तव्य  से  यह  aga  स्पष्ट  है  कि  St  सूर जोत
 [  प्रशिक्षण  शिविर  से  निष्काशित  We SE far  गया  था  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  का  |  वक्‍त

 इ
 TS a

 बंगलौर  में  प्रशिक्षण  शिविर में  at  भी  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे
 दें  ?

 बो  बीर  शकरानन्द  :  माननीय  सदस्य  को  यह  जानना  चाहिए  कि
 hr

 किसी  खिलाड़ी  का
 निष्कासन टीम  में  शामिल  न

 किये ये  जाने  से  fare  है  |  स  म bo  मामले  मैं झ्र भी भी
 भी  यहीं  कहता

 को  प्यार हू ँकि  सुरजीत  सिंह  चर्य  सित  नहीं  किया  गया  था  ।

 श्री  दनादन  पुजारी  मैं  fea  भारतीय  खेलकूद  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  का  वक्तव्य  अभी
 पहुं गा  ।
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 e

 झष्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  में  उन्होंने  वक्तव्य  पढ़  लिया  है  ।  उनका  कहना  है  कि  उन्हें
 निष्कासित  नहीं  किया  गया  था  ।  अगला  प्रदान  ।

 राष्ट्र
 य

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  श्रस्तगंत  श्रचुदानों  का  बन्द  किया  जाना

 #105.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  अनुदान  देना  बन्द  कर

 दिया है  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 कया  सरकार  दोष  निधियों  के  वितरण  पर  पुनर्विचार  कर रही है  ?

 पाण  मन्त्रों स्वास्थ्य  कौर  समाज  क  बो  :  नहीं  ।

 wf AH  ना  दंडवते  :  मैं  मिलती  महोद
 द्

 से  यह  जानना  चाह्ती  हूं  कि  नेपाल  एडल्ट
 £

 एजुकेशन के  लिये  200  करोड़  रुपया  जो  J  साल  के  लिये  यत  या  गया  उसमें  से  कितना
 हसर  ् पैसा  कौन-कौन  सी  श्रार्गेनाइडोदन्स  को  मिला  कौर  शिकार  को  उसमें  से  कितना  पैसा

 दिया  गया ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्रमिकों  पता  है  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्व  :  यह  काफी  लम्बी  सुची  जिसमें  देवा  भर  के  हजारों  केन्द्र  दिए  हुए
 इस  ara  की  शिकायतें  हैं  कि  धनराशि  कुछ  साम्प्रदायिक  संगठनों के  हाथ  में  चली  गई  ।

 मैं  इसकी  जांच  कर  रहा  हूं  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  मदन  को  यह  समझने  का  अधिक  र  ह  कि  सरकाएं  पैसा

 कौन  सी  श्रा्गेनाइजेशन्स  वो  मिला  है  ।  हमारा  यह  अघिकार  है  घौर  हमें  धा फि शियल  स्टेटमेंट

 चाहिये कि  कितना  cat  किसको  गया  है  ?  बार-वार  fam  यह  कट्  देना  कि  कार  एस०
 3

 एस०  को  ्  तो  हमें  भ्रखत्रारों  में  पता  लग  जाता  है  ।

 शी  बी०  aaa:  मैं  श्रावस्ती  जानकारी  & =  दूगा  ।  यह  लम्बी  सुची है  ।

 stadt  प्रमिला  दंडवते  :  मेरा  यह  प्रदान  है  कि  भारत  जब  सन्‌  1947  में
 प्रासाद

 सस  समय  हमारे  देश  में  निरक्षर  लोगों  की  शाहाबादी  कितनी  1977  में  कितनी  रही  धौर

 1980  में  अब  कितनी  है  ?  पहले  30  सालों  में  प्रौढ़  शिक्षा  के  प्रोग्राम  में  कितने  लोगों  को  साक्षर

 बनाया  गया  ?

 श्री बी०  शंकरनगर  :  माननीय  सदस्य  को  होन  चाहिए कि  चू  कि  देश  में  आबादी

 में  वृद्धि  हुई  इसलिए  निरक्षरों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  भांकड़े  प्रस्तुत  करमा  मेरे  लिए

 बहुत  कठिन  ।

 श्रीमती  प्रमिला  wand:  लेकिन  इसका  जवाब  चाहिये  कि  30  सालों  में  कितने  लोगों

 को  साक्षर  यह  हमें  देखना  है  ।
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 ह  क

 अध्यक्ष  महोदय  Td

 नच्चित काय ाण  जानकारी  as  सकती  ह र  |  क
 ई

 श्री  जगदी दा
 टिकट  carat  जिन्हें  जनता  सरकार  ने

 मा  बन  चि  ary |  11.0  क्या  यह्
 ee

 प्रारंभ  किया  काफी
 है

 किसा
 पढ़ाने  के

 राष्ट्रीय
 स  व्य  सेवक  संघ  का  सा  सत्य  कौर  कार  एस०  एस०  के  ल  ताशों ताओं के  फोटोग्राफ

 वितरित  किये
 गये  att  इस  साहित्य  की  छपाई  लागत  की  पूर्ति  इस

 निधि
 से  की  गईं  ह  यह  बहुत

 मैं  यह  जानना  चहता हूं  कि  कौन-कौन  से  ऐसे  संगठन  हैं  जिन्हें  ae  घन  प्राप्त

 हुआ  थी पर  कया  कार  एस०  एस०  साहित्य  कौर  कार  एस०  एस०  नेतायों  के  बची  के  मुद्रण

 का  व्यय  मी  इस  निधि में  से  किया  गया  जिनका  वितरण  इन  केन्द्रों  में  किया  गया  था  ?

 र
 को भी  ao  हा

 करा नन्द
 प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  सरकार

 शिकायतें  मिलती  रही हैं  ।  इस  ग्रा राय  की
 etal

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  तराशी  इस  देश  के

 कुछ  साम्प्रदायिक  संगठनों  के  gray  में  चली  गई  ।  मैं  सभी  शिकायतों  की  जाँच  फर  रहा  हँ  ।

 rt शी सती if  कृष्णा स  ५  प्रौढ़  दिक्षा  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  दा  आबंटित  की

 उसका  कुछ  प्रान्तों  में  इस  प्रकार  दुरुपयोग  हुमा  कि अ आर०  एस०  एस०  a  ध  ल  ट्रेनिंग  पर

 ख्
 गया  ।  मैं  म मन्त्री  महोदय  से  ज!नना  चाहती  हूँ  फि  क्या  सरकार इ इसकी  जां  च  करवायेगी

 यक्ष  महोदय  :  श्री  नारायण  चौबे  ।

 ait  नारायण  चोबे  मन्त्री  महोदय  ने  यह  कहा  कि
 उनके  पास  ait  तक इस

 बारे
 में

 हैड प  भ mind  नहीं  कि
 उन

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  जिन्होंने  श  में  प्रौढ़ fer शिक्षा  प्राप्त  की

 द  हो  रही  है
 इ  लिए उनका  कहना ह ैदै  कि  चू  कि  ara  में  वुद्धि  निरक्षर  लोगों  की  संख्या

 में  भी  वृद्धि  होरही  2  क्या  यह  सच  नही ंहै  कि  देश  में  निरक्षरता  में  उसी  agora में  वृद्ध

 हो  रही  जिस  अनुपात  में  आबादी  में  वुद्धि हो  रही  है

 meat  सहोदर  श्री  एडुआर्डो  फिरो  |

 णडश्नाडा  :  क्या  यह  सच  हैं  कि  इस  योजना  के  कार्यकरण  की  जांच  करने के
 समिति

 क
 लिए  पिछली  सरकार  ने  एक  समीक्षा  समिति  नियुक्त प्त  की  थी  शार  ने  श्री  अपना  प्रतिवेदन

 Senet  रही  है  ?  यदि  तो  कया प्रसतुत कर कर  दिया  है  जिसमें  यह  करहा  गया है  कि  यह  योजना

 सरकार  प्रौढ़  शिक्षा  सम्पूर्णा  कार्यक्रम  को  समीक्षा  ई  |  है  ह  जो  —s  सत्तारूढ़  पार्टी  के
 अग  द निकट  सम्पर्क  वाले  कूछ  ta  च्छिक  सामना  का  सुरक्षा  1  उपकरण  मात्र  रहा है  ?

 ay  a  i  रामनन्द  परीक्षा  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  धौर

 सरकार  अध्ययन  कर रहे हैं  ।

 फ़र्श यान नफे  नय  डाकघर  तथा  डा rrersY  दज़ MANE  न् a  ey  बढ़ाना

 #107.  शो  मूलचन्द  डागा  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  राजस्थान  में  कुल  कितने  नपे  ढाक घर  खोले  जायेंग े;

 राजस्थान  में  कुल  कितने  शाखा  डाकघरों  को  उप  डाकघरों  में  बदला  जायेगा ;  कौर
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 e

 राजस्थान में  कुल  कितने  उप  डाकघरों  को  पर्ण  डाकघरों  में  बदला  जाएगा  ?

 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान संचार  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  कदम
 बाल

 क  (*) °
 tara  है  ।  finer

 र
 यार  की  जा  रद्दी  नई राजस्थान  में लगभग  325  नए  ढाक घर  खोलने  क

 पंचवर्षीय  योजना  को  ध्यान  में  रखकर  इसमें  परिवर्तन  किया  जा  सकता  टं

 site  लगता  10  विभगेतर  शाखा  डकारों  का  बढ़कर  उन्हें  विभागीय

 उपडाकघर  में  बदला  जा  सकता  है  ।  आठ  उप  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  डाकघर  करने

 के  लिए भी  कार्रवाई  की  जा  रही है  ।

 मूलचन्द  छाया :  मै  यह  जानना  चाहता हू  कि  अ्राफिसिज  को  सोल  ने
 ने

 का  ATATT  क्या

 पा  जिले  में  पालना  स्टेशन  पर  कार  sins  एस०  के  लिए  बराबर  शीन  साल  से  माँग

 की  जा  रही  ठ  ।  क्या  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  ?

 प्री  कातिक  उरांव  सबसे  निचली  श्रेणी  डाकघर  का  नाम  विवाहेतर  दाखा  डाकघर
 ट्रै

 होता है  कौर  अगली  श्रेणी  डाकघर  का  नाम  विभागीय  डाकघर  ट्वोता  e  ग्रामीण  क्षेत्र में
 बि भागे तर  दाखा  डाकघर  खोलने  का  मानदण्ड  यह है  कि  ग्राम  था  तो  ग्राम  पंचायत  का

 ae
 Sa

 a  fz  ur  2000  या  अधिक  की  आबादी  होनी  चाहिए  ;  गाव  बेईमान  डाकघर  से 3  कि०

 मी ०  |  की  न्यूनता  पूरी  पर  स्थित  होना  चाहिए  ate  प्रस्तावित  डाकघर  की  अनुमानित  आय
 उसके

 aaa  तत  लागत  व्यय  की  कम-से-कम  25  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।

 पहाड़ी  आदिवासी  ait  पिछड़े  क्षेत्रों  के  मामले  में  गांव  में  डाकघर  खोला  जा  सकता
 शै aaa गांव  या  तो  ग्राम  पंचायत  का  सुख्यानय  या  वहां  की  न्यूनतम  आबादी

 Ty wt a
 हैं  गांव

 विमान  ड डाकघर  से  3  fro  मी  ०  को  न्यूनतम  दरी  पर  है a  कौर  प्रस्तावित  डाक पर  की  अनुमानित

 राय  अनुमानित  लागत  व्यय  की  कम-से-कम  10  प्रतिशत है  ।  इस  प्रयोजन के  प  डेढ़
 gata  में  लिया मीटर  का  भ्रंश-व्यास  के  अन्दर  गांवों  के  एकीकृत  समूह  को  मी  सकता  है  ।

 जहां तक  रेल  डाक  सेवा  का  सम्बन्ध  ag  fraud  एक  सुझाव  zs

 क  ना aaa  quia  में  सूखे  के  कारण  sew  नष्ट

 #108. श थी  पीसूष [3 ज  तिरकी :  क्या  कृषि  संतरी  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  पश्चिम  बंगाल  में  सुखे  के  कारण  फसलों  की  कितनी  हानि  होते  का  अनुमान  है  ;

 किसाने
 ं  को  राहत  देने  के  लिए  gan  बंगाल  राज्य  ने  कितनी  सहायता  मांगी

 है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  क्रि तनी  सह  यता  दी  तौर

 क्या  केन्द्रीय  सरल  द्वारा  चि  तक  दी  गई  सहायता  को  ग्र पर्याप्त  सभा  गया  है
 site  यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  दल  को  ate  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 छुपी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  eu  कार  वी०  az  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।
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 बताया  है  कि  राज्य  सरकार ने  5022.40  लाख
 श्री

 age
 टिकी रु०  की  सहायता  मां  गी  थी  |  पोर्टो  के  are  पर  जिन्होंने  जून  1979  तथा

 दिसम्बर  1979  के  दौरान  राज्य  का  दौरा  किया  था  तथा  राहत  संबंधी  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 सिफारिश के  भ्राता  पर  परिचय  बंगाल  सरकार  की  सिफारिश  के  आधार  पर  परिचय  बंगाल

 सरकार  द्वारा  5 5,022.40  लाख  रुपये  की  सहायता  मांगी  गई  थी  जबकि  कुल  2,757

 द की  सहायता  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्नी  से  इस  समिति  के  निष्कर्षों  तथा
 area

 बंगाल  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  का  50  प्रतिशत  स्वीकार  किये  जाने  के  बारे  में  जान

 सकता

 कृषि मं  दी  (sit 3  बीरेन्द्र  सिह  :  श्राप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इस  प्रकार

 प्राकृतिक  झापदाध्ों  के  कारण  होने  बाली  क्षति  की  पूर्ति  नहीं  की  जा  सकती  ।  केन्द्रीय  दलों ने

 जिन्होंने  दौरा  किया  विभिन्‍न  तथ्यों  का
 मुल्यांकन

 करने  तथा  इन  सभी  सूखाग्रस्त  11  राज्यों  में

 केन्द्रीय स  सहायता  की  कुल  श्रावस्यकता  को  ध्यान  में में  रखते  हुए  सिफारिशें  की  तथा  मेरा  बिचार

 है  कि  सूखे
 कारण  धन्य  राज्यों  को  दी  गई  सहायता  की  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 सबसे  ज्या  दा  सहायता  मिली  है  ।  जसा  कि  मैंने  सदन  में  बताया है  कि  पश्चिम  बंगाल के  लिए

 निर्धारित  की  गई  अधिकतम  सीमा  13  करोड़  रुपये  थी  जिसकी  तुलना  उत्तर  प्रदेश  जैसे  a

 राज्य  से  की  जा  सक्ती  न्  उत्तर  प्रदेश  को  केवल  10  करोड़  रु०  मिले  पन्त  इस  कारा  से

 कोई डि कायत  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ककी  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बतायेंगे  कि  सामान्य  काम  के  बदले  अनाज थी  पौरुष ति

 कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  कुल  safer  70,000  मीटरी  टन  अनाज  तथा  24,500  मीटरी  टन  के

 विशेष  आवंटन  में  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  फो  पौष्टिक  योजना के  भ्न्तगंत  700  मीटरी  टन

 अनाज  के  झरा वं टन  को  मिलाकर  oa  तक  वास्तव  में  कितना  अनाज  प्राप्त  gat  है  ।

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रमਂ  के  लिए  आबंटित  अनाज  की  सम्पूर्ण

 मात्रा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  दे  दी  गई  है  तथा  जहां  तक  मेरी  जानकारी

 देव
 भ्रनुसार

 में  केवल 50 उन्होंने  सारी  मात्रा  का  उपयोग  कर  fear  किन्तु  जेसा  कि  मैंने  बताया  है

 प्रतिशत  अनाज  का  उपयोग  किये  जाने  कृ  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  हना  |

 श्री र संजय  गांघी :  क्या  द  सच  है  कि  इस  संबंध में  aaa  1 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सुखा  राहत  तथा  अकाल  राहत के  लिए  गई  राशि  का  उपयोग

 भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  )  केडी-धारियों  के  लिए  किया  है
 ?

 थ्री  धार ०»  वी ०  स्वामीनाथन  :  म  ated
 रूप  य  यह  सच  है  जसा  कि  मा  य  सदस्य ने  कहा  है

 हु मेंह
 इस  संबंघ में

 में  भी  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 थी  बीरेन्द्र  सिह  राव
 महोदय  यह  सच  कि  करो  जि  के  बदले  अ्रनाज  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगत

 न आ राज्य  को
 दिए  गए  sas

 के
 दुरुपयोग  के  संबंध  में  Ww M Waa  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इन

 शिकायतों  की  जांच  करने कि  एक  दल  भेजा  था  तथा  जाँच  के  दौरान  ag  बात  सामने
 भाई  है  कि  पंचायतों  में  काम  की  देखभाल  के  लिए  गाँवों  में  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  को  काम  के

 20

 परा
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 ध एएए न» द —s

 बदले  aaa  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  प्राप्त  राशि  में  से  cumara  किया  गया  तथा  जेसा  कि  मैंने  एक
 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  पहले  बताया  है  कि  इस  सहायता  का  उपयोग  निजी  *

 मालिकों  के  fey  की  मरम्मत  के  लिए  भी  किया  गया  है  ।  यहाँ  तक  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  लाभ
 पहुंचाने  के  लिए  इस  ager  का  उपयोग  निजी  भूस्वामियों  के  खेतों  से  रेत  हटाने  के  लिए  भी

 किया  गया  है  ।  रिपोर्ट  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  |

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  एक  शरीर  बहुत  ही  गंभीर  अनियमितता  ag  को  ग
 हैकि

 बह  कार्य  के  बदले  ध्यान  कार्यक्रम  की  देखभाल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित
 मागंनि्देशों  के  अनुसार  समितियों  का  गठन  नहीं  करने  में  अ्रसफल  रही  है  ।  राज्य  सरकार

 सत्तारूढ़
 दल  &  विधायकों  के  अलावा  धन्य  दलों  से  सम्बद्ध  विधायकों  तक  को  शामिल

 करने
 के  बारे  में

 अनिच्छुक  रही  है  ।  हम  इन  दि कायथ तों  को  जांघ  कर  रहे
 हैं  तथा  हम  जल्दी ही  इस  बात

 का

 निर्णय  करेंगे  कि  यदि  परिचय  बंगाल  सरकार  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  मार्गो  को  मानने
 से  इकार  करती  है  तो  केन्द्र  को  नीति  क्या  रहेगी  ?

 sil  समर  मुखर्जी  :  खड़े  हुए  ।

 mene  महोदय :  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ
 मं
 मी  कार्यवाही

 |
 aura में  सम्मिलित

 न  मिसो जाय े।

 थ्री  समर  मुखर्जी  x

 शो  नारा  चोबे  :  माननीय  मंत्री  नोरम  ने
 एक  बहत

 न-जाऊ--प्रसन्न  जो  एक  बहुत
 बड़े

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसे  कार्यवाही  बहुतायत  awe  जाना  चाहिए  t

 at  महा a
 scares  adele  दै  Tq  जात  भा

 पुछ  सकते  हैं
 ।

 भ्राक्षेप  नवदीं  लगा  सकते  ।

 शमी  नारायण  चौबे  :  gh  एक  प्रसून  पूछना  है  .

 सहोदय  ड्राप  बहुत  ही  सृजनात्मक  पूरक  प्रशन  पूछ  सकते  मैं  यही  बात  चाहता

 हूँ
 ।

 भी  नारायण  चोबे  उन्होंने  बताया  है  कि  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  का  इस्तेमाल
 निजी  टैंकों  की  मरम्मत  तथा  निजी  भूस्वामियों  के  खेतों  से  रेत  हटाने  तक  के  कार्यों  हेतु  feat
 बाए गब्॥ गया  है  ।  जसा  कि  धाप  जानते  है  कि  वर्ष  1978  में  पश्चिम  बंगाल  में  भारी  बाढ़  भाई थी  तथा

 सारे  जिले  जल प्लावित  हो  गए  थे  ।  लाखों  एकड़  भूमि  रेत  से  भरी  गई  थी  तथा  रेत  भर  बाढ़  के

 मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेशों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  ।  ऐसी  विनाश  की  स्थिति  में  जब

 लाखों  एकड़  भूमि  रेत  से  ढ़क  गई  हो  तो  क्या  अनाज  उत्पादन  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  रेत  का

 हटवाना  अनुचित  था  ?

 —_———

 xx  Bay  ही  ania  में  सम्मिलित  vat  किया  गया ।
 Yad aa  ठ  के  भ्रादेदानसार  कायम  TUE  प  निकाला  गया
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 Sito  के०  के०  ति तिवारी
 :

 उन्हें  दस
 प्रकार

 को  दीप्ति  करने  को  आदत  है  उनहें  इसके
 सिए  श्रध्दा  क्षमा  मांगनी  चाहि ए  ।

 श्री  बीਂ बिरेन्द्र  fag  राव :  राज्य  सरकार  को  कृषकों  कौ  मदद  करने  के  नीति  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  fret  भूस्वामियों  के  खेतों  से  रेत  हटवाना  आवश्यक  हो  सकता  किन्तु  कार्य  के

 बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  दिशा  निर्देशों

 के  वि  रुद्ध  काय॑  करने  का  भ्र घि कार  प्राप्त  नहीं  होता  |  तथा  यह  काम  कार्य  के  बदले  अनाज

 bedeicia
 के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  हिदायतों  के  विपरीत  भी  था  ।

 थ
 श्री  पीयुष  तिरकी :  खाद्य  तेलों  शादी  जैसी  आवश्यक  वस्तु भों  की  घीमी  ucars &

 क्या  मै ंमाननीय  मंत्री राज्य  व्यापार  निगम  उद्योगों  कौ  कठिनाइयों  को  कौर  बढ़ा  रहा है
 से  यह  जान  सकता  हूं  कि  परिचय  बंगाल  में  परिवतित  राशन  दुकानों  में  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  को  सुचारु  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 oY  बीरेन्द्र  सिह  राद  यह  प्रदान  नागरिक  agit  विभाग  से  aa  मत  है  तथा  इसीलिए

 माननीय  सदस्य  को  अलग  से  प्रदान  पूछना  चाहिये  |

 से  बताया है  कि  परिचय  बंगाल ait  Guo  राम  गोपाल  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट

 सरकार  को  दिए  गए  धन  भिजवा  ध्यान  का  दुरुपयोग  हुमा  था  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  पश्चिम

 बंगाल  सरकार से  घन  की  वसूली  के  लिए  मंत्री  महोदय  क्या  तरीका  अरपना  रहे  हैं  ।

 भ्रध्पक्ष  महोदय  :  धागा  प्रदान  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  काम  लिये  gam  कार्यक्रम  के  लिये

 खाद्यान्न  को  कभी  ।  ॥

 पी  नारायण  ale : #109. धरी  क्या  ग्रामीण  पुराना  ण  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र
 से

 खाद्यान्न  की  भर पर्याप्त  सप्लाई  होने  के  कारण  पश्चिम
 बंगाल  में  काम  के

 भोर
 os

 लिये  भ्र नाज  कार्यक्रम  पर  कुप्रभाव  पड़  रहा  है  ,

 (a)  यदि  तो  कार्यक्रम  के  लिये  खाद्यान्न  का  गया  कोटा  रिलीज  करने  के  लिये

 कदम  उठाये  गय  हैं  ?

 _....  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घार ०  वी०  :  कौर  जी  नहीं  ।
 aq  1970 9-80 के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  पास  लगभग  an  लाख  मीटरी  टन
 खाद्यान्नों 4 को  कुल  मात्रा  उपलब्ध  थी ।  इसमें  राज्य  सरकार  तक  केवल  1,23  लाख
 मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  सूचित  किय  है  ।  इस  राज्य
 सरकार  के  पास  खाद्यान्नों  को  काफी

 मा
 मात्रा  इसके  बल  rey  के  दौरान  राज्य

 सरकार  को  20,000  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  की  कौर  मात्रा  बंटित की  गई  है  ।
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 a
 भी  नारायण  प्रोब  माननीय  मंत्री  महोदय

 ने  |  t  fear  बंगाल  सरकार  को

 2.45  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  दिया  गया  है  जिसमें  से  केवल  1.23  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न के

 aay  में
 उपयोग  प्रमाणपत्र  प्राप्त छुपा  है  ।  पिछले  प्रदान  के  उत्तर  में  ही  मन्त्री  महोदय  ने

 bade
 हैकि

 राज्य  सरकार  ने  उपलब्घ  araret  का  पूरा  उपयोग  कर  लिया  था  इसे  देखते  ह

 मानना च  हता  हूं  कि  क्या  ये  दोनों  उत्तर  परस्पर  विरोधी  नहीं  हैं  ।  चूंकि  केवल  देखते हुए मैं 50 प्रतिदात

 खाद्यान्न  गी  सम्बन्ध  में  उपयोग  प्रमाणपत्र  प्राप्त  gar  है  ।  मत  यह  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है
 के  पुरे  खाद्यान्न  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 भी  चार  alo  स्वामीनाथन  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  पास  2.45  लाख  मीटरी  टन

 नन  उपलब्ध  था  कौर  उसमें  से  1.23  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  का  पथोग  किया  जा

 चुका है  ।
 न

 थी  नारायण  चौबे :  वास्तव  में  उन्होंने  कितनी  मात्ना  का  उपयोग  किया  |
 i a4 to i ea  सही

 पुछ
 रहा  हूं  कि  कितनी  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  उपयोग-प्रमाणपत्र  दिया  गया  मैं  यह  जानना ा  चाहता

 हू ंकि  क्या  अन्य  राज्यों  के  साथ  मी  केन्द्र  सरकार  ऐसा  ही  व्यवहार  करती है  ।  क्या लि
 mai  प्रमाण-पत्र  मांगते  हैं  ale  क्या  यह  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  भाप  राज्यों  को

 न  देते हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बिरेन्द्र  सिह  जसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका  हमारी  यह  प्रक्रिया

 रही  है  कि  हम  राज्यों  से  प्राप्त  उपयोग  प्रमाणपत्र  के  आधार  पर  ही  इस  बात  का  हिसाब  लगाते  a a
 कि  कितने  खाद्यान्न  का  उपयोग  हुमा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  मामले  में  2.45  लाख  मीटरी  टन  में  से

 केवल  50  प्रतिदिन  का  उपयोग  प्रमाणपत्र  प्राप्त  gat  है  ।  जब  मैं  परिश्रम  बंगाल  गया  था  तो  परिचय
 बंगाल  सरकार  के  afearfrat  ने  qa  बताया  कि  जितना  खाद्यान्न  उन्हें  गया  था  वह
 समाप्त  हो  चुका  है  ।  यही  उनका  कहना  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  काम  के  बदले  अनाज  क

 क्रम  ठप्प  हो  गया  है  ।  कुछ  जिलों  में  मयंकर  सुखा  पड़ा  था  कौर  मानवीय  अ्राघार  पर  राज्य  सरकर
 केन्द्र  पे  कुछ  कौर  खाद्यान्न  भेजने  का  ages  किया  था  ।  उनके  इस  अनुरोध  पर  त्रिदोष

 मामले  के  रूप  में  20000  मीटरी  टन  खाद्यान्न  को  कौर  मात्रा  भेजी  गयी  यद्यपि  अन्य  राज्यों
 के  सम्बन्ध  में  हम  ऐसा  नहीं  करते  ।  जहां  तक  हमें  मालूंम  है  केवल  50  प्रतिशत  खाद्यान्न
 का  ही  उपयोग  gar  था  क्योंकि  इतनी  ही  मात्रा  का  उपयोग  प्रमाणपत्र  हमें  प्राप्त  हुमा  दम
 विद्यालय  की  कौर  मात्रा  वहां  भेजेंगे  जिससे  पश्चिम  बंगाल  में  काय  चलता  रहे  ।

 भी  समर  मुखर्जी  :  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  |  उन्होंने  कहा  है

 mea  महोदय  श्राप  केवल  पूरक  प्रदान  कर  सकते  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  2.45  लाख  मीटरी  टन  के  ula  से  हमें  केवल  1.64  लाख
 मीटरी  टन  खाद्यान्न  प्राप्त  था  |  45  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  के  बारे  में  उपयोग

 प्रमाणपत्र  दिया  गया  है  ।

 wert  महोदय  :  श्री  मुखर्जी  श्राप  केवल  ser  पूछ  सकते  हैं  ।

 (saat)

 23
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 अध्यक्ष  महोदय :  आपसे
 यह

 कहना  है
 कि

 सोप  सपल  मरन
 पुछ  सकते  wg

 स्पष्टीकरण  नहीं दे
 ।  ag  सीचे

 प्रदान  पूछिये  ।.

 ae

 र  मुखर्जी  :  राज्य  सरकार  को  वा  ह  sat  103  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न
 2  |  उन्होंने  इसमें  से  80  तक  प्रतीक  खाद्यान्न  के  उपयोग  किये  जाने के ही  प्राप्त |

 बारे  में  a  किया  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  भ्रापका  पूरक  प्रदान  कया  हैं  ?

 शी  समर  मुखर्जी  मेरा  पूरक  प्रश्न  पह  है  कि  मंत्री  area  ने  बलाया  कि  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  जितना  खाद्यान्न  दिया  गया  ar  उसमें  र  प्रतिश्त से  कम  का  हिसाव

 दिया है  '

 genet  महोदय  :  तो  आपका  प्रश्न  क्या
 ie

 शै
 भी समर  मुखर्जी  :  मेरा  wea  nm  क्रि  उनकों  मात्रा  मिली  थी  उसके  80

 दे  चुके  हैं श्रीर  इस  प्रकार  वे  उतनी  मात्रा प्रति दात से भरि से  भ्रमित  के  सम्बन्ध  में  वे  उपयोग  प्र मारा पत्र ह
 में  खाद्यान्न  लेने  के  हकदार  हैं  ।  #

 झ्रध्यक्ष  महोदय  वह  इसका  उत्तर  दे  चुके  |
 ory =  संजय  गाँधी  ।

 शी  नारायण  चौबे :  मैं  दो  पूरक  wet  पूछ  सकता  हूँ  ।  मी  मैंने  केवल  एक  ही  प्रश्न

 garb
 |

 श्रेय  महोदय :  मैं  बाद  में  आपको  दूसरा  अवसर  दूगा
 |

 भी  संजय  गांघी :  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के
 नाम

 पर  खाद्यान्नों  के  उपयोग  में

 दी  सरकार  के  भ्रष्टाचार  र  दुरुपयोग  की  बात  सभी  जान नत ेह  क्या  इसे  देखते  हुए

 केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  कदम  जिससे  ale  भ्रष्टाचार  तथा  दुरुपयोग  न  हो  ।

 थी  ज्योतिष  बस  यह  ध्राक्षेप  है  ।

 थी  संजय  गांघी  यह  आक्षेप  बिलकूल  नहीं  है  ।
 :

 धरी  alten  fag  :  जो  ध्रनियमिततायें  पाई  गई  हैं  उनके  बारे  में  मैं
 बता  चुका

 सबस ेपहले  केन्द्र  सरकार  का  प्रयास  यह  होगा  कि  ag  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कहे  कि  वह  इस

 बारे  में  घारणा  का  पता  लगाये  जाये  ate  तभी  हम  भागे  कोई  निर्णय  लेंगे  ।  यदि  तब  भी  वे  इस
 तरह की  यमित्ततायें  करते  रहेंगे  तो  हमें  कोई  ate  कार्यवाही  करने  का  फैसला  करना  पड़ेगा  |

 भी  नारायण  चोबे  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  एक  स्पष्ट  प्रश्न  करना  चाहता '
 उन्होंने  बताया  है  कि  2.45  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  का  ध्राबंटन  किया  गया  है  ।  इस  2.45
 लाख  मीटरी  टन  में  से  परिचय  बंगाल  के  पास  वास्तव  में  कुल  कितनी  मात्रा  में

 स़्थान
 चा

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  त  *'काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दी  गई  स्ाद्यानन  की
 पुरी  मात्रा  राज्य  सरकार  को  भेज  दी  गई  हैं  ।  राज्य  सरकार  जब  भी  चाहे  उसमें  से  खाद्यान  ले
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 ष

 सकती  है  ।  afeaay  बंगाल  में
 खाद्यान्न

 का
 पर्याप्त  स्टाक

 है  ।  इस
 कारण

 से  साद्याननों  की

 ke wads  a  संबंधी  कोई  कठिनाई  vel  हो  सकती  ।  यह  माना  जा  सकता  है  कि  पूरी  मात्रा

 निकाल  ली  गई  है  ।

 श्री  सत् यप साधन  श्रक्रवर्तो :  मैं  श्री  संजय  गांधी  के  कथन  से  उत्तेजित  नद्दी  भा  हूँ  क्यों कि

 वह  नो  कुछ  बोलते  हैं  वह  पार्टी  प्रचार  के  रूप  में  होत है  ।  मैं  साननीय  मंत्री  महोदय Ay  F-aa थे
 ag  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  परिचित  बंगाल  के  वारे  में  विशेषकर  धन  के  दुरुपयोग  के  बारे  में

 जनो  बताया  ag  किस  आधार  पर  बताया  |  इन  सब  बातों  को  बताने  से  पहले  क्या  मान  नीय  मंत्री

 महोदय  से  पह  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  कि  वह  उनकी  पुष्टि  करवाने  के  बाद  ही  उनके  वारे
 में  कहे

 ?

 अन्यथा  क्या  यह  पार्टी-प्रचार  का  हिस्सा  नहीं  बन  जाता  ?  2

 झष्यक्ष  मद् दो बय  :  इस  प्रदान  की  अनुमति  नवदीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  माननीय  मंत्री  महोदय
 ने  जांच  के  निष्कर्षों  के  ध्राधार  पर  ही  वह  बात  कट्टी  थी  ।

 श्री  ज्योत्तिमंय  बसु  ब्या  मंत्री  महोदय  मेरे  सीघे  प्रदान  का  स्पष्ट  रूप  से  उत्तर  नहीं  देंगे  ?

 कितनी  यात्रा  में  खादानों  का  आवंटन  किया  गया  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  ने  वास्तव  में  प्राप्त  किया  था  उसमें  से  कितने  का  हिसाब  va  तक  दिया  जा  चुका  2

 भरी  बोर  सिंह  राव  :  यह  बात  कई  बार  बताई  जा  चुकी  है  कि  क ेबदले  अनाज

 कार्यक्रम  के  लिए  2.45  लाख  मीटरी टन  खाद्यान्न  आबंटित  किया  गया  था  कौर  उसकी  पूरी  मात्रा

 राज्य  सरकार  के  अधिकार  में  थी  ।

 भी  ज्योतिर्मय  बसु  met  यह  है  कि  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  उन्हें  प्राप्त  हुई
 ?

 ष्  dite  fag  राव  :  चूंकि  राज्य  के  स्टाक  में  काफी  खाद्यान्न  है

 भी  ज्योतिष  ag  वह  मेरे  प्रदान  को  टाल  रहे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ते  वास्तव  में

 कितना  खाद्यान्न  प्राप्त  किया  ?

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  जसा  कि  परिचय  बंगाल  सरकार न  स्वयं  सने  Slay

 की  पूरी  मात्रा  ले  ली  है  भीर  जहां  भारतीय  क्या  निगम  के  पास
 खाद्यान्न

 का  स्टाक  नहीं  है  वहां

 भी  .

 भी  ज्योति मंथ  बसु  एक  प्रदान  यह  था  कि  कितनी  मात्रा  में

 waeqa  महोदय  वह  इसका  उत्तर  पले  दे  चुके  हैਂ  ,  नाप  दूसरा  प्रदान

 इसी
 दे

 भी  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  पुसू  गा  ।

 ail  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर :  सबसे  प्रदान  करने  से  पहले  मैं यह  कहना चाहता हूं  कि  वह
 यह  नहीं  कह  सकते  कि  पर्चम  बंगाल  सरकार  ने

 कदाचार
 किया  है  क्योंकि  तत्संबंधी  जांच  के

 निष्कर्ष  केन्द्र  सरकार  को  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 प्रयोगों

 स  लूम  हो  हैं  कि  भंयकर  बाढ़  के

 दौरान  तथा  इस  ag  भीषण  सूखा  पढ़ने  पर  पश्चिम  बगाल
 में में

 एक  मौ  व्यक्ति  को  मृत्यु  नहीं  हुई  ।

 सारे  दे  प्रत्येक  afer  को  यह  मालूम  है  कि  बाढ़  के
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 ।  कृपया  | है

 |  ‘  ः  द ्:  बा
 कोई

 see  fs वही कर  ही  रहे ह  ste  re  कक
 अ

 हाम
 मैं  प्र श्री  कृष्ण  बद्री  ह्  द्र  =  I

 कया  यह
 रे  पच  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार

 cham  बंगाल  में  पड़ें  भीषण  सूखे को  बहुत  कम  मात्रा  में  खाद्यान्न  की  सप्लाई  के

 का
 डट  कर  मुकाबला

 किया  ?  ऐसी  स्थिति  में  वहां  कदाचार  का
 प्रदान

 नहीं
 उठता de

 :.....  झष्यक्ष  महोदय  :.  यह  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  x

 यं
 ड  Sito  के०  के०  तिवारी  :  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  मावसंबादी  पार्टी  के  कुच  नेताओं  के

 बड़े-बड़े  खेतों में  रस  गेहूँ  का  उपयोग  किया  गया  है  जो  केन्द्र  सरकार  ने  परिचित  बंगाल
 न

 सरकार  को  दिया  था  ?

 भी  बीरेन्द्र  सिह  राव  :  मैं  इन  विशिष्ट  शिकायतों  पर  विचार  नहीं  कर  पाऊंगा ।  पश्चिम

 में  जांच  के  लिए  गाए  दल  ने  जो  रिपोर्ट  दी  है  उसके  हो  कुछ  तथ्य  मैंने

 रखे हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  को  ौर  शब्दों  पर  आपत्ति है  भोर

 यदि  उनके  पास  इनके  लिए  कोई  हल्का  शब्द  है  तो  इनके  स्थान  पर  उसका  प्रयोग  में  मुझे

 कोई  भ्रांति  नहीं  है  ।  हालांकि  जहां  किसी  fade  कार्यक्रम  के  सिए  निर्धारित  शर्तों  का

 किया  गया  हो  वहां  मेरे  विचार  से  इन्हीं  दादों  का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।  )

 भी  भागवत  भा  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हू  कि  इस  बात  के  बावजूद  कि  2.45

 लाख  मीटरी  टन  आद्यान्त  राज्य  सरकार  के  अधिकार  में  दे  दिया  गया  था  कौर  यह  उसकी  इच्छा
 पर  छोड़  दिया  कि  ag  जब  चाहे  उसमें  से  खाद्यान्न  ले  भोर  उसका  उपयोग  राज्य  सरकार  ने

 कयों  खाद्यान्न  नहीं  लिया  जिससे  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ?  कया  केन्द्रीयਂ

 सरकार ने  इसके  कारणों  का  पता  लगाया  ?  क्या  ऐसा  प्रशासनिक  कारणों से  gat  या  किन्हीं 4

 अरन्य  कारणों  थे  ?
 दुए  छींकों  फि  ही

 फिक  करर  के  ह अध्यक्ष  सहोदय  :  वहू  इसका  दत्त र  दे  चुके  हैं  ।
 x ह  ह  ye क  कुक अन

 ा  पफ  ह

 पहरू  ॥ शना  भागवत
 ग्रा  आजाद  :  मैं  अपने  प्रदान  का  उत्तर  चाहत

 के  |
 > meget  महोदय  :  मेरे  विचार  से  वे  इसका  उत्तर  चुके  '

 :..

 = भी  भागवत  भा  आजाद  :  उन्होंने  इसका  उत्तर  न  ठ  दि  TH  की

 भो  बिरेन्द्र  सिह  में  यह  पहले  बता  चुका  हूं  कि  यह  मान  लिया गया  है  कि  परिचय

 बंगाल
 सरकार  ने  खाद्यान्न  की  पूरी  मात्ना  ले  ली  होगी  कौर  यह  उसके  पास  होम  पी  जेसा  कि

 उनका  कहना  है  कि  वे  इसका  उपयोग  कर  चुके  दें  किन्तु  हमें  उपयोग-प्रमाणपत्र  नह्ढीं
 Fg

 श्री  बाजू  पटनायक  :  क्या  माननीय  महोदय  को  पता  है  कि  खाद्य  att  कृषि  मंत्रालय  में
 नो  कि  राज्यों  कौर  भारतीय  खाद्य  निगम  को  खाद्यानों  का  भ्रावंटन  करता  सुपुर्दगी  में

 तीन  महीने  से  अघिक  का  समय  लग  जाता  है  भोर  आबंटन  व  भारतीय  खाद्य  निगम  की
 दिये  गये  निकासी  आदेश  तथा  रेलवे  याट  लाभ  ग  ८  a  SAQA  का  amy
 लग  नाता  है

 क्या
 मंत्री  meta  को  इस  ब  |  जानकारी हैं  ? nN  rr  fr  dy  ||

 'ae
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 चे

 भी  बीरेन्द्र  सिह  राव  :  माननीय
 सदस्य

 ने  बात  समझे  जेसे
 निकासी  रादेश  seeeee  -  ..  ह श  क्  =  pw

 ti  te  tae

 sft  बाजू  पटनायक  मैं  पुरी  त wee  arqat ale a बात  समस |  या  हूं  |  कृपया  मेरे  प्रश्न  का
 उत्तर  दीजिए  ।

 प  pry
 it  बिरेन्द्र  सिह  राव  के  बदले  अनाज  कांयंक्रम  के  लिए  राज्य को  दिए  गए

 ब्लाद्यानन  तथा  राज्य  में  खाद्यान्न  की  ढुलाई  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  इस  कार्यक्रम के  लिए
 जैसे  ही  atk द्योतन  की  कोई  मात्रा  जारी  की  जाती है  aa  ही  राज्य

 भारतीय
 खाद्य  निगम

 के  किसी  गोदाम  में  जाकर  भ्र पने  आदेशों  पर  जिलावार  खाद्यान्न  ले  सकती  है  । यदि  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  पास  कोई  स्टाक  न  हो  तब  भी  राज्य  सरकार  के  पास  कुछ र  "@ eT  int  है  जिसका

 ag इस  कार्यक्रम  के  लिए  उपयोग  कर  सकती  है  ale  बाद  में  उसकी  पूर्ति  कर  दी  जाती
 ब  ४

 a
 =  ata  महोदय  अगला  प्रदान  ॥

 ः  डफ  प्

 त बीजू  पटनायक
 :

 मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।
 ह  ज  कक  ot

 rg यक्ष  ated :  धघ्रगला  प्रदान  ।  श्री  रामगोपाल  रेड a U  ।  ...  te

 it
 बीजू

 पटनायक  मंत्री  महान  को  तथ्यों  के  बारे  में  गलत  धारणा  नहीं  होनी
 चाहिए  ।  जब प  चम  बंगाल  या  उड़ीसा  जैसे  किसी  राज्य  में  भीषण  सूखा  या  अकाल  पड़ा  हो  या

 बाढ  झा  हो
 तो  ऐसी  स्थिति  में  किलिक  ta  ba

 क  ws  द्

 म्  poner  gla  कृपया  बेठ  जाइये  |  मैं  बगले
 अल

 पर  चुका

 पर
 ot  बीजू  पट

 पायक  यह  बहुत  प्रदूषित
 ू

 कत  प

 reer  महोदय
 बिल्कुल  नहीं  ।  क  we  1T  nes

 fe  wr  ट क  क  ie 2  ae  ae  >  ety  |  अ  x

 ह  सौपी
 ह ैटेलीफोन  सेवा  सुविधा  फे  ग  vit  कक चा शकायतें

 ae  110.  थी  une  रामगोपाल  रेडडी  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  क  ईक  1:  नग  :  नके  रद  |

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  को  टेलीफोन  चपभोक्ताशओं  से  भव  a  व्यक्तियों  द्वारा

 सीधी  टेलीफोन  सेवा  सुविधा  के  दुरुपयोग  की  बड़ी  संख्या  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कौर  ||

 |  क्या  कदम  ठाने  |  ह
 यदि  तो  सरकार  का  इस

 सब
 ed  विचार

 ais  oe  |  ज  क  2  wer

 संचार

 मालय

 म  समय  सी  (oe

 te)
 st

 इस  प्रकार
 की  शिकायतें

 peony | दन  मि प्राप्त  हुई हैं  ।  हरनेक  मामलों में  जांच  से थे  पता  चला  कि
 बिसर  कोडिंग रीडिंग  बढ़ा  चढ़ाकर  नवदीं  दिखाई
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 गई  तथा  कोई  अरगा  दो  aura  नहीं  पकड़ा  गया  ।  कुछ  मामलों  में  antfana  RATA  पकड़े

 गए  तथा  ade  कार्य में  संलग्न  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  शुरू  की  गई  ।

 (1)  भनधिकृप्त  विपथन  को  बड़ा  अपराध  घोषित  करने  हेतु  भ  तार  कानून
 में  संशोधन  करने  के  लिए  की  जा  रही  कारवाई  प्रगति  पर  है  ।

 (2)  मद्रास  तथा  दिल्ली  टेलीफोन  जिलों  में  अचानक  छापा  मार  कर  किसी

 मि  भी  प्रकार  के  दुरुपयोग  का  पता  लगाने  के  लिए  सतर्कता  दस्ते  कायम  किए गए  हैं  |

 (3)  इस  प्रकार  के  मामलों  को  भ्रमित  oral  से  पकड़ने  के  लिए  चाज  एनालाइजर

 आयात  किए  जा  रहे  हैं  ।

 शी  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  कुछ  भनषिकृत  कनेक्शनों  का  पता  गया
 थ

 मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  कार्यवाही  की  है  ।  ड

 संचार  मंत्रो  सी०एम०  :  इस  संबंध  में  जो  कार्यवाही  की  गई  है  उसके  बारे में

 मोटे तौर  पर  बता  दिया  गया  हैं  ।  हमारे  पास  सकता  दस्ता  है  जो  इसकी  तत्काल  जांच  करता

 इस  संबंध  में  जितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  उनकी  ठीक-ठीक  संख्या  मैं  नहीं  बता  सकता  ।  इस

 संबंध  में  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  ।  उद.हरण  के  तोर  पर  दिल्‍ली  के  बारे  में  ैं  कहू  सकता

 हूँ
 कि  1-10-1979  से  31-3-1980  तक  भक

 शी  ज्योति  ag:  क्या  21  दिन  का  नोटिस  जानकारी  एकत्र  करने  के  लिए  काफी

 wal  था  ?  महोदय  बया  इस  सभा  को  इतना  ही  महत्व  दिया  जाता  है  ?

 भी  सोनम  स्टोरी  :  मुझे  जानकरी  एकत्र  करने  के  लिए  नहीं  कहा  गया  है  ।  मैंने  केवल
 प्रसंगवश  यह  बात  बताई  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  दिल्‍ली  में  1-10-1979  से  31-3-1980  तक

 55  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  सभी  दिकायतों  की  जांच  की  गई  ate  तीन  शिकायतों  के
 मामले में

 पह  पाया  गया  कि  गलत  कनेक्शन  थे  ।  एक  मामले  में  कर्मचारी  पकड़ा  गया  शरीर  उसे  निलम्बित

 कर  दिया  गया  ।  दूसरे  मामले  में  जांच  चलती  रही  किन्तु  उसकी  जिम्मेदारी  निश्चित  नहीं की  जा
 सकी  ।  उसमें  पाँच  या  छः  व्यवसायों  का  हाथ  है  भोर  जांच  अभी  चल  रही  तीसरे  मामले  में
 जांच  की  जा  रहती  जब  मी  कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  है  फौरन  जांच  दुरू  कर  दी  जाती  है

 |

 हमारा  सतकंता  दस्ता  उसकी  जांच  करता  है  ।  ऐसे  मामले  के  कई  पहलू  होते  हैं  ।  पूरी  चीज  का
 किया  जाता है  are  हमारा  भरसक  प्रयास  रहता  है  कि  उसके  लिये  जिम्मेदार

 safaaal  को  पकड़ा  जाए  ।

 थ्रो  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  ऐसा  बताया  गया  है  कि  ऐसे  मामलों  को  कौर  आसानी से
 पकड़ने  के  लिए  ast  एनालाइजरਂ  रायात  किये  जा  रहे  इनके  आयात  में  विलय

 शनि
 घं

 जायेगा

 भी  सी०  एस  cal  :
 मी

 हम  wa  अंतिम चरण  में  गये
 पर  कार्यवाही  करनी  होती  है  ।

 जी
 साख

 पत्र
 खोला  जा  ger है  ae  यहू॒संमावना  है  कि  वह

 हमें  मिल  जायेगा मैं  ठीक-ठीक  यह  नवदीं  कह  सकता  कि  कब  तक  मिल  जायेगा  कितु  हम  अंतिम
 चरण में  हूं  ।

 OR
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 अकाल  ग्रस्त  क्ष  तों  है  rior  जन

 की  व्यवस्था

 निर्माण  शौर  aia  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 %104.  श्री  घुमाई *
 न

 पानो कया  afte  सरकार  पीने  हल  करने  के  लिये  विशेषकर  भ्र काल

 ग्रस्त  क्षेत्रों  में  कुछ  सहायता  देने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  कौर

 यदि  तो  गुजरात  में  भूतकाल  पीड़ित  जिले  कौन-कौन से  हैं  कौर  केन्द्रीय  सरकार

 यहां  पेय  ल  की  समस्या  किस  प्रकार  हल  करेगी  ?
 ही

 निर्माण  ए att  आवास  मन्त्री  है... |  पी०  सी  :  हां
 ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  बा |  |

 भक  विवरण

 er
 गुजरात

 के  दस  जिलों में  698  गांव  सूखे से  प्रभावित हैं
 जिनमें  पेय  जल  पूति  का  प्रबन्ध  करना  ao NUM ay feta

 :

 जिलों  के  नाम  भीर  प्रभावित  गांवों  की  संख्या
 ह

 इस  प्रकार  है  =  .  wo  wr

 जिले  का  नाम  प्रभावित  गांवों  की  संख्या

 पंचमहल  243

 2  सागर  कण्ठा  233

 37 3  बनासकाण्ठा

 38 कच्छ

 27 झहहमदाबाद

 राजकोट  40

 36
 सुरेन्द्र  नगर

 भावनगर  30

 4 जूनागढ़

 10  डाग  10

 योग  698

 राज्य  सरकार  ने  नए  कुएं  मौजूदा  कुम्भों  को  गहरा  करने  पानी  के  टैकरों  भोर

 वाहनों  के  जरिये  पानी  की  सप्लाई  करने  का  एक  प्रभावशाली  कार्यक्रम  चलाया  है  ।
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 दालों  का  उत्पादन

 #106.  थी  अमरसिंह  ato  राठवा  :  नया  कृषि  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दिखाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने की  कृपा  करेंगे  :

 देश  में  1977-78,  1978-79 और  ierean  के  दौरान  दालों  का  कितना

 उत्पादन  gar;  शर

 देना  में  बढ़  रही  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए गए  हैं
 ?

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |
 कृषि  मंत्री  (  भी  बीरेन्द्र  सिह

 लोक  सभा  में  दिनांक  16.6.1980  को  दालों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  श्री  भ्रमर  fag

 वी ०  राठवा  द्वारा  पद्  जाने  वाले  तार  कि  त  प्रथम  संख्या  106  के  उत्तर  में  उल्लिखित  विवरण  |

 ad  1977-78  प्रो  1978-79  के  दौरान  देवा
 में

 दालों
 के  उत्पादन  का  विवरण

 नीचे  दिया  गया  :--

 वह  weve  दस  वॉटर

 1977-78

 12.17 1978-79

 वर्ष  1979-80  के  लिए  दालों  के  उत्पादन के  भ्र नुमा नों  को  भ्र भी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया है  ।

 दालों  के  उत्पादन को  बढ़ाने  के  लिए  किए  ला  रहे  प्रमुख  उपाय  नीचे  दिये  गये

 हैं  i—

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  venta  दालों  के  विकास  के  लिए  एक  सघन
 क्रम  56  जिलों  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  जो  देश  में  दालों  की  फसल  के

 अंतर्गत  क्षेत्र  का  लगभग  दो-तिहाई  भ्रमण  बातो ंके  साथ-साथ  इस  योजना

 के  निम्नलिखित  उद्दीन  है  :--  किसानों  के  खेतों  पर  प्रदान  किसानों  कौर
 विस्तार  कार्यकर्ताश्ों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  राजोरिया  कल्चर
 का  बीज  उत्पादन  व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाना  भौर  पौध  रक्षण  उपायों  का

 _  विस्तार

 इसके  राज्य  भ्रपनी  विधियों  से  दाल  विकास  शुरू  कर  रहे  हैं  ;  az

 उत्तरी  राज्यों  में  गेहूं  को  कटाई के  वाद  प्रीतम  मूंग  की  खेती  भीर  पूर्वी  तथा
 दक्षिणी  राज्यों

 में
 चावल  को  परती  भूमि  में  रवी

 सू
 ग/उड़द  की  खेती  के  विशेष

 अभियानों  का  प्रायोजन  करके  लोकप्रिय  बनाया  गया हैं  ।
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 राजस्थान में  पेय  लल  के  सहायता

 #111.  शो स
 निर्माण

 धौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा tag
 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  के  सुखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पेयजल

 व्यवस्था  की  पूरी  लागत  देने  कके  लिए  सहमत  हो  गयी है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 उस  क्षेत्र  का  ब्यौरा  कया  है  जहां  यह  कार्यो  area  किया  जायेगा  ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  पी०  ato  नहीं  ।

 तथा  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  gels  राशि
 दि वापस  किया  जाना

 #112.  wt  निहाल  सिंह  :  कया  निर्माण  धौर  श्रीवास  मंत्री  यह हू  बताने  की  कृषि  करेंगे  कि :

 )  कथा  ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उन  लोगों  की  धनराशि  वापस

 करने  मि  गणप  किया  जिन्होंने  जनता  पार्टी  के  शासन  काल  में  मध्य  प्राय  जनता  भोर
 fara  ara  बर्ग  के  प्लेटों  के  लिए  अपने  नाम  पंजीकृत  कराए  थे  ;  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं

 नहीं निर्माण  झर  आवास  मंत्री  पी०  सो०  जी  LY  ।  जब  तक  कि  कोई
 पंजीकृत  ब्यक्ति  इसकी  मांग  न  जिसकी  तब  नियमानुसार  भ्र नुम ति  है  ।

 (@)  saa  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए
 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाल  श्रापात  कोष  द्वारा  खच  की  गयी  राशि

 ६113.  sit  पोशाक  सर्द

 श्री  एम०  ato  चन्द्र दो खर  मूर्ति  :  क्या  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कमा  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय ब
 ene

 कोष  ने  इस  वर्ष

 भारतीय  बच्चों  के  कल्याण के  लिए  भारत  में  लगभग  40 करोड़  रुपये  वच  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  राशि  को  किन  कार्यक्रमों  में  च  करने  का  विचार है  ;
 कौर

 am  सरकार  ने  इस  संबंध में  कोई  योजना  तयार  की  है
 ?
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 लिनियर  य

 1980  के स्वास्थ्य  गौर  समाज  कल्याण  मंत्रो  बी०  दा
 लिए  भारत  में  कार्यक्रमों  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  भ्राता  कोष  की  सहायता  प्रावधान

 ma दिए  गए  हैं

 संयुक्त  राष्ट्र  भ्न्तर्राप्ट्रीय  बाल  आपात

 कोष  के  साधारण  साधनों  से  कार्यक्रम  धनराशियां  31.480  मिलियन  डालर

 नोटिस  फीडर  4.766  मिलियन  डालर

 जोड़  36.246  मिलियन  डालर
 ना

 लगभग  30  करोड़  रुपए  के  बराबर

 संयुक्त  राष्ट्र  य  बाल  शुरुआत  कोष  द्वारा  बाल  विकास  के  निम्नलिखित

 कार्यक्रमों  को  सहयता  दी  गई
 प

 (1)  विकासात्मक  ax  सहायक  गतिविधिया ं;

 (2)  समेकित बाल  विकास  सेवा  तथा  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  ;

 (3)  खाद्य 5  ग्राम  cal  ||  ही  नश  ह  |
 (4)  स्वास्थ्य  aye  परिवार  कल्याण  ;

 (5)  जल  ate  वातावरण  की  स्वच्छता

 (6)  प्राथमिक  दिक्षा  सुघार  ;

 (7)  खाद्य  कौर  पोषाहार  में  उच्च  दिक्षा  |

 (8) 3  राष्टीय  जन  सहयोग  एवं  बाल
 विकास  संस्थान

 ;

 (9)  बाहरी  विकास  निवेशों  क की
 व्यवस्था  )  ;

 ; (10)  क्षेत्र  विकास  निदेशकों  व्यवस्था

 (11)  बाढ़  राहत  कौर  पुनर्वास  ।

 (a)  संयुक्त  राष्ट्र  भन्तर्रष्ट्रीय  बाल  oma  कोष  से  सहायता की  व्यवस्था

 प्लान  श्राफ  भोपेरेशन्सਂ  1974-78”  द्वारा  नियन्त्रित  जिसे  संयुक्त  राष्ट्र  झ्न्तर्राप्ट्रीय  बाल

 आपात  कोष  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  मिल  कर  क्रियान्वित  किय  जाता  थ  मास्टर  प्लान  ग्राफ

 aaa की  cafe  को  एक  परिशिष्ट  द्वारा  31  1980  तक  wet  feat  गया  है

 सम्बंधित  मंत्रालयों  भ्रौर  संयुक्त  राष्ट्र  अंतररष्ट्रीय  बाल  श्रापात  कोष के  साथ  परागंदा  से  1981-

 853  के  तीन  वर्षों
 के  लिए  एक  नई  मास्टर  प्लान  ग्राफ  श्रोपेरेशन्स  तैयार  को  जा  रही  है  ।

 r  फ
 पुस्तकालयों  के  सम्बन्ध  में  राष्टीय  नीति  er

 at 114.  श्री  हन्नान  सोत्साह

 भी  सत्य  meter  सीजन  :  बया  दिक्षा  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देना  में  पुस्तकालयों  के  सम्बन्ध  से
 कोई  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  है

 ;

 pe ae



 6  1902  लिखित  उत्तर

 बया  सरकार  को  पुस्तकालयों  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनाये  जाने  संबंधी
 कोई  प्रस्ताव

 माप  इमा  हैं

 कया
 सरकार  का  विचार  इन  विषयों  में  सरकार  को  राम दा  देने  के  लिए  एक

 आयोग  सा  ae  रने  का  है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  mass  कानून  बनाने  तथा  वर्तमान
 करने  का  है  ;  कौर कानूनों  को  र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिक्षा  tare शिष्य  14.0  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  दाक  :  हां  ।

 (a),  (2)  ay
 (  नहीं

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  जिलों  तथा  राज्य  wt  राजधानी
 के  बीच  ल  गन

 संद

 #115.  थी  ढो  ato  AIH  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात
 में  सभी  जिलों  (fefezae  को  राज्य  की  राजधानी  के  साथ

 टेलीफोन  सेवा  से  जोड़  कि  गया  ह  ;  झ

 यदि  उन  दोहरा के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  भी  भी  इस  सेवा से  जोड़ा  जाना

 संचार  मंत्री

 iar
 ie  एस०  स्टीफन ye  स्टाफन =  जी  हां  ।

 प्रदान ह  उठता  ।

 (mee
 पम्मो  का  आयत

 सलात * #116.  भी  जी०  algo  +  Sh  ५  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 निशाल
 fer क्या ए एक  विदेशी  कम्पनी  से  बिना  सीमाशुल्क क  सदा  क्या  पम्पोंਂ  के  आयात  के

 लिए  उनके  मंत्रालय  ने  वित्त  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  है  ;  पौर

 उनके  परीक्षण  ate  उन्हें  खेत  में  प्रयोग  में  लाकर  देखने के  संबंध में
 विज्ञान

 धौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  कोई  सिफारिश  की  गयी  है  ?

 कृषि  मंत्री
 बीरेन्द्र  सिंह

 क
 थीं  ।  इस  मंत्रालय ने  विदेशी  कम्पनी  से

 सीमाशुल्क  श्रदा  किए  सोलर पम्पों  आयात  के at wets? % fad fax  क  से  अनुरोध  नवदीं  किया

 है  इस  मंत्रालय  ने
 ने

 बिना  शीमा  as 2c  mat किए  100  सोलर  पम्पो ंके
 घटकों  के  आयात

 33
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 NN  सकट ननि

 के  लिए  dad  इण्डियन  डिटोनेटर  लिमिटेड
 डी०  i)  लिमिटेड  से  प्राप्त  एकਂ

 प्रस्ताव  की  वित्त  मंत्रालय  से  सिफारिश  की  थी  ।

 म्पों  के  परीक्षण  कौर  खेत  में  प्रयोग  में  लाकर  देखने  काਂ
 जी  नहीं  ।  सोलर

 wrt  मुख्य रूप  से  भारतीय  कृषि  भनुसंघान  संस्थान  द्वारा  किया  जाता  विज्ञान

 प्रौद्योगिकी  विभाग  को  सोलर  पम्पों  से  सम्बन्धित  परियोजना  के  गठन  में  पूर्ण  रूप  से  agar  जिता

 किया  गया है  कौर  उस  विभाग  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल
 या

 प्रतिनिधित्व  है  ।

 गुजरात  में  चक्रवात  के  कारण  फसलों  को  क्षति

 wel  1  7.  थी  अहमद  एम०  पटेल  :  कया  कृषि  मंत्रि  निम्नलिखित  जानकारी  sala  वाला

 विवरण  सभा  dea  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 गुजरात  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  में  1978  तथा  1979  वर्षों  दौरान  qh

 वात  तथा  ara  प्राकृतिक  श्रापदाश्रों  के  कारण  फसलों  को  कितनी  क्षति  हुई ;
 ||

 (=)
 ml  केन्द्रीय  ग  ध्यान  दल  ने  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  श्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  कौर  केन्द्र  द्वारा  कितनी  राज-सहायता  दी

 गई

 कृषि  मंत्री  शनी  बीरेन्द्र  सिह  :  1978  —  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  कि

 ध्वस्त  1978 में  राज्य  के  कुछ  भागों  में  भारी  वर्षा  हुई  कौर  बाढ़ें  आराई
 ।  जिससे  लगभग  2.55

 re लाख  हेक्टर  सस्य गत  क्षेत्र  प्रभावित  gar  ।

 1979  wea,  1979  में  कराई  बाढ़ों  से  4.75  लाख  है कटा

 qa चना  मिली  थी  ।  &

 mix

 का  दौरा  नहीं  किया  ।

 1978  :--  1978  की  बाढ़ों  के  दौरान  किसी  भी  केन्द्री य
 दल

 ने  राज्य

 1979  दल  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  संबंधी  उच्च  स्तरीय  समिति की  सीमा  ्रीय
 | के  श्राधघार पर पर  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  5060.28  शाख  रुपए  के  अधिक ताम

 खर्च  की  मंजूरी  दी  ।  इस  धनराशि  में  473  लाख  रुपए  कौ  रकम  छोटे  ate  सीमांत  किसानों
 छोटे  मूछों  दस्तकारों  तथा  छोटे  व्यापारियों  की  राजसहायता  तथा  आंशिक  रूप  से/पुरी  तर
 क्षतिग्रस्त  मकानों  की  मरम्मत  पुननिर्माण  के  लिए  थी  ।  श्रघिकतम  at

 का
 विस्ता

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  i—

 खर्चे  को  मद  ह  रु०
 ),

 राहत
 1  पर  पहुँचाए  गए  safer  क्  लिए  राहत  दीवारों  की

 स्थापना  करना  तथा  कपड़ा  इरादी  की  व्यवस्था  करना
 2.

 147 .q
 छड़ा  करकट  इरादी  की  सफाई  करना

 257.0,
 34
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 e

 125.00
 निःशुल्क  राहत

 19.74 दवायें  वितरित  करना

 मौलवी  नगर  में  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  श्रापातकालौन  उपाय  20.00

 568.74

 पुनर्वास

 को  लागत  के  25  प्रतिदिन  तथा
 कुद्मों/पम्पसेटों साशा ह / दिस

 तथा  कृषि  झा

 333  प्रतिशत  के  हिसाव  से  |  छोटे  तथा  सीमांति  किसानों  के  लिए

 राज
 सहायता  40.00

 2.  मुदा  संरक्षण  arf  ण  लिए  लागत के  इ  यत  के
 लाव

 से  छोटे
 150.00 तथा  सीमा  त  किसानों  के  लिए  राजसहायता

 छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  मालाबारी  भी  शामिल

 पशतूनों  की  खरीद  के  लिए  लागत के  25  प्रतिशत  तथा  335
 प्रतिशत के  हिसाव  से  राज  सहायता  100.00 *

 4.
 नौकाश्रों, ्य

 जालों  wife  को  बदलने  के  लिए  छोटे  मूछों  भय्या  उनकी

 सहकारी
 समितियों  को  एफ एफडी  ए०  पर  राज

 |
 सहायता  15.00

 5.  सौरव  नगर  को  छोड़कर  अन्य  क्षेत्रो ंमें  पूरी  तरह  से  क्षतिग्रस्त

 wast  के  लिए  200  रुपए  तथा  अ्रांशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त

 मकान  के  लिए  100  रु०  के  हिसाब  से  भकोपड़ियों/म्  रनों  की  मरम्मत

 पुननिर्माण  के  लिए  राजसहायता  |  154.00

 ware  को  बदलने  के  लिए  अनुदान  के  तौर  पर  100  रु०  तथा

 कच्चे  माल  की  खरीद  के  लिए  ऋण के  तौर  पर  1  50
 रु०  के  हिसाब

 से  दर  तलवारों  तथा  छोटे  किसानों  को  राज  सहायता  14.00

 मौलवी  नगर  को  छोड़कर  gra  क्षेत्रों  में  प्रभावित  गांवों में
 25.00 स्थलों का  भ्रधिग्रहुण  तथा  विकास

 10  एकड़  से  कम  क्षेत्र  में  नमक  बनाने  वाले  गर-लाइसेंसशुदा  निर्माण

 कार्यों के  लिए  नमक  बनाने  घाले  कुश् माप नस  से  गाद  मिट्टी  निकालने

 व  नमक  बनाने  पंबंघं  क्षेत्रों  wv  पुश्त 1a  ,  सड़कों  की  मरम्मत  शादी  के
 15.00 लिए  प्रति  एकड़  200  रुप  के  हिसाब  से  सहायता

 बाढ़  से  carta  निराश्रित  व्यक्तियों  के  लिए  कालोनी  का  पुनर्वास
 55.00

 ८  es
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 10  मौलवी-मालिया  क्षेत्रों  में  भ्रावाप्त-स्थलों  का  अवस्थापना

 सुविधाघरों  तथा  सेवाओं  का  qua,  संस्थागत  वित्त  को  जुटाने  के

 लिए  उत्प्रेरक  धनराशि  a4  uv MIO सा  नष्ट/क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  के

 700.00 पुर्ननिर्माण  के  लिए  ऋण  पर  ब्याज  के  लिए  राजसहायता

 1268.00

 ग  क्षतिग्रस्त  सार्वजनिक  सम्पत्तियों  की  मरम्मत/पुनव्यं अवस्था  3223.54

 गण  —

 5060.28 क--ख--ग  का  सकल  योग

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  शिमला  में  wet  डाक  तार  सकील

 #119,  प्रो ०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  संचार  मंत्री  यद  बताने  की  करेंगे  कि  :

 मटन
 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  शिमला में  अलग  से  प्रस्तावित

 डाक  तार  सकील  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा-मंजूरी  दिए  जाने  पर  15  दिन  के  भीतर  orate

 उपलब्ध  करने की  पेशकश  की  है  ;

 यदि  तो  इस  पेशकश  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारवाई  की  गई  है  ;  भोर
 द

 सकील  की  मंजूरी  कब  तक  दी  जायेगी  ?

 संचार  मंत्री  सी०  QHo  :  जी  हां  ।

 ae  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  शिमला  में  भवनਂ  जिसमें

 16,900  वर्गफुट  स्थान  देने  की  पेशकश  की  है  परन्तु  इसमें  स्थान  कम  है  जबकि  कम  से  काम

 26,000  वर्गफुट  स्थान  की  आवश्यकता  है  ।  तदुपरांत  राज्य  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  लिए  एक
 भी  क्वॉटर  देने  की  Farmar  नहीं  की  है  ।  प्रस्तावित  डाक  तार  वकीलों  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश कि [

 70  क्वाटर मुख्यमंत्री से  26,000  व्गंफुट  स्थान  कार्यालय  हेतु  तथा  कम  कम  करमचारियों

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  है  ।

 यमुना  पार  दिल्ली  के  लिए  ले-बाउट  प्लान

 #120.  श्री  फूल  चन्द  धर्मा :  क्या  निर्माण  झोर  झावास  मन्त्री  ह
 बहारे  था

 शन

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यमुना  पार  क्षेत्र  का  ले-भास्कर
 प्लान  अनुमोदित  कर  दिया  है  उसे  प्रकाशित  कर  दिया

 ,
 यदि

 तो
 वहां

 से  ऐसे  कितने  लोगों  को  हटाने  का  विचार  है  जो  वहां  वर्षों  से  खा
 हुए

 क्या  उन  मकानों  के  बदले  उनके  लिये  कोई  ग्रन्थ  वक्नत्पिक  श्रीवास  की  व्यवस्था  ध गई

 36
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 (=)  प्लान  कब क्रियान्वित किये  जाने  का  विचार  शरीर

 उसका  ब  क्या

 शौर  at  वास  पी०  सी०  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने
 a  +

 यमुनापार  क्षेत्र  में
 68  aaf  त  काल  नलों  के  ले-बाउट  निकायों गें  को  मसौदा  अनुमोदित  कर  दिया

 है  alt  जनता से  लि  wed  eer  था। सलल!प प्रकाशित  sve  गुरदीप  प्पा  है से  श्रापत्तियां  मांगने  के

 इन  ले-आऊट  क्यों  के  watay
 |  अनुसार  लगभग  550  संरचनाएं  प्रभावित

 होती  हैं  ।  =

 भी  नहीं ।

 लथा
 :

 किसी  समय  सीमा  का
 निर्घारण  करना  नहीं  है  लेकिन  हस

 डसे
 दीघा  कर्स

 का  भक्त  प्रयत्न  करेंगे  ।

 जनसंख्या  के  ध्राधार  पर  राज्यों  लिए  चीनी  का  कोटा  निर्धारित  करना

 #121.  धी  सोमनाथ  चार्जों  कया  कुकी  मंत्री  य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  राज्यों  को  खाद्यान्न  का  वितरण  करने  का  मानदंड  क्या  है  ;

 सरकार  राज्यों  के  लिये  चीनी  का  कोटा  जन  संख्या  के के

 भाषा
 पर  निर्धारित

 करते  विचार  कर  रही है  जैसाकि  परिचय  बंगाल  सरकार  ने  मांग  की  az  f

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  राज्य  सरकारों  दवारा  बतायी गई  जरूरतों  के

 agar  विभिन्न  राज्यों  की  सापेक्ष  केन्द्रीय  में  समूची  मंडी  में

 उपलब्धता  और  ध्वन्य  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम

 से
 जारी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  भंडार  से  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  खादुयाननों  के  आबंटन  प्रत्येक

 मास  के  आधार  पर  किए  जाते  है  ।

 कौर  लेवी  चीनी  के  विंमान  राज्यवार-ध्राबंटन  1-4-1978  के  लिए

 उल्लिखित  जनसंख्या  के  अनुपात  के  अनुसार  किए  जाते  इस  मौसम में  चीनी  के  उत्पादन में

 भारी  कमी  होने  कौर  आगामी  मौसम  के  शुरू  होने  तक  स्टाक  को  सुरक्षित  रखने  की  आवश्यकता

 की दृष्टि
 में  वर्तमान  जनसंख्या  के  संदर्भ  में  पूरे  भ्राबंटन  करना  कौर  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धता  में

 वृद्धि  करना  सम्भव  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  द

 राजस्थान  में  स्थान  का  कार्यकाल  पुरा  करने  घाले  मंत्रालय  के  अघिकारी

 817.  श्री  घमंदास  शास्त्री  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगें  कि  :

 जयपुर  में  संचार  मंत्रालय  के  अधीन  निदेशक  के  पद  तक  के  ऐसे  कितने

 31
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 राजपत्रित  अधिकारी हैं  जो  4  वर्ष  की  अवधि  कौर  6  ad  का  स्थान  का  कार्यकाल

 पूरा  कर  चुके  हैं  ale इस  बारे  में  ब्यौरा क्या  कौर

 a-faa इन  afaarfzay  का  कि  सनत  |  area  पर
 स्थानान्तरण

 नहीं  किया  गया है
 ?

 संचार  मंत्री  सी०  एस०  8  अधिकारियों  ने  6  वर्ष  का  र्था

 कार्यकाल  तथा  ध्रघिकारियों  ने  4  वर्ष  की  पदावधि  पुरी  क  ली  है  जिसका  ब्यौरा

 oar  von
 पा  गया  है  ।

 मितव्ययिता  को  ध्यान में  रखते  हुए  सरकार  ने  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण

 प्रतिबन्ध  ग  स्थानान्तरण  केवल  प्रतिनियुक्ति  की

 car
 पूरी  हो  जाने

 अथवा  किन्हीं  बहुत
 खास  वैयक्तिक  कारणों  की  स्थिति  में  ही  किए  जाते हैं

 yea  विचरण

 प्रतिबंध

 (1)  श्रीमती  जे०  Fo  सहायक  पोस्टमास्टर  बहदुरी-याद “1-74  है

 8-5-75  तक  शोर  निदेशक  डाक  के  भागे  ,

 श्री  ao  पी०  वादा  पोस्टमास्टर  जयपुर  मुख्य  1-6-73  से  भागे  ॥ (2)

 डा०  (silaat)  विमला  महिला  चिकित्सा  डाक  तार  भौषधालाप (3)
 4-11-72 से  चरागे  ।

 (4)  श्री  ए  एल०  उपमंडल  दूरसंचार--जून  1973  से

 (5)  श्री  Flo  एन ०  सहायक  इंजीनियर--जुलाई  1972  से से  आगे  ।

 (6)  श्री  arte  एन०  सहायक  इं  जीनियस--सिंतबर  1972 से  चरागे  ।

 (7)  श्री  बी०  एस०  सहायक  निदेशाक--सितम्बर  1973  से  air

 (8)  श्री  ही०  के०  जिला  से  ar

 (9)  श्री  do  do  एन०  कल्याण  आगे  ।

 टिप्पणी  an  1.  उपरोक्त  पहले  wis  भूमिका  क्यों  ने  उस  स्थान  |  ह ध्  )  पर  6  ay
 ्  का  कार्यकाल  पूरा  कर  लिया  है  ।

 सूची  में  क्रम  सं०  1  से  4.  तक  तथा  क्रम  Ao  पाँच  भिकारी
 ने  4  ag  की  पदावधि  पूरी  कर  ली  है  ।  ड

 Aaa  संसद  सदस्यों  द्वारा  सरकारो  ब्रा चास  को  खाली  करना

 819.  थी  चन्द्रभान  ध्राठरे  पा  क्या  निर्मा ण  कौर  झकास  मंत्री  यह  बताने  को  aq
 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  बहुत  से  भूतपूर्व  संसद्‌  सदस्यों
 ने  सरकारी  प्राचीन  खाली  नहं

 feat

 शह
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 ७

 me  संसद  सदस्यों  की  कौर  दिनांक  1  1980  फो

 क्रिया  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  ब  कार  धौर इन  संसद्‌  सदस्यों  ने  लोक  सभा  भंग

 हो  जाने  waar  राज  य  सभा  से  ग्रीन  स  नी परता  समाप्त  हो  जाने  के  परमाणु  कितनी-कितनी  अवधि

 | तक  सरकारी ४ प्रवास  को  ध्यान  कब्जे  में

 (a)  यदि  at,  तो  इन  आवासों  को  खाली  करवाने  ब  गाया  को

 वाली
 करने  क  fac

 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  कौर

 ऐसे  कितने  विंमान  संसद्‌  सदस्य हैं  जो  नियमित  सरकारी  नय  रह  रहे

 निर्माण  इल्म  श्रीवास  मंत्री  (sit  पी०  alo  :  gt

 छठी  लोक  सभा  के  उन  भूतपूर्व  स  सद  सदस्यों  के  नामों  ate  1-4-80  को  उनसे  देय

 किराये  के  बकाया  की  राशि  का  विवरण  संलग्न  है  जो  सरकारी  वास  के  ail  तक  दखल  में  हैं  ।

 राज्य  भा  के  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  के  नाम  शामिल  नहीं  किये  गये  हैं  क्योंकि  उनको  सदस्यता  की
 ध्रचघाघ  केवल  2  1980  को  समाप्त हुई  है  ।

 चन  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  के  मामले  को  छोड़कर  जो  उन  निर्वाचन  क्षेत्रों  का

 निमित्त  करते  हैं  जहाँ  लोकसभा  के  चुनाव  भ्र भी  तक  नहीं  हुए  इन  सभी  मामलों  में  मकानों
 को  खाली  करवाने  के  लिये  लोक  परिसर  दखल कारों  की  1971
 के  ध्न्तगंत  बेदखली  की  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ।  जहां  तक  किराये  के  बकाया  की

 वसूली  का  संबंध  इन  संसद्‌  सदस्यों  का  हिसाब  तब  चुकता  fear  जाएगा  नब  उन  से  मकान
 खाली  करवा  लिये  कौर  यदि  कोई  ule  देय  पाई  गई  तो  उन  संसद  सदस्यों  को  war  की

 जोने
 वाली  राशि  में  से  उसे  काटने  के  लिये  लोक  सभा  को  सु  चित  कर  दिया  जाएगा  ।  यदि  द  फिर

 कोई  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिये  रह  जाती  है  तो  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के

 क  उपयुक्त  afafaar  के  ada  कार्यवाही  आरम्भ  की  जाएगी  ।

 wag  सदस्यों  को  वास  का  आबंटन  संबंधित  स  सदस्य  आवास  समिति  द्वारा  किया

 जाता  है  ।  उन  जिन  मौजूदा  संसद  सदस्यों  के  पास  नियमित  सरकारी  वास  नही ंहै  उनकी  संख्या

 के  बारे में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वितरण

 लोक सभा
 me

 उन  सुवपु  संसद  सदस्यों  के  ब्यौरों  झौर  1-4-  1980 को  किराये

 बकाया  यदि  कोई  का  जिन्होंने  सरकारी
 बास  खाली  नहीं  किया  हैं  |

 1-4-80  को  टिप्पणी क्रम  भूतपूर्व  संसद
 स०  सदस्य  का  नाम

 SS  देय  राशि नए
 1  2  ae  a

 स्वी

 1.  भार०  एल०  कुरील  54  सी  ०नाथ  एवेन्यू  4,176.41

 2  3,404.26
 a  A  wa —  sit ey  150-ge,  ga  Lee  नन

 भगवान  अप्स  राठौर  नाथ  एलेन  a
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 Enns

 5 1  2  3  4

 3.  के०  थी ०  देव  बर्मन  12,  तीन  मूर्ति  लेन  -WFaq-

 4  एम०  एम०  जोशी  मीना  बाग

 5  श्रीमती  प्रमिला  भाई
 न्य डी०  चब्द्माण  112,

 मासू
 ० वायु  रोड

 पी०  वी  ०  प्रिय स्वामी  80,  82  नाथ  एवेन्यू  6,340.92

 संहिता  127-129,  साउथ
 एवेन्यू  ae

 के ०  एल०  महला  144-146,  साउथ  एवेन्यू  5,093.30

 एस०  कार  दमणी  13  जनपथ  द

 10  नरेन्द्र  सिह  79,  साउथ  Vary  1188.92

 a¢ 8 11  पुण्डलिक  हरि  दावे  115-117  साउथ  एवेन्यू  09

 292 12  अहमद  हुसन  151,  साउथ  एवेन्यू  4  (aaa  के  भूतपूर्व  संसद
 ः

 13  पी०  एन०  सिन्हा  33,  मीना  बाग  66  जै  को उस  aaa

 14  डी०  न्य  ॥  वास  रखने  की बरुआ  23,  तुगलक  रोड

 15  तरुण  गोगोई  नाथ  ए  |  26
 मति  दे  दी  गई  है

 जाब

 सवाल  क्वॉटर  103  तथा
 &

 उस  राज्य  में  चुनाव
 गराज  114,  नाथे  re  ह

 2  न्यु  पूरी  नहीं  छी

 16  नाथ थें  सर्विस  म बिरेन
 wt

 ती

 क्विट र  64,  नार्थ  एवेन्यू

 गंगा सिह  82,  साउथ  एवेन्यू  327.30  चुनाव  नहीं  gat

 158
 श्याम  सुरेन्द्र

 33,  कैनिंग  लेन  333.25

 far 19  बयालार  रवि  रोड  तथा  95.40  बगला  20-3-80  की
 & गैराज  न०  4,  नाथ  एवेन्यू

 खाली  gars

 20  हुकम  बन्द  करई
 1
 19,  विचार  प्लेस  तथा  3,641.97  बंगला  12-3-80  बो

 खाली  gat  परन्तु  गेरा ee  16,  जनपथ
 बाली  नहीं  किया  ।

 21.  हरिलाल  प्रसाद  सवाल  क्वाटर  19,  साउथ  567.87  फ्लैट  नं०  20  सागर
 सिन्हा  12-1-80  ष् एवेन्यू  गराज  एस  25  साउथ  एवेन्यू

 एवेन्यू  खाली  किया  गया  tfier.
 गराज  खाली  नहीं  किय

 ि  Ree
 40



 26  1902  लिस्व्रित  उत्तर

 1  2  3  5

 सर्वेक्षण  क्वाटर  10-alo  मीना  नाग  का  बंगला 22.  बी०  एस०

 रिमूव  लिया  वेस्टर्न  कोटे  नं०  10,  21-5-80  को

 खाली  कर  दिया  गया  है
 लेकिन  सर्वेक्षण  क्वार्टर

 खाली  नहीं  क्रिया  ।

 23.  कृष्ण  कांत  गैराज  न०  2190,  4,280.64  टेलीग्राफ  लेन  का  बंगला

 ग्राफ  लाइन  न  2,  7-3-80  को

 खालो  किया  गया  ।

 24.  भागीरथ  मीटर  नावें  एवेन्यू
 तथा  सार्जेन्ट  2,754.95  लेकिन  गराज  खाली  नहों

 नाथे  एवेन्यू  gat  |

 25.  एन ०  Ho  सुन्दरम  24-afan  लेन  -3Fa-

 26.  फतेह  सिह  राव  लेन

 गायकवाड  geo

 92 27.  बी०  ए०  सईद  मोह०  रोड  15,095

 28.  भारत  भूषण  रोड

 29,  श्रीमती  रेणुका  देवी  ए०  बी०  19,  मथुरा  रोड  764.38  चुनाव  भ्र भी  होना  है  ।

 बरगटकी

 30.  बी०  पी०  मण्डल  09  5,350.95  वे भ्रनुसूचित  जाति/भमु-

 सुचित  जनजाति  कमीशन

 के  ध्रष्यक्ष  हैं  तथा  निवास

 स्थान  के  नियमितीकरण

 का  मामला  विचाराधीन

 है  ।

 51.  के०  चिकलिगेया  2-6-80  को  बस  सील सूट  नं०  34,  वेस्टेज  2,432.95
 कोटे  होस्टल  कर  दिया  गया  ।

 32.  एल०  के०  डोली  सूट  नं०  7  तथा  115  1,427.40  चुनाव  अभी  होना  है  ।

 गैराज  त०  5,  वी  ०पी०

 हाऊस

 बी०  डी०  मागं  17-3-80  को  बंगला 33.  पी०  मोहन रंगन  3,683.11
 खालो  कर  दिया  गया  है

 लेकिन  सर्वेक्षण

 क्वाटर  भोर  गराज

 खाली  नहीं  किया  गयां  |

 लिनललवलनवविननिन्क्िलिलविनिविजकतनदलनमतमनओ् स
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 1  2  3  4  5

 34.  राम  किशन  रोड  1,718.77  11-2-80  (avg)
 को  खाली  कर  दिया  गया

 था  ।  सर्वोच्च  क्वाटर

 खाली नहीं  किये  गये  ।

 टिप्पणी  उन  wr
 माम leat

 के  नाम  विवरण  में ese  नहीं  दिये  गये  जिन्होंने  वास  कभी

 खाली  नहीं  किया  है  ।

 at  का
 रक्षण  तथा  facie ण  ि

 820.  श्री  नवीन  वाणी  क्या  शिका  मंत्री  यह  ताने  को
 छपा  HUF  Fr:

 ¢
 बया र गुजरात

 में में  जिन  112  संस्थानों  को  प्रौढ़  क्षा  कार्यक्रम  के  लिए  अनुदान  दिए
 या  गया गए  हैं  उनका  चालू  av  में  क  ई  पूनम शिक्षण  तथा  मीर  री  क्षण

 यदि
 तो  उ उक्त  पुनरीक्षण  तथा  रीक्षण  का  ब्यौरा  कया है  site  यदि  तो

 सरकार  यह  कसे  सुनिश्चित  करेगी  कि  आबंटित  अनुदानों  का  उपयोग  निर्धारित  द्यार्तों  के  ध्रुमिर
 किया  गया  कौर

 गुजरात  राज्य  में  केन्द्र-वार  इस  योजना  के  श्रन्तर्गंत  कितने  निरक्षरों को  साक्षर

 बनाया  गया

 fatatr, ara
 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०

 चालू  वर्ष  में में  गुजरात  की  उन  112  संस्थानों  में  कोई  विशिष्ट  लगी  ्य ad,  Ma  नहीं

 किया  गया  है  जिन्हें  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्व  fan  एजेंसियों  को  सहायता  की

 योजनाਂ  के  sata  ager  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।  गुजरात  की  47.0  सथ aw  एजेंसियों  का

 जिन्होंने  अ्रगस्त  1978  मैंने  क्षेत्र  काय  क्रम  के  छह  माह  पूरे  कर  लिए  सरदार  पटेल  श्रमिक

 एवं  सामाजिक  श्रनुसंघान  अहमदाबाद  द्वारा  तत्काल  मुल्यांकन  किया  गया
 जेवरात

 राज्य के  10301  केन  ट्रों  में  31  1980  को  कुल  दाखिलों  संख्या  3,25,22  7  थी
 र्देच्छिक  एजेंसियों  को  अनुदान  दिए  जने  से  पहले  राज्य  सरकारों  से  यह  श्रपेक्षा  की  जाती  fi  बे

 आवेदन  पत्नी  को  भारत  सरकार  के  पास  भेजने  से  पहले  Wawa  जांच  कर  ।  अलग  अलग
 आवेदन  पत्रों  की  जांच  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  रूप  से  भारत  सरकार  द्वारा  गठित

 भुना  स  मिति  द्वारा  की  जाती  है  ।  अनुदान  की  अ्रगली  राशि  जारी  किए  जाते  से  पहले ए  पों
 से  fn  माही  प्रगति  रिपोर्ट  धौर  लेखों  के  अवरण  भी  प्राप्त  किए  जाते हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  ममी

 यह  अपेक्षा की  जाती है  कि  वे  पने  aa  प्रतिभा  रियों  के  माध्यम  से  केंद्र  प  के  कार्यान्वयन  का

 निरीक्षण  करें  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  समी  क्षा  समिति  जिस  1  3-4-1980  को  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  नि  frat  के  दुऋपयोग  को
 कने

 के
 लिए  कुछ  far कग 1 फारिशों  की  हैं  ।  इस  संबंध  में

 निराले  समिति  की  oa  सिफारिशों  के  साथ  किया पा  जाएगा
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 दिल्‍ली  =  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  फालतू  अध्यापक  भ्र ौर  चपरासी

 21.  श्री  चित्त वसु  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 दिल्‍ली में  सहायता  प्रा  a  स्व  1  19  को  अलग-अलग  कितने  ger
 एवं  महिला  स्नातकोत्तर  स्नातक  अध्यापक  (fas  है  क  श्रघ्यापक

 ने  य सहायक  कायं-भ्रनुभव  अध्यापक  MIT  प्रयोगशाला स  Fa कौर

 जन  1980 दिल्‍ली  में  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  कितने  पुरुष  एवं  महिला

 चिराग़ों  फालतू  थे
 f

 farexr  स्वास्थ्य  कौर  समाज क  र  प
 मंत्री  ato  दा  :  दिल्‍ली  प्रशासन

 द्वारा  भेजी गई  सूचना  के  दिल्ली क  क  लदता  ara  स्कूलों में  1-6-1980  को  विभिन्न

 श्रे  शियों  के
 फालतू  छि  क्षणों  की  स्थिति  निम्नलिखित है

 श्रेणी  पुरुष  महिला

 स्नातकोत्तर  52  22

 प्रशिक्षित  स्नातक  दिलैक

 प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षक  14

 सहायक  व्यापक  1]  18

 वा यं शाला  अनुभव  शिक्षक

 प्रयोगशाला  सहायक

 et  ot  पुरुष  महिला

 चपरासी  17

 संस्थानों  में  विकलाँग  बच्चों  को  रियायत

 822.  श्री  के०  मानना :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पब्लिक  कौर  सरकारी  संस्थाओं  को  यह

 भनुदेदा  दिए  हैं  कि  विकलांग बच्चों  की  फीस
 में  रियायतें  दी  जाएं

 ort
 उनके  दाखिले  के  लिए

 कुछ
 कोटा  निर्धारित  किया

 यदि  ह  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  व्या  कौर

 दिल्ली  में  विभिन्न  पब्लिक स्कूलों में  शिक्षा  पाने  वाले  विकलांग  बच्चों  को  वायु  वार

 संख्या  कितनी  है  ?

 नही ं। स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  (vi  बी०

 प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 दिल्ली  में  पब्लिक  स्कूलों  में  भ्रध्ययन  कर  रहे  विकलांग  बच्चों  की  संख्या  इस  प्रकार

 है

 स्कूल  का  नाम  विकलांग  छात्रों  को  संख्या

 एक  कक्षा मार्डेन  स्कूल

 एयर  फलों  सेन्ट्रल  स्कूल  कोई  नवदीं

 सावन  पब्लिक  स्कूल  एक  -  ag

 एक दिल्‍ली  पब्लिक  स्कूल

 afarat  क्षेत्र  में  a  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता

 824.  श्री  श्रोस्कर  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  दक्षिणी  क्षेत्र  में  डिग्री  भोर  डिप्लोमा

 स्तरों  के  कुछ  तकनीकी  संस्थानों  को  लाभ  पटुचाने के लिए के  लिए  विशेष  सीधी  वित्तीय  सहायता  मंजूर

 की  सनौर

 यदि  तो  राज्यवार  safe  का  ब्यौरा  क्य  |  है
 तथा  उनके  कार्यकरण  संबंधी

 ब्यौरा  बया  है  ?  aa

 स्वास्थ्य  site  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०
 दा  :

 1976-77  से  भारम्भ  होने  वाले  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  दक्षिणी  क्षेत्र  को

 तकनीकी  स  स्थानों  को  दिए  गए  अनुदानों  के  राज्यवार  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  —

 रुपए )

 आइन्डर  प्रदेश  15.35

 82.70 तमिलनाडु

 कर्नाटक  32:25

 केरल  34.14

 पांडिचेरी  3.50

 खर्चे  के  ब्यौरे  के  सबंध  में  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  केवल  तमिलनाडु  राज्य  ने  ही  धत  का

 संतोषजनक  रूप  से  उपयोग  किया  है  ।  योजना  के  अन्तर्गत  दिए  गए  अनुदानों
 के  निष्पादन  का

 विस्तृत  मूल्यांकन  अभी  किया  जाना  है  ।  ध

 825.
 श्री

 सैफुद्दीन
 चो  कया  शि

 ता  मंत्री  बद  बों ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  पुस्तकें  प्रकाशित  हुई  कौर  पुस्तक  प्रदान  1955  के
 श्रन्तगंत  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  प्र काश कों  से  कितने  प्रकाशन  प्राप्त  कर  सका  ?
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 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  (eit  बी०  दा  :  1976-77,
 1977-78  ate  1978-79 के  दौरान  राष्ट्रीय  कलकत्ता ने  पुस्तक  कौर  aeare

 a  fare  ए
 स्तकालय) एसी. बष

 1954  के  gata  58,139  पुस्तकें  प्राप्त  की  ।
 ay  की सदर्भाधीन  नज  ME  पुस्तकों  की  कुल  सख्या  का  पता  लगाना  स  भव

 नहीं है  ।

 सरकारी  श्रीवास

 826  थ्री  मीसा  भाई  क्या  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या यह  सच  है  कि
 सरकारी  भ्रावासों के के  आबंटन के  लिए  वेतन  को

 पात्रता  को  500  रुप पये  को  500  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ;

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  नियमों  में  a  परिवर्तन  के  कारण  श्रेणी  की
 त  वृद्धि  हो  गई  है  ; सुची में  ag

 चि  rat
 सरकार  mare  प

 पर  पढ़ने
 वाला

 भार
 कम  करने के  लिए

 आवास  की  वेत  न  सीमा  में  बुद्धि  करने  का  विचार  करेगी  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  र

 क्या  यह  भी  सच  है  फि  टाइप  श्वा  स 1  की  तुलना में  श्रीवास  श्रीवास  के

 बेहतर  है  ?
 mraz  ay  feats

 निर्माण  alt  श्रीवास  मंत्री  il
 पीर  सी०

 (  क  )  जी  ati  के  लिए

 पहले  उन  सर  कारी  कम  वारि  ay  को  थी  वेतन  700  रुपये  से कम  किन्तु  500

 रुपये  से  कम  न  था  ।  1-  8  से  wanda  की  पात्रता  संशोधित  कर  गई  है
 जिन  कर्मचारियों  का  वेतन  1000 रुपये  से  कम  fag  500  रुपये  से  कम  न  हो  ।

 नी

 नहीं  ।  ा

 इसका  टाइप  -2  वास  के  निम्न  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़गा  |

 = 2  )  नहीं  ।  में  परितुष्ट  की  प्रति डा तता  से  waarsT

 कम  है  ।

 सरकारी  maa  रहित  सरकारी  कर्मचारी

 827.  श्री  बालासाहेब  लिखे  पाटिल  :  कया  निर्माण  श्र  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताते  की

 कृपी  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  राजधानी  में  बड़ी  संख्या  में  केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे
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 pi  ह  क  अ  अ

 कर्मचारी  हैं  जिनकी  समयावधि  बहुत  हो  गई  है  किन्तु  उन्हें  अभी  तक  सरकारी  झा यास  नहीं

 है  तथा  वे  बहुत  प्रतीक  किराया  देकर  गैर  सरकारी
 मकानों  में  रह  रहे  हैं  ;

 विभिन्‍न  धावा  स-श्रेणियों  के  श्र
 >

 पन्ना  त
 भ्

 1980  को  प्रतीक्षा  सूची

 आवेदकों  की  संख्या  कितनी  हं

 राजधानी  में  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  यों की  श्रीवास  की  मांग  तथा  उपलब्धता  मे
 >  शोर अतर  कम  करने  ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  र

 सेवा  निवृत/सिवा  से  निकाले  गए  सरकारी  अधिकारियों  के  कभी  तक  श्रनधिकृत  wee

 में  कितने  सरकारी  मकान  हैं  तथा  उन्हें  यथाशीघ्र  खाल  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को

 गई

 निर्माण  site  श्रीवास  मन्त्री  पी०  सो०  :  राजधानी  में  बहुत  से  सरकारी

 कर्मचारियों  को  सामान्य  ge  वास  नहीं  दिये  गए  हैं
 ।

 ऐसे  कर्मचारियों  द्वारा  किए  गए  निजी  प्रबंध

 कौर  दिए  जा  रहे  किरायों के  बारे  में  मालूम  नहीं है  ।

 प्रतीक्षा  सूची  में  झ्रावेदकों  की  संख्या  इस  प्रकार  हैं भिन्न-भिन्न
 isi

 नै  |  24646 टाईप  ए  टाईप  बी

 14  Qc
 टाईप  ढी  3068 टाईप  सी

 टाईप  ई  1546  टाईप  872

 टाईप
 टाईप  90

 iz  सी सरकार  ने  दिल्‍ली  CHRD,  बा  भार  ai
 क  ore  पूल  के  लिए

 15300  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  करने  का  एक  त्वरित  कार्यक्रम  श्रीराम  किया  है  ।  इनमें  से

 9919  एकक निर्माणाधीन  हैं  ।

 )  इस  समय  379  क्वाटर  ध्रनधिकृत  दखल  में  लोक  परिसर

 (a) ae TAHIT §  ही  1971  के  data  मकान  खाली  करवाने  के  लिए  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ।  सेवा  निवृत  कर्मचारियों  के  मामले  में  जिसका  पुत्र/अधिवा हित
 पत्नी  सामान्य  पूल  से  वास  के  भ्राबंटन  का  पात्र  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  उस  समय  तक़

 वास्तविक
 बेदखली  रोक दी  जाए  जब  तक  कि  ऐसे  पागल  व्यक्तियों  को  ततबो  dem  देने  के

 पूर्ववर्ती  रियायत  जिसे  1978  में  वापस  ले  लिया  गया  का  पुनरीक्षण  फण  नहीं  हो  जाता
 झोर  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  ले  लिया  जाता  |

 मेघालय  में  माइक्रोवेव  नन्वा
 een

 828.
 थी  पी०  go  कया संचार  मंत्री  पह  sae  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का
 का  है  ;  कौर

 विचार  मेघालय  में  एक  माइक्रोवेव  स्टेशन  स्थापित  करने

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 संचार  मंत्री  eto  एम०  :
 कौर  ।  तथापि  gat  से

 aria  जोड़ने  के  लिए  में  एक  सू०  एच  he
 स्टेयान भि मंज  ह

 की  व्यवस्था  करने  का

 प्लन  नर परा  चुका  तथा  प्राक्कलन  की
 मंजूरी

 के  लिए  कार्यवाही  की प्रस्ताव  है  ।  मागं
 sig जा  रही  है  ।  यू०  एच०  ए  पालन  198  2-83  त  क  ७1  ह  जागरन  ने  की  संभावना है

 a
 दिल्ली  में  पाइप  विद्धान

 829.  at  a ब्रजपाल  चलानी :  कया  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  एक  कालोनी  यमुना
 चीदा  के  ससी

 ब्लाकों

 में  पीने के  पानी के  लिए  न  ल  तथा  मल-जल  निकास  के  लिए  लाइनें  बिछा  दी  गई  हैं  ;

 यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;  फिर

 पीने  के  नी  के  लिए  तल  aq  मल-जल  निकास  नए  लाइनें  बिछाने  के  काय

 कब  TH  पूरे  हो  ज  की  संभावना  है भ्रोर  वे  कब  TH  काम  करना  प्र  कर देंगे  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  सन्तरी  (sit  पी०  ato
 >

 जल पूति  :  कुल
 17  ब्लाक ह  से  [०-1  1  त्र  ०-  a  सोना  थे  सी  ०-4  तक  के

 ब्लाकों  में  पो  ने  पानी  की  पाइप  लाइन  बिछा  दी  गई  है  ।  गह  ब्लाकों  मैं  यह  कायें  प्रगति

 पर

 सल-जल  निकास  शी  से  सी  a  n  में  aq  दिए
 गए हैं  ।  शेष  ब्लाकों

 1 में  यह  करायें  प्रगति  पर  हैं  ह  ह  प्राधिकरण
 ने

 बताया
 है

 कि
 यह  विलम्ब  दिल्‍ली

 नगर  निगम  द्वारा  योजना के
 अनुमोदन  दरा  करन  शिप्रा

 यह  इरादा  है  कि  पानी  ate  सीवर  लाइन  तों  का  कार्य  पूरा  हो  जायेगा  भोर  1980  के

 दन्त  तक  ये  काम  करना  कर  देंगें  neat  fs  भवन  निर्माण  सामग्री  उपलब्ध  हो

 जाए  |

 परिचय  a  ग  में  |  |  हत  बन्दी  लेखा-जोखा

 831'  श्री  कृष्ण  चन्द्र  Aleay  se  Baebes  संगो  रह  Tata  की  कृपा  करेंगे
 चन्द्र  हाज़िर

 कि

 क्या  यह
 सच

 iil
 ripe  के  fe  पश्चिम  बंगाल  को

 दिए  जाने  वाले  50,000  ट  आद्यान्त  के  प्रदान  को  भेजना तब  तक  के  लिए  रोक  दिया

 जब  तक  कि  गत  कवि  का  लेखा-जोखा  hola  वा  र  दिया  जाए  ;

 यदि  तो  राज्यों में  सूखे  की  गम्भीर  स्थिति  को  देखते  हुए  ऐसे  कितने  राज्यों  कों

 कौर  तदथें  भ्रनुदान  प्रदान  कर  दिया  गया  जिन्होंने  श्रांदिक  रूप  में  भी  झपते य यहां  का

 जोखा  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ;  और
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 पच्चीस  बंगाल  सरकार  श्रांडशिक  प्रस्तुत  करते  में  wa

 रही है  ?

 कृषि  मन्त्री  बीरेन्द्र  सिह  जी  नहीं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  विशष

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम के  भ  तगत  20,000  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  की  मात्रा

 मामले के  रूप  में  पहले  ही  ब्रिटेन  की  जा  चुकी  यद्यपि  राज्य  सरकार  द्वारा  गत  वर्ष  के  पूर्ण  a4

 अभी तक  प्रस्तुत  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 char  बंगाल  को  किसी  भी  राज्य  जिसने  गत  ad  में  बैटिंग

 खाद्यान्नों  की  कम-से-कम  50  प्रतिशत  मात्रा  को  उपयोग  में  लाने  की  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  नहीं  की  थी

 को  खाद्यान्नों  की  कोई
 भोर

 मात्रा  नहीं  दी  गई  है  ।

 जी  हां  at  तक  परिचय  बंगाल  सरकार  ने
 वर्ष  1979-80

 के  दौरान  काम  के

 बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  भ्र  तर्गत  उन्हें  उपयोग  के  ध  की  गई  लगभग  कुल  2.45  लाख

 मीटरी टन  खाद्यान्नों  की  मात्रा  के  मुकाबले  में  1.23  लाख  मीट  zt
 जाने  के  बारे में  सूचित  किया  है  ।

 टन  र
 ताद्यान्तों

 के  उपयोग  में  arg

 जम्मू  तथा  BAT  as

 इरकों को कमी
 832.  डा०  फारुक  भ्रब्दुल्ला  |

 शी  गुलाम  रसुल  कोचक :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  को  अप्रेल-मई  1980  के  दौरान
 उबर कों  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़ा  था  ;

 यदि  पा  राज्य में  उर्वरकों की  कमी  का  इस  ag  की  फसल  पर  बहत
 कुप्रभाव  पड़ा  है  ;

 को  गई ;

 af  तो  राज्य
 की  कुल

 मांग  क्या  थी  mix  कितने  gaze  की  सप्लाई

 उर्वरक  संकट  को  टूर  करने  के  लिए  राज्य  की  उसकी  सप्लाई  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ;  कौर

 जम्मू-कश्मीर  —  aa  तक  कितने  उवेरक  सप्लाई  किये  गये

 कृषि  मन्त्री  (st  atta  fag  :  राज्य  सरकार  ने  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  उन  रक की  कमी  से  सम्बन्धित  कोई  सूचना  नहीं  दी

 प्रश्न  हो  नहीं  होता  ।

 (7),  तथा  राज्य  को  1979  में  वास्तविक  खरीफ  19800
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 क  errr

 के  लिए  अनुमानित  दिनांक  1-2-1980  को  राज्य  के  पास  अनुमानित  कुल
 निवल  आबंटित  मात्रा  तथा  सप्लाई  की  गई  मात्रा  से  सम्बन्धित  आंकड़े  निम्नलिखित

 हज़ार  मीटरी  टन

 सद  एन  पी  के  एन  के

 1979  में

 वास्तविक  खपत  11.21  2.09  0.56  13.86

 1980  के

 लिए  अनुमानित

 श्रावित  कता  17.00  2.23  1.50  20.73

 1-2-1980  को

 राज्य  के  पास

 नित  श्रादिदोष  3.47  0.64  0.55  4.66

 मार्ग  भण्डार  के

 प्रावधान  को  दृष्टिगत

 रखते  हुए  कुल  निवल

 आवश्यकता  14.88  1.76  1.04  17.68

 (=)  आवंटित  की  गई  मात्रा

 :

 20.90+  5.30+ 1980)  1.54  27.744

 (=)  सप्लाई  की  गई

 मात्रा

 1980)  15.25  2.00  0.10  1/.35

 राज्य  सरकार  से  समय-समय  पर  प्राप्त  भ्रनुरोधों  पर  भ्राबंटित  की  गई  अतिरिक्त

 मात्रा  |

 देख  सप्लाई  1980  के  दौरान  किए  जाने  की  सम्भावना  aad  कि

 वन  उपलब्ध  हों  ate  राज्य  सरकार  के  अ्बंटियों  द्वारा  बित्ती  प  व्यवस्था  कर

 दी  जाए ।
 A9
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 ग्रामों में  पेय  जल  की  कमी

 833.  श्री  जय  नारायण रात  :  ब्या  निर्माण ate  झावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  1980  से  are  तक  पेयजल  की  कमी  के  कारण  राज्यवार  कितने  प्रामों  को

 संकट  ear  पड़ा ?

 निर्माण  site  प्रवास  मन्त्री  पी०  सी
 ०  :

 राज्यों  में  उन  ग्रामों  की  संस्था  नीचे

 दी  जाती है  जो  वास्तविक  रूप  से  सूखे  की  स्थिति  से  प्रभावित  हैं  कौर  जहाँ  पेय  जल  की

 भ्ावदयकता  है
 6767 बिहार

 मध्य  प्रदेश  20,374

 15,200 उड़ीसा

 राजस्थान  3,251

 5,570 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  8,896

 उदर कों  का  आयात

 834.  थो  सुभाष  चन्द्र  बोस  भनपुरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वर्षो ंमें  सरकार  का  उर्वरक  झ्रापात  करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  यह  आयात  किन  देशों  [  जाएगा  site  कितने  मूल्य  का  किया

 जनाएगा

 fa कृषि  मंत्री  a  जी  हां

 इस  संबंध  में  जानकारी  देना  सावंजनिक  हित  में  नहों

 र्  प्रभावित  गावा  पेय  जर  त  की  सप्लाई
 र 835.  |  पी०  सिंह  देव  क्या  निर्माण  सर  mina  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  Q +  fe  सरकार  ने  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  को  पेयजल  की  सप्लाई  की

 दिल्ला  में  गत  तीन  मास  में  उससे  भ्रमित  काम  किया  है  कितना  कार्य  गत  la  वर्षों  के  दौरान

 किया  गया  ;  कौर

 सरकार  गावों  में  पेयजल  की  सप्लाई  की  रामकथा  को  कब  तक
 हल  करेगी

 ?

 निर्माण  घौर  मायूस  मंत्री  ह थी  पी०  सो० से  |  सही
 है  fe  सुखे  से  राहत

 व  राज्य  सरकार  के सम्बन्धी  व्यवस्था
 पर  प्रधान  मंत्री  के  12  सूत्री  कार्यक्रम  के  भ्राघार  केन्द्र

 सभी  संसाधनों  तथा  सभी  प्रकार  के  दीर्घावधि  व  श्रत्पावधि  उपायों  को  पिछले  ana  से  चली

 चा  xe  सूखे  की  इ इस  स्थित  का  सामना  करने  के  लिए  तीब्र  किया  शर

 देग  में  सभ  ry  समस्या ग्र  प्त  ग्रामों में  पिन  अवधि  के  दौरान  पेय  जल  की
 सप्लाई  करने  का  font हु

 है  ' नद  संबंध  लग
 836.  थी  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  faaic  कौर  alae  मंत्री  यह  बताने  की  FIT करेंगे कि कि



 26  1902  लिखती  उत्तर

 क्या  यह  सच  है  fe  1978  में  किये  गये  adam  के  भ्रनुसार  देश  के  5.7  लाख

 गावों  में  से  1.5  लाख
 वॉ नगा  इ

 उपलब्ध  नहीं  ही  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 15  करोड़

 लोगों  को

 को ग
 Wi  — 11 पह  सच  डि  पेयजल  को  के  लिये  1980  में  भी

 सर्वेक्षण
 fear

 गया  था ;  क
 यदि  तो  कितने  गावों  में  पेयजल  alae  भी  कमी

 है
 ale

 इस
 संबंध

 में  क्या
 कार्यक्रम  त तयार  किया  गया है  ?

 _  amin
 श्प्रौ न्या दर  श्रीवास  मन्त्री  पी०  ato  (3  ),  तथा  भारत

 सर  के  कहने  पर  1972  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जिससे  यह  a  हुमा हू ह ैह  फि  दादा  में

 लाख  गांवों  में  से  लगभग  1.53  लाख  ग्राम  ऱामस्पाग्रस्त है कुल  ।  वे  गांव  जिनमें
 1.6  fro  मी०  की  दूरी  तक  कोई  जल  स्रोत  नहीं है  या  15  मीटर  की  गहराई  के  भ्रमर  जल

 =>
 उपलब्ध  न

 नहीं
 le

 ae

 जल  प्रयोग  के  लिये  उपयुक्त  नही ंहै  ।)  इसके  बाद  समय-समय

 पर  सूचित
 करते  श्मा  रहे  हैं  गांव  इनसे  भी  कौर  ध्वजिक  हैं  ।  यह  धनवान  लगाया

 गया  है  कि  1-4-1980  तक  ऐसे  गांवों  की  संख्या  जिन्हें  श्रभी  भी  सुरक्षित  पेय  जल देने की
 व्यवस्था  की  जानी  2  लाख  के  लगभग  हैदर  इनकी  आबादी  लगभग  12.25  करोड़  की  है  ।

 राज्य  सरकार  तथा  केंन्द्रीय  सरकार के के  संसधनो ंसे  ag  1980-85  शेप  समस्या
 पेयजल  का  प्रबन्ध  करने  का  विचार है  | ग्रस्त  गांवों  में  पेय

 ि
 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  पानी

 837  Y  नन्द  किशोर  wat  क्या  निर्माण  पैर  श्ग्रावास  war  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  पानी  उपलब्  राने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रहो है  ;

 क्या  सरकार  का  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  हाथ के  पम्प  लगाने  का  कोई कार्यक्रम  है  तौर

 यदि  तो  aa  तक  लगाये  गये  हाथ  के  पम्पों  तथा  लगाये  जाने  वाले  हाथ  के  पम्पों  की  संख्या

 ;  ध्रोर कितनी  ह मिग
 क्या  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  जिले  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  हाथ  के

 पम्प  लगाये  गये हैं ई  कौर  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी है  सनौर  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं  तथा  क्या  सरकार  का  भविष्य  में  वहां  हाथ  के  पम्प  लगाने  का  विचार  है  ?

 नम् मेदारी निर्माण  कौर  ध्राधास  मन्त्री  पी०  सी०  इस  मामले  की

 राज्य  सरकारों  की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  (i)  कठोर  चट्टानी  क्षेत्रों  में  कुएं  खोदने
 के  लिए  ड़ी  ०  टी०  एच०  रिणों  की  संख्या उ  नके  भण्डार  (ii)  सूखाग्रस्त  राज्यों  को  अग्रिम

 प्लान  सहायता  समस्याग्रस्त  गावों  में  पेयजल  मुहैया  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रवर्तित  त्वरित
 ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  meat  निधियों  का  नियतन  करने  (iv)  हैण्डपम्प  बनाने के  लिए

 उच्च  भारती  ध्राघार  पर  इस्पात  प्राप्त  करने  भ्रांत  (v)  प्रभावित  क्षेत्रों  को  पानी  को  सप्लाई

 के  लिए  आकस्मिकता  प्लान  बनाने  में  मार्गदर्शन  दे  करके  राज्यों  की  सहायता  कर
 रही  है

 ।

 संबंधि शरत  राज्य  सरकारों  का  कार्यक्रम  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सूचना  केन्द्र  प्  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 ् सदयनिसेध  के
 कारण  हानि

 838.  शी  fata  घोष  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  dea  मद्यनिपेष  के  कारण  सरकारी  खजाने  को  कुल  कितनी  हानि

 हुई  ;

 उस  wafer के  दौरान
 राज्यों

 ने
 राज्य-वार  कितना

 घाटा  वहन  किया  ;  site

 इस  कारण  केन्द्र  ने  राज्यों  को  राज्य-वार कितनी  सहायता दी

 स्वास्थ्य  giz ee  े
 it  बी०

 :  से  (7)  इदारा
 So पर  उत्पाद-शुल्क  राज्य  विषय  होने  कं  का  के  पास सभी  राज्यों  से  सम्बद्ध  प्रां करें

 नहीं हैं  ।

 2.  तो  भी  भारत  सरकार  ने  क  राज्यों  को  जिन्होंने  सद्य निषेध  को  लागू  करने के
 अय or Farr f= परिणाम  स्वरूप  उत्पाद  शुल्क  की  हानि का  झाबा

 माग  MS  पना  रूप  में  मांगा

 एकाउंटਂ  श्रदायगी  की  इन  राज्यों  द्वारा  जो  हानियां  बताई गई  1977-78  के  उत्पाद

 राजस्व  को  मूल  मान  कर  उनकी  क्षतिपूर्ति  कर  दी  गई  है  ।

 राज्य  प्रात  एकाउन्ट  प्रदाय गी  की  घनसाली  लाखों  में

 1978-79  1979-80

 भरकम  11.05

 बिहार  20  9.44  1041

 हरियाणा  2222.39  शुन्य

 ह्माचल  प्रदेश  65.50  95

 मनीपुर  शून्य

 नागालैंड  0.77  yea

 उड़ीसा
 ya  17

 eee
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 e

 पंजाब  41.89  ya

 राजस्थान  55.60  553

 10  उत्तर  प्रदेश  893.36  1243

 जोड़  1500.00  2957

 aq  1980-81  के  दौरान  समेकित  ग्रा सिरा  विकास  कार्यक्रम  पर  व्यय

 839.  थी  दादर  पुलिया  :  कया  ग्रामीण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1980-81 के  दौरान  समेकित  ग्रा  विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  कितनी

 धनराशि  at  की  गई  ate  आबंटी  धनराशि की  तुलना  में  उपयोग  की  गई  धनराशि  का  प्रतिशत

 क्या  शरीर

 DTFY  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  कितनी  राशि  ad  की  गई  ale  समेकित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम के  संबंध  में  विभिन्‍न  बैंकों  का  निष्पादन  क्या  रहा  ?

 व  समन्वित  ग्राम  विरासत  कार्यक्रम  को कुकी  मंत्रो  बीरेन्द्र  faa

 लघु  कृषक  तथा  सीमान्त  कृषक  विकास  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  कमाण्ड  क्षेत्र

 विकास  कौर  बहुत  सी  aa  जिला  व  खण्ड  स्तरीय  एजेंसियों  दुबारा  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा है  ।  आमतौर  वित्तीय  ad  से  संबंधित  निधियों  के  उपयोग  के  बारे  में  स्थिति  केवल

 श्रागासी  वित्तीय  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  में  उपलब्ध  होती है  ।  वित्तीय ag  1979-80

 के  at  में  समन्वित  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  क >  प्रतिशत  व्यय  के  श्रांकेड  अरब  उपलब्ध
 ' फिर

 वर्ष  1980-81  के  तत्संबंधी  ध्रांकड़े  केवल  वर्ष  1981-82  की  प्रथम  तिमाही  में  उपलब्ध  होंगे  ।

 प्रदूषण  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रा योग

 840.  श्री  manda  पुन्ना री  :  क्या  निर्माण  पौर  घ्राबास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 क्या  प्रदूषण  रोकने  के  लिये  रोष

 के  विचाराधीन  कौर  a
 प्रयोग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 निर्माण  कौर  घ्राचास  मन्त्री  पी०  eto  :  नहीं  ।

 .

 प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 छपाई  लेखन  सामग्री  प्रकाशम  कार्यालय में  अनुसूचित  जातियों  कौर

 ध्रनुसूचित  जन-लाठियां के  लोग

 841.  प्रो०
 जीत  कुमार  मेहता

 g
 |  |

 है  केन
 गयो  निर्माता  vite  धावा  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  लेखन  सामग्री  तथा  प्रकाशन  कार्यालय  में  विभागीय  पदोन्नति तथ

 स्थानान्तरण  शादी  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों  ate ag
 त  जनजातियों  के  व्यक्तियों  |

 न् नामों  पर  समुचित  विचार  नहीं  किया  जाता

 यदि  नहीं  तो  1971  से  1979  के  दौरान  लेखा  पाल  लायक  मैनेजर
 फ्र ||  तय न्त्रक  के  रूप  में  (  पदोन्नत  किए  ्  चत  जातियों  तथा  श्रनुसूतचि

 जनजातियों  के  लोगों  की  तथा  अन्य  लोगों  की  प्रतिशतता  क्या

 ने
 (a)  क्या  पदोन्नति  पश्चात्  दिल्‍ली  के

 बाहर
 स्थानान्तरित  किए  गए  agate

 जातियों  भोर  प्रनुसूचित
 जनजातीय  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  गैर  अनुसूचित  जातियों  of

 गैर-भ्रनुसूचित  जनजातीय  की  तुलना  में प्रघिक है श्रौर यदि है  ate  यदि  तो  1971  से  197
 en के  संबंध  में  च्  नया @

 (a)  यदि  उਂ

 कारण  हैं  ;  ए
 माग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  इस  भेदभाव  के  ह

 आर
 इस

 WRI
 क

 सियाग  wean  कौन-कौन  प्रशासनिक  अधिकारी  उत्तरदायी है

 उनके  विरुद्ध  बया  कार्रवाई  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  कौर  ate  aes  पी०  eto  :  से  :  सूचना  एकत्न  की॥
 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 e

 समि  atin
 सभ  ध्रधिनियमों  को  क्रियान्विति

 छीतुभाई  नामित 842.  श्री  छीतुभा
 al  ष  तिरकी :  कया  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1980  के  बाद  विभिन्‍न  राज्यों  में  भूमि  अधिकतम  सीमा  अ्रथिनियमों  को

 लागू  करने  के  रि लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इनके  क्रियान्वयन  की  प्रक्रिया  में  कृषि  श्रमिकों  को  शामिल  करने  के

 बारे में  बिचार  किया  है  ;  कौर

 इस  संबंध  में  राज्यों  को  दिए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  कया  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  राज्य  सरकारें  संशोधित  अधिकतम  सीमा  कानूनों
 1  लागू  करती  हैं  ।  उनसे  यह  प्रतिरोध  किया  गया  है  कि  वे  कार्यान्वयन  की  गति  में  तेजी  लाएं
 तथा यह  सुनिश्चित  करें  कि  झांकियों  के  भ्र धिक् ृत  क्षेत्र  में  बाधा  न  भाए  ।

 व  श्रघधिकतम  सीमा  कानूनों  के  कार्यान्वयन  का  मुख्य  उद्देश्य  भूमि  होन  कमी
 को  लाम  है  ।  राष्ट्रीय  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  में  यह  प्रावधान  है  कि

 afer

 सीमा  से  फालतू  भूमि  को  वितरित  करते  समय  भूमि  हीन  कृषि  श्रमिकों  विशेषकर
 वत  जातियों  और  भ्रनुसूचि्त  जनजातियों  के  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए ।

 झाल  एवं  खण्ड  स्तरों  पर  लाभभोगियों  की  समितियों  के  गठन  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 भारत  सरकार  नई  दिल्‍ली  में  भर्ती

 $43.  थ्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  निर्माण  झोर  श्रीवास  मन्त्री  ag  बता  की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  ag  सच  है  कि  हिन्दी  साधन  योजना  के  लिये  बनाये  गये  नये  पदों पर  भारत

 सरकार  मुद्रणालय
 मिनटों  नई  दिल्‍ली  में  1979  में  23  कापी-होल्डर  ate 8  मशीन

 एटेंदेंट का  चयन  किया  गया  था  ;

 Far  8  कापी-होल्डरों  ate  एक  मशीन  एटेडेट  को  काम  पर  ले  लिया  गया  है  तथा
 व्यक्तियों  को  समी  औपचारिकताएं  पुरी  करने  के  बाद  रोजगार  नहीं  दिया  गया  है  ;  भोर

 (7)  क्या  सरकार  इसकी  समीक्षा  करेगी  are  शेष  व्यक्तियों  को  रोजगार  देग

 निर्माण  भ्रौर  ध्रावास  मन्त्री  पी०  elo  :  तथा  1979  भोर

 उम्मीदवारों (1979  क्रमशः  कापी  होल्डरों  के  लिये  23  are  मशीन  एटेंडेंटों  के  लिये 7
 कैनॉम  चय  न  सूची  में  रखे  गये  ऐसा  उस  समय  मौजूदा  ale  प्रत्याशित  रिक्तियों  के  आधार

 पर  किया  गया  था  ।  किन्तु  वास्तविक  रणनीतियों  के  आधार  पर  केवल  8  कापी  होल्डर  भोर  एक

 मकीन  एटेंढेंट  नियुक्त  किये  ना  सके  |  शर्त  ara  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  नहीं  को  जा  सकी  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 उपभोक्ता  वस्तुयें  के  मुल्यों  में  विविध

 844.  sit  पी०  के०  फोबिया :  क्या  कृषि  मस्ती

 ae

 बताने
 ma  को

 झपा कृपा  करेंगे  कि :

 झा क्या यह  सच  है  कि  खाद्य  एए  जेसी  उपभोक्ता  वस्तु भों  के

 मूल्यों में  हाल  में  विशेषकर  पिछले  दो  महीनों  में  वृद्घि  a
 47
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 यदि  तो  1979  कौर  इस  ad  अप्रैल-मई  के  दौरान  क्या  मुल्य थे
 झर

 lle

 उठा  ग
 (7)

 lala

 है

 कृषि  मंत्री  (ot  बीरेन्द्र
 ates  fag  :  (*)  aI,  वब वनस् पत

 *
 वनस्पति  प्लोर  देशी  खादय  तेलों

 मूल्यों  में  बढ़ोतरी हु  थी  लेकिन  भ्र।यातित  खाद  |  तेलों  पौर द  न्य य  पिछले  दो  महीनों  में  स्थिर
 न

 ् रहे  थ े।

 (@)
 तीन  विचारा  संलग्न  हैं  जिनमें दें  1979  कौर  1980'

 दौरान  प्र  |  केन्द्रों  पर  खादय तेलों  धौर  दालों  के  प्राप्त  खुदरा  मुल्य दिए  गए  है

 1,2  te  5)  ।

 सरकार  ने  उपभोक्ता  मूल्यों  को  नीचे  लाने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  हैं
 ।  ये

 पाय  इस  प्रकार हैं

 1.  मान्यता  प्रा  व्यापारियों  की  स्टाक  रखने  की  सीमा  कम  करना ।

 2.  राज्य  सरकार  प्राधिकारियों  के  माध्यम  से  स्टाक  रखने  की  सीमा  को  कड़ाई से  लागू

 करना  कौर  जमा  स्टाक  को  निकलवाने  के  उपाय  करना  |

 3.  एक  थोक  व्यापारी  से  दूसरे  थोक  ब्यापारी  को  ऐसो  चीनी  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाता

 जहां  सौदों  के  साथ  स्टाक  की  प्रत्यक्ष  सुपुर्दगी  नहीं  होती  है  ।

 4.  मान्यता  प्राप्त  व्यापारियों  पर  10  दिन  की  अवधि  के  पसन्दी  स्टाक
 को बेचने

 के  लिए

 प्रतिबन्ध ।

 5.  चीनी  मिलों  के  लिए  खुली  बिक्री  की  चीनी  की  बिक्री  शरीर  उसके  प्रेषण  से  सम्बन्धित

 बना  को  भेजने  को  शनिषवायें  बनाना  ।  उन्हें  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों
 |  साप्ताहिक  बिक्री  कौर  प्रेषणों  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  करना  होगा  ।

 6.  मई भ्रौर  1980  के  लिए  खुली  बिक्र  के  भ्र ति रिक्त  कोटे  जारी  करना  ।

 7.  2  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  aaa  करने  का  निणंय  लेना  ।

 aaa  तेल  :

 न्

 मांग-पूर्ति  के  बीच-अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  करना  |

 2.  विभिन्न  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  आयातित  तेल  सप्लाई
 करेंगा

 3  बढ़ती  हुई  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  सावंली  वितरण  प्रणाली  के
 लिए

 maria

 खाद्य  तेलों  का  अधिक  आवंटन  करना  ।

 4  देशी  तेलों  पर  दबाव  कम  करने  के  लिए  वनस्पति  के  निर्माण  में  95  प्रतिदिन  ताक
 आयातित  तेलों  के  प्रयोग  की  अनुमति  प्रदान  को  गई  है  ।  ड्  वं

 राज्य  सरकारों  को  प्रा वद यक  fara  की  सुगम  उपलब् धत्ता सु  निश्चित  करने के  लिए  विभिन्न
 अधिनियमों  के  उपबन्धों  का  उपयोग  करने  के  लिए  बार-बार  कहा  गया  है  ॥

 6.  वायदा  व्यापार  आयोग  तिलहनों  कौर  तेलों  के  गेर  कानूनी  कौर  वायदा  व्यापार  पार
 निगरानी  रखने  के  | लिए  छापे  मार  रहा  ह्

 प्र
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 Ud

 वनस्पति  ध्रौर  झायालित  खाद्य  तेलों  के  मुल्य  बताने  लाला  विवरण

 1979  में  1980  में

 खुदरा  मुल्य  खुदरा  मूल्य

 वनस्पति  15.5  किलो  टिन  का  15.5  किलों  टिन  का

 167/-  रुपये  189/-  ध्रौर  192/-  रुपये

 आयातित  खाद्य  तेल

 8.25  रुपये  प्रति  किलो
 i)  शरारती  Elo  ताड़  8.25  रुपये  प्रति  किलो

 का  तेल  att

 पामोलिन

 1979  के  afar  सप्ताह  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से

 देना  शुरू  किया  गया

 3)  परिष्कृत  तो  रिया  8.50  रुपये  प्रति  किलों  ि
 8.50  रुपये  प्रति  किलो

 का  तेल
 ्य

 नेपाल  फेडरेशन  साफ  ब्लाइंड  द्वारा  दिया  गया  ज्ञापन

 845,  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  बया  समाज  wean  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेशनल  फेडरेदान  आफ  sags  द्वारा  कुछ  मास  पूर्व  प्रधान  मंत्री  को  दिए  गाए

 ज्ञापन  में  पेश  मांगों  की  सरकार  ने  जांच  की

 afe  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 रग
 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  पौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी ०  दा  :  aft

 राष्ट्रीय  wa  मद्दासंघ  दारा  दिए  गए  ज्ञापन  से  संगत  उद्धरण  विवरण  में
 संलग्न

 हैं  ।
 थ

 क्
 .  सरकार  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  नेत्रहीनों  के  feat  को  किस  प्रकार  हि

 aaa  तरह  पूरा  किया  जा  सकता  है  भ्रोर  चनके  कल्याण  की  व्यवस्था  की  जा  सकती
 जांच  कर  रही  है  । उठाए  me  मु  दों  क

 विवरण

 1.  ने  को  पिछड़ा  at  घोषित  कि  जाए  तथा  उन्हें वही  भ्र घि कार  भोर  सुविधाए
 प्रदान की  जा  जो  भ्रनुसुचित  जाति  कौर  जनजातियों को  प्रदान  की  जाती  है  ।

 war
 भार क्षणों  को  सांविधानिक

 में  नेत्रहीनों  के  लिए  पद  भारतीय  किए  जाएਂ  तथा  इस
 मंजूरी दे  दी  जाए  ।

 पति
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 इन  सांविधानिक
 aie rrr oa
 माज  थान  को  लागू  कराने  के  लिए  सख्त  तथा  शीघ्र  कार्यवाही

 सुनिश्चित की  जाए

 नेत्र  ही  नो  के  लिए  रोजगार  के  लये  मा  |  |  विकास  करने के  से  टेक़्नोलौजिकल

 झनुसधान  में  काफी  धनराशि  लगाई  जाए  |

 नेत्रहीन  ों  के  लिए  fatett  ध्वनियों  की  जाए  तथा  उनकी  शिक्षा
 संस्थानों

 को  उतनी

 टी  सहायता  दी  जाए  जितनी  साधारण  ferert  संस्थानों  विशेषक  लो  अनुसूचित
 नातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  के  लिए  दी  जाती

 हैँ
 साधारण  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए  जीवन  के  विभिन्न  क्षत्र  ं  में  नेत्रहीनों
 armed  कौर  योग्यताएं  दनि  बाले  वृत  faa  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रबन्ध

 किया  जाए  ।

 नेत्रहीनों  की  कुल  जिस  खपा  का  at fara  आ्राथिक  कौर  सामाजिक  स्तर  श्रांकने  के

 लिए  पु  देश  में  नेत्रहीनों  के  पंजीकरण  हेतु  प्रबंध  किए  जाएं  ।

 ब्रेल  पुस्तकों  की  कमी  से  उत्पन्न  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्यालय

 संगठन  के  अनुरूप  देश  में  नेत्रहीनों  के  सभी  स्कूलों  के  लिए  श्रष्ययन  के  एक  समान
 ह

 पाठ्यक्रम
 म  की  व्यवस्था  की  जाए  |

 निजी  प्रबन्धों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  सभी  स्कूलों/संस्थ। भरों
 /
 केन्द्रों  ं  asiarit  को

 सरकार  तुरन्त  अपने  हाथ  में  ले  ले  क्योंकि  हम  महसूस  करते  हैं  कि  देश  में  नेत्रहीनों  की

 वर्तमान  दयर्न!य  स्थिति  के  लिए  वे  कुछ  हृद  तक  जिम्मेदार  रहें  ।

 10  ग्रामीण इ  लाखों  में  रहने  वाले  नेत्रहीनों  को  उन्हीं  के  गांवों  में  शिक्षा  या
 जसा  मामला  देने के के  प्रबंध  किए  जाए  ताकि  वे  वहीं  भ्र पनी  जीविका  कमा  सकें  ।

 11  विभिन्‍न  कारवानों  में  इस  समय  काम  कर  रहे  नेत्रहीनों  कामगरों  की  एक  gar

 कानून  द्वारा  पुष्टि  की

 पोर्ट  ब्लेयर  खण्ड  मान  ale  निकोबार  द्वीप  समूह  के  पदेन  चेयरमेन

 6.  शी  सोरेन  वक्त  क्या  निर्माण  धरोहर  श्रीनिवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बया  यह  सच है  कि  श्रण्डमान  के  उप  आयुक्त  पोट  ब्लेयर
 तगर

 पालिका  के  पदेन

 चेयरमन  हैं  कौर  बया  पुरे  देश  में  यही  प्रणाली  व्याप्त  है  waar  केवल  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  रहमान

 ate  निकोबार  द्वीप  स सूत्रों
 के  नगर  पालिका  अधिनियम ने

 ही  नगर  पालिका  में  पदेन  चेयरमन  के

 होने  का  प्रावधान  किया  हैं  ह

 क्या  जनता  न ेrT  व्यक्ति  के
 नन  होने

 की  मांग की  और

 omit  कग  में  संशोधन  करने  का  विचार है  ? यदि gi,  तो  क्या  र  जो £ 116  afafaaa  SU  सश

 61
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 निर्माण  wiz  ध्रावास  मंत्रो  पी०  ato  हां  ।  अण्डमान  के  उपायुक्त
 qe  ब्लेयर  म्यूनिसिपल  बोलें  के  पदेन  neat  हैं  ।

 सारे  देश  में  एक
 ही ही  पद्धति  नहीं  चलती  ।  लगभग  सभी  नगर  स्थानीय  निकायों  निर्वानश्विध

 प्रतिनिधियों  द्वारा  स्वय म्यूनिसिपल  बो्ड/परिपद  का  अध्यक्ष  चुनने  क  पद्धति  है  |

 *

 वनिन

 ह

 विचाराधीन  2 >
 पामा  थ्

 बल  |  lat  र

 847  नि  कया  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  10  लाख  टन  चावल  निर्यात  करने  का  निर्णय  किया

 (@)  यदि  तो  चावल  के  संचित  भण्डार  में  कि
 प्रौढ़

 क्‍या यह र यह  सुनिश्चित  किया  गया है  कि  सावल  उपभोक्ता  राज्यों  भावइ्यकताएं

 संचित  भण्डार से  पुरी  होंगी  ?

 कृषि  ा  बीरेन्द्र  सिह  बासमती  चावल  का  निर्यात  करने  के
 जो  कि  पहले  ही  खुले  सामान्य  लाइसेंस  जी०  एल०  3)  के  अ्न्तगंत  जाता  सरकार

 1980-81
 के  दौरान  10  लाख  मी ०  टन  चावल  का  निर्यात  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 ह ै।

 aq  पोज ना अप कौर  सार्वजनिक  वितरण  काम  के  बदले  भ्र नाज  और
 की  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  सरकार  के  पास  उपलब्ध  कुल  स्टाक  ककी  त ुकग
 की  निर्यात  की  लाने  वाली  प्रस्तावित  मात्रा  मामूली  बढ़ती  है  भोर  इसलिए  इसका  आन्तरिक
 जरूरतों के  लिए  उपलब्धता  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  न्

 सही  किस्म  फे  satay  की  उपलब्धता  तथा  अनाज  का  उत्पादन

 848.  थ्री  कार  के०  महा लगो  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसानों  के  गांवों  में  समय  पर  सही  किस्म  के  तथा  स  हदी  मात्रा  में  उं  राक
 उपलब्ध न  होने  के  कालरा  अनाजों  का  उत्पादन  गिरा

 है  1980  के  पहले  चार  महीनों  में  कितनी  कमी  arg  we

 (a)  नाल  के  राज्यवार  ging  क्या  हैं  ?  ह

 कृषि  मंत्री  दीपेन्द्र  tea  से  qq  980  के  प्रथम  चार  महीनों  कि
 दौरान

 देवा  में  उर्वरकों
 को  कमी  को

 कोई
 रिपोर्ट  भारत  स्  इसका  सो  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  देश मे

 650  से  भी  भ्रमित के केन्द्रों  में  एवं  रनों  भण्डार  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  प्रचारक  बढ़ती
 हुई  मांग

 को
 पूरा  किया  ना  सके  ।

 1979-80
 के  दौरान  अनाज  के

 उत्पादन  में  राज्यवार  आंकड़े  ait
 उपलब्ध नहीं
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 डी०  Yo  कर्ज  डाउन  खान  लेण्ड  रकेटियर्सਂ  दीपक  से  समाचार

 849.  शी  एस०  एस०  कृष्ण  :  क्या  निर्माण  भौर  mata  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 या  नई  द बया  सरकार का  ध्यान  टाइम्स  AIG  नौ  दिनांक 27  1980

 में  ‘Slo  | 46]  Uo  कम्ज  टाउन  श  ए  टिप्स  ales  के  भ्रन्तगंत  छपे  समाचार  की  शोर
 दिलाया  गया

 तो  क्या  ge ऊ (a)  यदि
 होंने  ऐसी  grat  के  संबंध  में  कोई  उच्चस्तरीय  जांच

 meat  tr  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  क्या  इस  प्रकार  के  मामले  बहले  थी  हुए

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैँ  कौर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 हैं  att  दोषी  भ्र घि कारियों  एव  लोगों  के  विरुद्ध  कया  कार्रवाई  करने  का  विचार  धौर

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  भ्र धि कारियों  द्वारा  भविष्य  में  इस  प्रकार के

 धड़ी को  रोकने  के  लिए  किस  प्रकार  के  तन्त्र  की  स्थापना  की  गई  है  ?

 निर्माण  धौर  श्रीवास  मंत्रो  पी०  सी०  सेठी )  जी

 ह
 तथा  भूमि  की  गर  कानूनी  बिक्री  को  रोकने  तथा  ऐसे  मामलों की  जांच

 करने  के  लिए  दिल्‍ली  carat  में  एक  पुलिस  उपायुक्त  के  ala  एक  विशेष  कक्ष  बनाया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण ने  सूचित  क्रिया  कि  दिल्‍ली  भूमि  पर  1972

 के
 उपबन्धों  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  महीनों  में  भूमि  को  धोखाधड़ी  करने  वालों  के  40

 शिकायतें af  की  गई  कौर  लगभग  130  पिछली  दिक्कतों  को  स्थानीय  पुलिस  को  aor  कराया

 गया  ।  पिछले  एक  महीने  के  दौरान  भूमि  की  गेर  कानूनी  बिक्री  के  संबंध  में  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  यूटी  की  लापरवाही  के  लिए  wis  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  ।

 जनता  टाइप  कालकाजी  पल  टों  के  निवासियों  को  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  जानो  किए  गए  नोटिस

 850.  थी  चन्द्र साल  मणि  तिवारी  निर्माण  site  ara  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जनता  टाइप  कालकाजी  के  डी०  ढी०  ए०  के  फ्लैटों

 के  उन  निवासियों  को  भी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  न्यायालय  के  नोटिसਂ

 जो  फ्लैट  की  प्रीमियम  राशि  के  रूप  में  मासिक  किस्त  wat मारी  करके  परेशान  किया  जा  रहा

 कर  ५ चुर्क  हैं  कौर  जिनके  पास  मासिक  किस्त  अदा  करने  की  रसीदें  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  बया  कार्यवाही  करने का  है  ताकि

 ह पहां  के
 निवासियों

 क को  कोई  कौर  ध्रागे उ इ  सु विधान हो  ?

 निर्माण  डर  आ  वास  मंत्री  पी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 ञ  asi  >  किस्तों  के  बकाया  की
 सुचित  किया है  कि  नोटिसों  ut  par ri

 63



 मौखिक  उत्तर  16  1981

 जहां  अदायगी की  प्रक्रिया  कुछ  ऐसे ऐसे  मामले  उनके  घ्यान  में  are  ही  की  जा  चुकी  थी
 ।

 नोटिसों  में  यह  mae  ह  कि  tf; प्  भुगतान  पहल  ही  क्च  चुका पन  a  तो बैंक  चालान !  क

 ो एक  फोटोस्टेट  प्रतिलिपि  भेज  दी  जाए  ताकि  भाजी

 म

 के  लेखे  को  सही  किया  जा  सके ।  धत

 ध्राबंटियों  को  परेशान  करने  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  श्रावंटियों  से  देय fe की  ofr

 जांच  करने  के  उन्होंने  बकाया  की  सूची  तयार  करने  के  पहले  ही  कदम  उठा  लिये  हैं  ।

 कमजोर  att  के  लिए  mara  wit  watt  विकास

 निगम  द्वारा  ऋण

 851.  श्री  सुधीर  गिरि  कया  निर्माण  झोर  घ्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान

 विवाद  कौर  राज्यवार  कमजोर  वर्गों  के  लिए  फ्लैट  बनाने  के  लिए

 भावास  भोर  शहरी वि कास  निगम  द्वारा  मंजूर  की  गई  ऋण  की  कुल  राशि
 कितनी

 निर्माण  att  श्रीवास  मंत्री  (sty  पी०  alo  सुचना  संलग्न  तथा  ॥  में

 दी  गई  ्

 ध्रावास  तथा  नगर  विकास  निगम  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  श्र  दीवार  मंजूर

 गया  कुल  a toad जि
 ऋण

 रुपयों
 ए

 श्रेणी  1979-80  प्र  तिखारता  1978-79  प्रति दया तता  1977-7४.

 रक्
 रकम

 aifaa  दुष्टि  से

 कमजोर  वर्ग  39.61  27-15  27.43  31.15 (28.46)  25.14)
 निम्न  राय  वर्ग  40.57  (29.15)  27.96

 89)  20.42  23.19
 मध्यम  भरा  at  33.5  31.76  20.00  22.11 (24.12) eer  29.43) orn:
 उच्च  प्राय  बग  6.5  a  (4.68) Less  OLS  न्य  6.95  7.900
 किरायेदारी  17.8  3.60  12.59)  2.56  2.91

 ध
 (12.79)

 सामान्य  109  10)  Jo  |
 अम  10

 69  12.14
 _

 लोग  135:  70)  (100  nn  |  107.9:  (10¢ 0.00)  88.05  100.00
 गारा  ण  —

 विवर  T-I1
 भराव

 ता
 are

 निगम  हारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  राज्यवार

 मंजूर  किया  गया
 ऋण

 दरुज्य/प्लंघ  राज्य  क्षेत्र  1977-78  1978-79  1979-80)
 1

 3  4
 भ्रान्ति  प्र  देश  5-02  8.79  22.81
 परम  0.59  0  64  0.96

 fa
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 बिहार  5-91  2-16  2.07

 27.63 गुजरात  6-23  15-62

 7.87  3-77  5.65 हरियाणा

 0.14  1.54 हिमाचल  प्रदेश

 0.95  0.32 जम्मू  तथा  कश्मीर

 कर्नाटक  8:06  4-85  6.45

 केरल  11-16  6.42  6-20

 मध्य  प्रदेश  2-08  6.59  4.70

 महाराष्ट्र  11.96  4.54  3-04

 उड़ीसा  1-47  8.05  2-01

 पंजाब  1-54  1.70  4-75

 राजस्थान  4-85  10.43  9.12

 तमिल  नाडु  4.31  9.79  11.77

 उत्तर  प्रदेश  9.16  12.69  15-63

 fear  बंगाल  3-92  3-59  5-55

 संघ  राज्य  क्षत्र

 1.26  1-83  5-63 गढ़

 दिल्ली  1.57  4,55  5-23

 दमण  तथा  दीव  0-11

 पांडिचेरी

 योग  05  139.20
 म्  प  आ  ee 107-98

 अनुसंधान  संस्थानों  तथा  निजीकरण  एककों के  बोल
 सम  वय  बहा  द्र भा थल

 852.  श्री  के०टी०  कोसल राम  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  अनुसंधान  संस्थानों  तथा  उद्योग  के  8  निर्जलीकरण क्या  ag  सच  है
 एककों  के  बीच  समन्वय

 के  अभाव  में
 4

 करोड़ के  निवेश वाले
 एकक  निजीकृत  सब्जियों

 के  नियति
 से  ।  रुपये की  विदेशी  मुद्रा  ही  कमा  पाते  हैं  ;  भोर

 6.0
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 यदि  तो  श्रनुसंघान  संस्थानों  तथा  उद्योग  के  बच  प्रभावी  समन्वय  स्थापित  करने

 के  लिए  क्या  कदम  gard जा  रहे  हैं  ?
 थ्

 Bir  स
 zat  पी  बीरेन्द्र  सिह  जी  नहीं  AH

 इन  दोनों  एककों  के  बीच  एक  घनिष्ठ  समन्वय  |  ध्रनुसंधघान  संस्थानों  तथा  देश  के
 निर्जलीकरण  एककों  के  उद्योगों  के  बीच  समन्वय  के  रूप  में  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌

 तथा  वैज्ञानिक  ate  औद्योगिक  श्रनुसंघान  परिषद्‌  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  श्रनुसं  घान
 दोनों  के  बीच  श्रनुसंघान  गतिविधियां  शामिल  हैं  ।  भारतीय  कृषि  अनुज  घान  परिषद  का

 दायित्व  प्रमुखतया  निर्जलीक रा  के  लिए  उपयुक्त  सब्जी  की  किस्मों  का  विकास  करना

 भारतीय  कृषि  भ्रनुसंधान  नई
 दिल्ली

 ने  कई  वर्षों  के  अ्रनुसंघान  के  बाद  दो  सफेद  प्याजों

 की  किस्मों  यानी  व्हाइट  फ्लीटਂ  तथा  पूसा  व्हाइट  ग्लोब  का  विकास  किया है

 जोकि  निर्जलीकरण  के  लिए  उपयुक्त है  ate  जिनका  परीक्षण  भारतीय  समन्वित

 सब्जी  सुधार  प्रायोजना  के  तगत  क्रिया  गया  है  कार्यशाला  द्वारा  इनकी  सिफारि  की

 गई  कुछ  निर्जलीकरण  एककों  के  कारखानों  में  परीक्षण  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  इनका

 संवर्धन  किया  जा  रहा  ।  प्याज  के  मटर  ote  निर्जलीकरण  के  लिए  सारिका  की
 ह  ४ गई  कुछ

 उपयुक्त  किस्मों  पर  निजेंलीकरण  के  लिए  अनुसंधान  को  गयी  है  ।

 मारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद  के  संस्थानों  तथा  उद्योग  के  निर्जेलीकररा  एककों  के  बीच

 कारगर  समन्वय  को  सुनि  दत्त  करने  के  उद्देश्य  से  समय-समय  पर  प्रदद॑ंनी/किसान  मेले  संगोष्ठी
 थ्या  शालाएं  आयोजित  की  गई  थीं  जिनमें  अनुसंधान  कायंकर्तताश्रों  के  अ्तिरिवत  फल  a  र  सब्जी

 रक्षण  उद्योग  के  प्रतिनिधियों ने  भी  भाग  लिया  wie  उद्योग  की  अनुभूत  शाट  कतारों  के

 अनुरूप  अनुसंधान  प्रयोज नागरों  का  सुधार  किया  गया  ।

 औद्योगिक  नमूनों  की  गुणवत्ता  की  जांच  के  लिए  नियमित  विश्लेषण  किये  ar  रहे  हैं
 शर  उद्योग  की  प्रतिदिन  की  सदस्यों  के  बारे  में  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  तकनीकी  जांच  पड़ताल
 का  समाघान  क्या  जा  रहा  इसके  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  प

 प्रतिनिधित्व  प्रतीत  भारतीय  खाद्य  संरक्षण  संघ  की  कार्यकारी  समिति  में  है  arf  वहू  उद्योग
 के  सामने  पेश  राने  वाली  तकनीकी  समस्याओं  को  जान  सकें  रोक  उनके  सम्मानित  हल  बता
 सक े।

 wd  19  73-74  से  1978-79  विभिन्‍न  देशों  को  करोड़  रुपये  की  निर्जलीकरण
 सब्जियां  निए  1  &  गई  हैं  ।  ट

 sea  ही  नहीं  उठता  ।

 ........  राज्यों  में  पेयजल  के  लिए  उपाय

 853.  sit  इन्ही  गुप्त  :  क्या  निर्माण  शरीर  भ्रावास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  कौर  पश्चिमी  बंगाल  के
 50,000  ग्राम  सूखे  की  स्थिति के  कारण  पेयजल  की  भारी  कमी  से  प्रभावित

 हए  हैं
 कके
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  इस  मामले  में  दूरी  लोगों  को साथंक  राहत
 पहुंचाने  में  असफल  रही  हैं  ;  कौर

 यदि
 तो  =  a

 a  सुलझाने  के  लिए  क्या  wet  कालिक  उपाय  कौर  दौरे
 कालिक  उपाय  आरम्भ किये ग

 ह
 a

 ०  : निर्माण  site  rare  मंत्री  पी०  सी  ५:  ज

 नहीं  ।  इसके  सूखे  से  राहत  संबंधी  प्रवान  मंत्री
 के

 12  सूत्री  कार्यक्रम

 के  भ्राघार  राज्यों  श्र  केन्द्र  के  सभी  सम्भव  साधनों  कौर  दीर्घावधि  शार  श्र  घि  के  सभी

 तीव्र  स्तर  पर  किया  गया है  ।

 प्रधान  मंत्री  की  श्रपील  पर  सूखा  ग्रस्त  राज्यों  में  कुएं  खोदने  के  लिये  धन्य  राज्यों से
 70 से  अधिक  रिंग  लिए  गए  हैं  ।  आयातित  रिंग  ale  प्राइवेट  साधनों  से  रिंग  भी  जुटाये  गये  हैं  ।

 fee
 4000  कुएं  खोदने  की  मासिक  क्षमता  वाले  लगभग  300  तेज  गति व वाले  कौर

 1000  घीमी  गति  वाले  रंग  सुखा
 थ ग्रस्त

 राज्यों  में  दिन  wa  कार्य  कर  रहे
 हैं  कौर

 दस
 प्रकार

 इससे  पेयजल  की  पुरानी  समस्या  पथ  थी  तौर  पर  हल  हो  जायेगी  |  कैस्टर L r re?  सरकार  ने  भी  पेयजल
 की  योजनाओं  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर मि  सहायता  दी  है  ।  अल्पावधि  के  उपायों  मैं  टेंकरों  के
 जरिये जल  कलर्स  व्रत  ड्रम  बैरल  शादी  शामिल  राज्य  सरकारों  को  स्  दौ

 गई है  कि  जहां  प्रावश्यक  वे  पेय  जल  की  सप्लाई  के  लिए  सेना  की  सेवा  प्राप्त  करें
 उत्तर  प्रदेश  कौर  राजस्थान में  रेलवे  ने  पानी  ले  जाने  के  लिए  विशेष  रेल  गाड़ियां  भी

 चलाई हैं

 aa  चविद्धविद्या  aq

 854.  शमी  टी०  कार  झा मन्ता  क्या  दिक्षा  मात्र  बताने  ने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 977-78  978-79  घोर  1979-80  ण्य =  tua  राज्य-वार  कितने  नये

 विदवरविद्दालर  |
 af

 पित  किये  गये  ;  कौर

 (1
 डाक्टरी  शिक्षा  (2)  इंजीनियरिंग  (  शर  (4)  सामान्य  विषय  के

 कितने  लगे  कालिज  खोले  गये  हैं  ?

 नी  ato स्वास्थ्य  मोर  समाज  कल्याण  मंत्री (  दा  :
 शौर

 विश्वविद्यालय
 woofs  आयोग  द्वारा  सूचना  दी  गई  के  ह  पिछले  तीन  वर्षों  के

 ater
 झारम्म

 खत  है गए  विश्वविद्यालयों  की  संख्या
 ह

 fax  तथा  कालेजों  की
 संख्या  निम्नलिखित 2  -

 1979-80 1977-78  1978-79
 —  ध्  ——————————————  ar

 1.  fa.afaaiaa  a

 2  इंजीनियरी  पालन

 67
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 1

 3.  चिकित्सा  यूनानी
 14 होम्योपैथी  तथा

 दिग

 कालेज

 4.  कृषि  तथा  पशु-चिकित्सा  sh

 विज्ञान  कालेज

 faa  न  तथा  41  77  84 मान्य
 कालेज

 द्  —

 Wie पाल 1978-79 के  दौरान

 विद्यालय
 प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  में  एक-एक

 विद्यालय के  हिसाब  से  तीन  विश्व  aq  खोले  गए  1979-
 80  में  दिल्‍ली  की  एक  संस्था  की

 ड  सय  में  किया  गया  । विश्वविद्यालय  सम  भी
 जाने

 वाली  संस्था के

 .  दृष्टिहीनों  को  रोजर  देने  के  लिये  द्रुत  कार्यक्रम

 855.  श्री  गुलाम  रसुल  कोचक

 भी  Ho  ato  चन्द्र दो खर  ata  बपा  समान  en  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  aa  सच  है  कि  सरकार  ने  दृष्टिहीनों  को  रोजगार देने  के  लिए  एक  ga

 क्रम  बनाया

 ख  fe  gt,  तो  क्या  इस  योजना  के  भ्रांत  उनमें  से  प्रिक  agar  प्राप्त  करने  बाले

 व्यवसायों  4  ।  उच्चतर  श्रेणियों  में  सरकारी  रोजगार  दिया  जायेगा

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  धौर

 उसको  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 ferent  स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  (sit  बो०  दा  करान  2  से  भारत

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों/सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  में  नेत्रहीनों  लिए  भोर

 घਂ  श्रेणियों  में  एक  प्रतिशत  पद/सिवाएं  श्रारक्षित  करने  के  शासकीय  ade  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेत्रहीन  व्यक्ति  शामिल  ऊंची  श्रे  क्यों  में  नौकरियां
 देने की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  रिदा  दै  ।

 ane के  प्वायंट  की  स्थापना
 856.  थी  salfaaa  बया  निर्माण  झोर  झ्रावास  मंत्री आवास  सत्रों  यह्  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पेय  जल  के  कुल  कितने  प्वायंट  स्थापित
 किए  गए ;  और
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 केन्द्र ने  दि इस  मद
 में  उक्त  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी  वित्तीय
 सहायता  मंजूर

 की  तथा  वितरित  की  ;

 निर्माण  कौर  भ्राता  स्त्री  पी०  सी०  :  प्रगति  का  प्रबोधन  उन  पम  के मे
 भ्राता  पर  किया  जाता  है  जिन  में  पेयजल  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कौर  न  कि  पेयजल  के

 प्वाइन्टों  के  आधार  पर  उन  ग्रामों  की  संख्या  का  विवरण  संलग्न  हैं  जिनमें
 पिछले

 3  वर्षों  में
 पेयज  सकी  व्यवस्था  की  गई  है  I)  ।

 पाई राज्यवार  सुचना  का  fara  संलग्न  है

 ve  प्राणों
 को

 संख्या  जिनमें  पेयजल  की
 व्यवस्था  की  गई

 1  -78 r  1978-79  1979-80

 4

 श्रांत  प्रदेश  478  360

 भ्रम  390  1478

 3.  बिहार  4333  3140

 4-  TUT  309  782  816

 हरियाणा  125  130  182

 हिमाचल  प्रदेश  497  1289  1302

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  177  216  215

 कर्नाटक  3666  3924  3864

 केरल  31  15  24

 10  मध्य  प्र  देवा  1857  1654  3315

 11  महाराष्ट्र  261  2010  2635

 12  मणिपुर  18  29

 13  मेघालय  28

 14  नागालैंड  47  74

 15  उड़ीसा  898  2993XX

 16  पंजाब  20 2  136  135

 17  राजस्थान  365  333

 18  सिक्किम  119

 a

 A9_
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 19,  तमिलनाडु  2006=  1485=

 20  त्रिपुरा  784  300  513

 21  उत्तर  प्रदेश  859  1585

 22  पश्चिम  बंगाल  1415  432

 18 23  ध्रण्डमान  तथा

 निकोबार  द्वीप

 समूह

 69  69 24.  प्ररुणाचल  प्रदेश

 25.  दिल्‍ली  11  20 द्न्य

 26.  दमन  एण्ड  12

 aa

 x 27.  मिजोरम  6

 12  14 28.  पांडिचेरी  10

 18,832  22,632  15,053

 =  cifae  रूप  से  सम्मिलित

 भी  शामिल  है

 इन  राज्यों
 से  79-80 की  सूचना  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 a  IL

 केन्द्र  द्वार  प्रचलित  त्वरित  ग्राम  LAI  aaa  qf  कार्यक्रम  1977-78,

 1978-79,  1979-80  में  र  राज्य  क्षेत्रों  को  दी  गई  निधियां  ।

 लाख  रुपयों

 क्रम  सं ०  राज्य/संघ  रा  1979-80:
 1977-78

 1  ri.  2 >  4 2
 अबा

 ae  प्रदेश  152.30  35111  215.60:

 क़सम  57.60  149.57  323.15

 बिहार  242.80  504.20  680.45

 गुजरात  332.80  260.85  127.80:
 गए
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 2  3
 ee eee

 5  हरियाणा  142.10  200.79  260.19
 6  हिमाचल  प्रदेदा  222.60  425.12  392.86
 Ts  जम्मू  भोर  कदमी र  152.80  200.00  182.05

 कर्नाटक  142.30  107.70  69.00

 केरल  102.00  278.00  282.35

 10  मध्य  प्रदेश  252.80  290.00  357.15

 11  महराष्ट्र  312.80  403.97  378.30

 12  मणिपुर  52.50  53.57  53.55

 मेघालय 13  25.00  103.77  111.60

 14  नागालैंड  77.50  97.00  139.57

 15  चौसा  182.80  218.00  209.00

 16  पंजाब  102.10  174.90  68.40

 17  राजस्थान  252.30  353.27  205.00

 18  सीपीएम  36.50  43.15  26.00

 19  तमिलनाडु  217.30  408.00  219.37

 20  त्रिपुरा  80  .50  113.50  97.15

 21  उत्तर  प्रदेश  352.80  617.50  709.55

 22.  परिचय  बंगाल  242.80  534.01  672.72

 23  ध्ररणा  बल  प्रदेश  20.00  32.00  46.20

 ae  दमन  10.00  9.50  11.95

 तथा  ata

 25  मिजोरम  15.00  18.50  19.05

 26  पांडिचेरी  10.00  17.00  12.00

 27  भप्रण्डमान  तथा  20.00  18.50  15.50

 निकोबार

 28  दिल्ली  10.00  14.00  13.10

 योग  3820.00  5998.46  5898.61

 इन  भ्रांकड़ों  में  प्रबोधन  कौर  जाच  एककों  पर  खच  सम्बन्धी  दी  गई  निधियां  मी

 शामिल
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 दा क्ति नगर  स्थित  भारतीय  ि गोदाम  में  वर्षा  में  खुली
 पढ़ी  चोरी  कौर  a  की  बोरियां

 858. थ्री  तारिक  अनवर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  7  भौर  8  1980  को  भारतीय  खाद्य  निगम
 के  शक्ति  नगर

 गोदाम
 में  चीनी की  150  बोरियां  सनौर  चावल  की  200  बोरियां  वर्षा  में  भीग  गई  i

 इसके  लिये  कौन-कौन  अधिकारी  waar  कर्मचारी  ga  रदायी

 भारतीय  aga  निगम  द्वारा  उचित  दर  की  दुकानों  को  भीगी  हुई  चीनी  भोर  चावल

 को  डिलीवरी
 द  लेने  के  लिये  बाध्य  किये  जाने  के  क्या  कारण  है  ;  भोर

 Far  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  हिकायत  मिली  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  यह  सही  है  कि  7  1980  को  अचानक

 वर्षा  होने  के  कारण  चीनी  की  144  बोरियां  गीली  हो  गई  थीं  ।  इनमें  चावल  की  कोई

 बोरी  नहीं  थी  ।

 (a)  उचित  दर  के  दुकानदारों  को  चीनी  की  बोरियां  जारी  की  गई  थीं  ale जब  वे  ठ

 बोरियों को  भ्र भी  उठाने  की  तैयारी  ही  कर  रहे  तब  भ्र चानक  वर्षा  होने  के  कारण वे  बोरिस

 गीली  होगई  थीं  ।  इन  परिस्थितियों  में  निगम  के  किसी  शभ्रधिकारी  अथवा  कमेंचारी  को  इसके  लि

 जिम्मेदार
 नहीं  ठहराया  ना  सकता  था  ।

 is  भारतीय  खाद्य  निगम  दवारा  उचित  दर  के  दुकानदारों  को  वर्षा  से  प्रभावित  चीनी '  बे

 बोरों  को  उठाने  के  लिए  बाध्य  करने  का  yea  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  बोरे  पहले  से  ही  उनाਂ

 अधिकार  में  थे  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  के  हस्तक्षेप  करने  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने

 मामले  के  रूप  में  यह  मान  लिया  कि  वर्षा  से  प्रभावित  बोरों  को  तुरन्त  नहीं  दिया  जाएगा  नेक

 इन  बोरों  के  स्थान  पर  चीनी  के  ठीक  बोरे  इस  दत  पर  दिए  जाएंगे  कि  संबंधित  उचित  दर  ii

 दुकानदार
 अपनी  भविष्य  की  नीतू  शक्तियों  के  प्रति  बर्षा से  प्रभावित  इन  बोरों  को  1:  10  1

 प्रनुपात  के  आधार  पर  उठाएंगे  ।  वर्षा  से  प्रभावित  स्टाक  की  चीनी  के  तौल  में  जो  कमी  हू
 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  उसे  विशेष  मामले  के  रूप  में  पूरा  करेगा  ।

 ज
 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  क्यो

 क़त्लो  प्रशासन  के  हस्तक्षेप  से  यह  विवाद  भारतीय  खाद्य  निगम  ate  उचित  दर  के  दुकानदारों  i

 बीच  दान्तिपूर्वंक  तय  हो  गया  था  ।  ef

 ह  ः  बिव्बचिद्यालय  झनुदाल  आयोग  द्वारा
 के  पुस्तकालयों  को  Ua

 859. भी  me
 के०  शो जब लकर

 :
 क्या  दिक्षा  ती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  के  पुस्तकालयों  को  विषव  विद्यालय  ager  आयोग  ar

 अनुदान  देने  के  क्या  मानदण्ड हैं  ;



 26  Sys,  902  लिखित  उत्तर

 गत  तीन

 वर्षों  *
 बर्ष-वार  विभिन्‍न  विदर्वावद्यालयों  के  पुस्तकालयों  क

 कितनी-कितनी  घनसाली  दान  ;  धौर

 चालू  व  र  कितनी-कितनी  इरादी
 देने  का  प्रस्ताव है  ?

 बाध्य  घ्राण  समाज  कल्याण  सचों  (  |  |  बी ०  दा
 आयोग  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  सम्पूर्ण  योजनागत  भ्र वधि  के  लिए  पुस्तकों  तथा  पत्रिकाओं  हेतु

 विजिटिंग  समितियों  की  सिफ़ारिशों  पर  स्वीकृत  करता  जो  उनके  विकास प्रस्तावों  ay

 जांच  करती  ठ  ara  खच  की  प्रगति  के  भ्राधार  पर  इस  प्रकार  स्वीकृत  अनुदान  की  सामानों

 के  उनको  समय-समय  पर  धन  रांझी  प्रदान  करता  है  ।

 विवरण  संलग्न है  ।

 पाँचवी  योजना  के  दौरान  स्वीकृत  किए  गए  अनुदान
 विदा  विद्यालयों के  लिये  उपयोग

 हेतु  31
 1981

 त तक  उपलब्ध  हैं  ।  प्रयोग  fas  को  उनके  छठी  योजना  के  आवंटनों
 के  ध्न्तगंत  1980-81  में में  कु  मूल  भुगतानों  के  aad  arden  के  अरग  पर  अभी  भी  विचार  कर

 रहा है  ।

 विचार

 रपए

 विश्वविद्यालय  का  नाम  1977-78  1978-79  1979-80

 1

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 चली  गढ़  10.96  0.23  2-37

 17.00  4.25 बनारस  3.45

 1.90  5.00  7.50 दिल्ली

 12.20  6.00  0.40 विश्व-भारती

 9.81 हैदराबाद
 1.00

 जवाहरलाल

 बिदघविद्यालय  सभी  जाने  वाली  संस्थाएं
 2.00 बिरला  प्रौद्योगिकी ate  विज्ञान  संस्थान  8.10  3.20

 0.30  0-70
 गांधीग्राम  ग्रामीण  संस्थान  0.50

 3.32  1,96
 जामिया  मिलिया  इस्लामिया  1-00

 1.15  1.25
 टाटा  सामाजिक  विज्ञान  संस्थान  2.00

 ना  7.00
 गुजरात  विद्यापीठ
 I विििनिनननिनिनिनिनिनन

 78
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 केन्द्रीय  अ  ग्रेजी  भोर  विदेशी  भाषा  संस्थान  ee  0.97

 राज्य  विश्वविद्यालय

 ष्पान्घ्य  प्रदेश

 13.47  10.96  0.90 भास्कर

 उस्मानिया  13.27  13.45  0.69

 श्री  बेंकटेदवर  7.17 7.80

 aaa

 fea गढ़  6.25  8.50  4.25

 गोहाटी  3.00  9.25  7.50

 विहार

 2,07  2.90  1,50 भागलपुर

 विहार  6.20  8.00  6.49

 पटना  2.50  7-49  0-50

 5.00  5-00

 मगधਂ  1  1.00

 गुजरात

 गुजरात  6.30  0.80  9.80

 एम ०  एस०  बड़ौदा  5-15  28,56

 सरदार  पटेल  1-50  5.25  0.76

 दक्षिण  गुजरात  4.90  3.42  3-40

 सो राष् टू  4-80  0-68

 हरियाणा

 कुरुक्षेत्र  5.00  3.85

 हिमाचल  weer

 हिमाचल  wea  2-00  4-10

 जम्मू  भोर  किशोर

 जम्मू  9.00  3.10  3-50
 किशोर  3.30  20.10  3-00

 ie  eee
 14
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 कर्नाटक

 बंगलौर  6-50  14.25  11.20

 5-00  10-00  10.00
 कर्नाटक

 मैसूर  9-46

 केरल

 कालीकट  13.20  1.50  4.48

 केरल  1-50  5-00  1-95

 कोचीन  1-00  6-60  7.05

 महाराष्ट्र

 बम्बई  7.85  9-62  7.42

 मराठवाड़ा  4.00  5-00  2.00

 नागपुर  18.40  0-10  6.00

 पूना  14.00  3-00  0.30

 डी  al.  महिला  2.27  4-64  0.55

 शिवाजी  1.65  4.70  0.59

 समय  प्रदेश

 ए०  पी०  fag  2-00  4.00

 भोपाल  1.50  0.95

 इन्दिरा  कला  0-50  1-00

 इन्दौर  8.00  2-50  1.00

 जबलपुर  3.00  11-50  1.00

 जीवाजी  6-70 3-00  0.70

 रवि  देखकर  4.70  5-60  4-70

 सागर  19.00  3.90

 विक्रम  3.50  2-30  eee

 उड़ीसा

 बलरामपुर  6.12  2.41  2-00

 75.0
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 0-50  4-10  6.10 सम्बलपुर

 उत्कल  2-97  5-00  5-68

 पलाव

 5.00  6-00  0.35 शुरु  नानक  te

 6-75  27-00  9.68

 पंजाबी  10.00  6.42

 राजस्थान

 5-00  5.89  0.51. जोधपुर

 4-35  15.00  4  20

 3.00  6.00  2.00) उदयपुर

 भ्रन्नाम ले  2-35  5-45  9.69

 10.30  00  9.100

 6-75  10.00 मदुरै

 छत्तर  प्रदेश

 अगरा  3-00  4.00)

 2-92  0.20) गोरखपुर  12,20

 1.00  30,10  1.99

 कानपुर  2.00  2-50

 काफ़ी  वि दू वापी  1-00  2.00

 लखनऊ  10.00  11.90  5-00

 रुड़की  5.40  23.99  6-61

 Aw  2.00  5-25

 संपूर्णानंद  संस्कृत  3.00  2.43

 पश्चिम  बंगाल

 बरदवान  3-00  4.00  1.00

 कलकत्ता  10.70  23.70  10.38
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 अ  ए  अ  व  व  द  व  व  व  दिव  व  वि  अ  अ  क

 1  2  3

 जादवपुर  5-16  21.90  7.95

 कल्याणी  8.63  1.87

 उत्तर  बंगाल  ०  8.50  1.10

 रबिन्द्र  भारती  1.00  2.00

 कुल  356.35
 हर

 08  281.72

 डीला  थ
 gaemgre aiftrant : :  बपा  कृषि  q  बची  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मा  1980 के  भारत  तक  =  ra
 ने  उड़ीसा  में  सूखा-राइदत कार्यों के लिए कार्यों  के  लिए  1400

 करोड़  wa  के  खर्चें  की  स्वीकृति  दी  थी

 यदि  1980  तक  सुखा-राहत  पर  मद-वार  शोर  जिले-बार

 कितना  व्यय  हु

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  उड़ीसा  के  सूखा-राहत  कार्यों  के  लिए  17
 39

 करोड़

 wat  राशि  स्वीकृत  हुई  ax

 sf  तो  अब  तक  कितना  ad  aan  है  ate  मद-वार  कितनी-कितनी

 धनराशि  की  eq  कृति  दी  गई  है

 छु  सत्री  बीरेन्द्र  सिह  :  भारत  सरकार  ने  1979-80 के  दौरान  14.05
 करोड़  रुपए के  ख  की  स्वीकृति  दी  थी  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  धौर  प्राप्त  हद
 l

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 जी  gi

 जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  भौर  प्राप्त  होते  हो  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  निमित  फलद
 861.  शी  पी०  Ho  कुरियन  :  क्या  निर्माण  प्योर  हाव बॉस  मंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बल  1977-78,  1978-79  भ्रांत  1979-80  के  दौरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  विभिन्न  टाइपों के  कितने  प्रवासी  patel  का  निर्माता  करवाया  झोर

 इन  फूलों  के
 arden  का  cater  क्या है

 निर्माण  श्र  rare  मंत्री  पी०  सी०  :  तथा  यह  सूचना  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  थधात्तमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  गरीब  लोगों  के  लिए  रोजगार  की  योजनाएं

 (=)  क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  त्रिदोष  रूप  से  भूमिहीन  गरीब  लोगों के  लिए  afar

 धौर रोजगार  उपलब्ध  करवाने  संबंधी  योजनाओं  पर  विचार  कर  रही  है
 ् थ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ...  कृषि  मंत्री  बिरेन्द्र  सिह  :  व  जी  हां  ।  समन्वित  ग्राम  विकास  काय  क्रम
 को  afera  anf  जिनमें  धन्य  लोगों  के  साध-साथ  भूमिहीन  ग्रामीण  सी  शामिल  केल्ली

 रक्त  रोजगार  पैदा  करने  व  उनके  भराय  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  मुख्य  उद्देश्य  से  कार्यान्वित

 किया जा  रहा  है  ।

 कार्यक्रम  को  भव  लघु  कृषक  बिकास  एजेंसी/सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्येक्रम/कमाण्ड  क्षेत्र

 क्षेत्रों
 के  2000  खण्डों  तथा  इन  कार्यक्रम  क्षेत्रों  के  भ्र लावा  600  खण्डों  में  कार्यात्वित  किया  ae

 रहा  है  ।  कार्यक्रम  का  सभी  5000  खण्डों  में  विस्तार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ग्रामीण  युवकों  के  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय  योजना  को  15

 1979  से  इस  प्रमुख  उद्देश्य  से  शुरू  किया  गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मुख्य  रूप  से  भूमिहीनों को
 नए  waar  सुलभ  किए  जाएं  ।  में  मुख्य  बल  ग्रमीण  युवकों  को  श्रावक  कुदा लता  तथा
 प्रौद्योगिकी  से  सज्जित  करने  पर  हे  ताकि  वे  agar  रोजगार  ढूढ़  सकें  ।  प्रस्ताव  है  कि  समन्वित
 ग्राम  विकास  तथा  गर-समन्वित  ग्राम  दोनों  क्षेत्रों  में  प्रतिवर्ष  लगभग  2  लाख  aria

 म्  कों  को  विभिन्‍न  कुदलताग्ों  में  प्रशिक्षित  किया  जाए  ।  ह

 के काम  के  बदले  भ्र नाज  कार्यक्रम  को  विशेष  रूप  से  भूमिहीन  गरीबों  लिए  afafzeg कत
 रोजगार  पैदा  करने  के  उद्देश्य  से  शुरू  किया  गया  है  ।  कार्यक्रम  को  ग्रामीण  लोगों  जिनमें  भूमि  होन
 गरीब मी  शामिल  के  लिए  नियमित  रोजगार  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  स्थायी  स्वरूप

 का

 बनाया  जा  रहा  है  ।

 उदू  के  बारे  में  पुआल  समिति
 ज

 863.  थी  cite  एम०  बनात वाला  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  क  ज  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  उदू  के  विकास  के  बारे  में  गुजराल  समिति की  सिफारिशों  पा
 विचार  कर  लिया है  ;

 “

 यदि
 तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  द्

 उक्त  सिफारिशों
 का  क्रियान्वयन के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 यदि  सिफ़ारिशों  पर  भ्र भी  विचार किया  जा  रहा है  तो  निर्णय  citer  करने  के  लिये
 बया  कायंवाही  की  गई  है  भोर  उक्त  सिफारिशों  पर

 सरकार
 की  प्रतिक्रिया  कच  तक  बन  जाने  को

 सम्भावना  है  ;  कौर
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 प्रतिवेदन  प्रकाशित  करने  में  विलम्ब  के  बया  कारण  है  तथा  इसे  कब  तक  प्रकाशित
 किया

 लागा
 id

 दि  स्वास्थय  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  :  ह  क्योंकि
 प  गुजराल  समिति  की  अनेक  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  राज्य-सरकारों  को  करना  होगा  मत  इस

 समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतियां  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गयी  तथा  उनसे  विभिन्‍न  सिफा  र  it
 की  जांच  करने  का  aga  किया  गया  है  ।  क्योंकि  सिफारिशों  का  क्षेत्र  व्यापक  इसलिए
 प्रघिकांदा  राज्य  सरकारों  मे  जांच  करने  कौर  भ्र पने  विचारों  से  प्रवीण  कराने  के  लिए  समय  बढ़ाने
 का  भ्रनुरोध  किया  है  ।  जहां  तक  इस  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  गुजराल  समिति  की  रिपोर्टें  की  उन

 सिफाियों इकान्नन नल्थल्न् टो
 पर  विचार  करने  के  जिन्हें  इस  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  सकता

 क  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  जिसका गे  लांच

 की  जा  रही  है  ।  गुजराल  समिति  की  रिपोर्ट  संसद  में  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  21-2-  द

 दो  गई  थ  a  प्रतियाँ  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 विकलांग/श्रपंग  बच्चों  की  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता

 864.  शी  नारायण  चंद  परिवार  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 गत  तीन  ast  के  विकलांग/भ्रपं  बच्चों की  किन-किन  संस्थाओं  को
 सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  गई  थी

 ऐसी  संस्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  सहायता  श्रनुदान/वित्त॑  प्र  सहायता  के  लिए
 maar  पत्र  थे  थे  लेकिन  उनके  दावे  सरकार  द्वारा  नामंजूर  कर  दिये  गये  थे  शार

 (a)  सके  क्या  कालरा  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  ato  :  विकलांग

 व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  संगठनों  को  सहायता  देने  की  योजना  के  sata  बिलांग  व्यक्तियों  से

 सम्बंधित  स्वयंसेवी  एजेंसियों  को  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  योजना  के  श्रंतगंत  सभी  विकलांग

 जिनमें  बच्चे  भी  शामिल  से  सम्बंधित  प्रस्ताव  श्राते  हैं  ।  एक  जिसमें  उन

 संस्थानो ंके
 नाम

 fs
 गए  जिन्हें  1977-78,  1978-79  कौर  1979-80  के  दौरान  सहायता

 क  सर लग्न  है  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  eo  897/80] =  ae

 भरी Me  )  रद  किए  गए  प्रस्तावों  के  सम्बंध  में  कोई  अलग  feats  महीं  ar  जाते  हैं

 तथा  राय  लों
 को को

 झा वधिक
 रूप से  fears कर  दि aT  जाता  है  ;

 उनको
 कटाई  कर  दी  जाती हैं

 ।

 एक  fa तो  भी  सुलभ  घायलों  से  तपाक  गया a  ay  विचारा  जिसमें  उन उन  संगठनों  के  नाम  जिनसे

 1977-78,
 1978-

 ०19  बोर  197940  म  स्तव  TIT aa  दए  े  पोर
 उन्हें  रद

 कर  गवा
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 को  ब्लनेनहान
 देने  के  asec aaa  में  प्रा

 865.  att  सारायण  चंद  परिवार  :  कया  संधार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  व्या  राष्ट्रीय/राज्य/जिला  स्तर  पर  मान्यता  प्राप्त  राजनीतिक  दलों

 कनेक्शन  देने  के  मामले  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ,  भोर
 को  फिर

 _  यदि  तो  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  को  वी  गई  प्राथमिकता  का  स्वरूप क्यां

 संचार  मंत्री  सी०  एस०  आर  प्राथमिकता  के  oar

 बिना  बारी  के  राजनीतिक  पार्टियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  नियमों  में  कोई  वैज्ञानिक  ब्यवसूघ

 नहीं  है  ।  विशेष  श्रेणी  के  state  उनका  पंजीकरण  किया  ना  सकता  इस  श्रेणी

 sata  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक् दान  की  मंजूरी  टे
 athe

 सलाई

 कार  समितियां  तथा  सरकार  कर  सकती  है  ।
 ह

 टेलीफोन  कनेक् दानों  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची

 66.  भी  नारायण  चंद  पराशर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 दिनांक  31  1980  को  देश  में  राज्यवार  डाक  भरोसा  तार  प्राधिकारियों  के  पाए

 विभिन्‍न  श्र जियों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  के  लिए  कितने  व्यक्तियों के  नाम  पंजीकृत  थि

 कौर  प्रतीक्षा-सूची
 में  सम्मिलित  थे  ;

 दिनांक  31  1980  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  जिन  afan  व्यक्तियों  बफी
 द

 टेलीफोन  कनेक्शन  स्वीकृत  हो  गए  उनके  नाम  भोर  प्रतीक्षा-सूची  में  क्रमांक  क्या  हैं  म

 सभी  श्रेणियों  की  वर्तमान  प्रतीक्षा-सूची  में  सम्मिलित  सब  व्यक्तियों को  किस

 तारीख तक  टेलीफोन  कनेक्शन  मिल  जाने  की  संभावना  है  ;  कौर

 (  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्री  Ato  एस०  टेलीफोन  मांग  के  पंजीकरण से  संबंधित

 झांकने दूर  संचार  प्रशासकीय  यूनिटों  घानी  दूरसंचार  वकीलों  तथा  टेलीफोन  जिलों  के  अनुसार  हार

 छह  महीने  बाद  एकत्न  किए  जाते  हैं  ।  31.3.80  तक  की  भ्र द्य त्न  सुचना  उपलब्ध  है
 द  विभिन्‍न  दूरसंचार  वकीलों  तथा  टेलीफोन  जिलों  में  तारीख  31.3.80  तक  टेली  फोन

 कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदनों  की  संख्या  द ्ने  वाली  विवरणी  संलग्न हैं  ।  ar
 प्रशासकीय  यूनिटों  के  अंतरगत  भराने  वाले  संघीय  क्षेत्र  भी  इसमें  दर्ज

 देश  में  7000  से  अधिक  एक्सचेंज हैं  ।  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मंजूरी के  संबंघ  प

 एक
 से  दूसरे  एक्सचेंज  में  स्थिति  भिन्न  है  ।  समय-समय  पर  स्वीकृत  किए  गए प्रतीक्षा-सूची में  af  टेली  फोन  कनेक्शनों  के  क्रमांक ों  के  बारे  में  aims  एक  स्थान  पर  केन्द्रीय  रूप से  नहीं  रहे

 नाते  |  तथापि  संबंधित  एक्सचेंजों  के  प्रकार  अधिकारियों  से  तत्काल  उपलब्ध  की  जा  सकता
 बड़े  एक्सचेंजों  के  संबंध  में  सूचना  टेलीफ  प्रकट  शत न  निर्देश  दिशाओं  i

 की  जाती  है  पी  दैनिक
 समाचार  पत्रो ंमे ंसावज ननि निक

 t
 क  नोटिसों  के  ा जारए
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 भाषा  है  कि  31.12.79 तक  ast  निम्नलिखित  किस्म  की  मांगों  के  कुछ  माग  को
 छोड़कर  भ्चिकांश  आवेदकों  को  1982-85 के  अंत  तक  उत्तरोत्तर
 दिए  जाएंगे  ।

 फोन
 केरॉन

 प्रदान  कर

 बड़े  शहरों  के  ga  क्षेत्रों  में  मानें  wat  नए  एक्सचेंज  छोलने  में  भूमि
 ग्रहण  तथा  भवन  निर्माण  भ्रपेक्षित  है  तथा  इनके  पूरा  होने  में  कुछ  भ्रमित
 समय  लगाना  है  ।

 eee  एक्सचेंजों  से  दूरवर्ती  बहुत  लम्बी  पूरी  के  कनेक्शन  ी

 बडे  दायरों  में  सामान्य  wal  आवेदन  पत्रों  को  यदि  को  वाई  टी  को
 श्रीकांत  मात्रा  में  नई  मांगे  पंजीकृत  होने  पर

 मौजूदा  एक्सचेंजों  की  क्ष  मता  बढ़ाकर  तथा  पूर्ण  क्षमता  पर  कार्य कर  रहे  एक्सचेंजों
 के  क्षेत्र  में  नए  एक्सचेंज ख  द  a कर  एक्सचेंज  क्ष  मता  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 विवरण

 31.3.80 तक  की  प्रतीक्षा  सूची  की  जनवरी

 दूरसंचार  सकल  तथा  31.3.80  तक  की  प्रतीक्षा  सूची
 स०  जिलों  के  नाम  तथा  उनके  भोवाईटी  गर  भ्रोबाईटी  योग

 द्वारा  सेवित  राज्यों  के  नाम

 2

 भ्रांति  प्रदेश

 (8  730  10048  10778
 wie  प्रदेश को सेवा को  सेवा  प्रदान

 कर  रहा है  ।

 बिस्वास  153  2507  2660
 2
 टेल

 fi  हार को  सेवा  प्रदान  कर  रहा  है

 909  19550  20459
 गुजरात

 तथा  सूरत  टेलीफोन  जिलों

 दादरा  एवं

 नागर  हवेली  को  सेवा  प्रदान कर  रहा  है  ।

 4  जम्म  व  कश्मीर  600  2201  2801

 जम्मू  ब  कदीर  को  सेवा  प्रदान
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 4

 कर्नाटक  173  10629  10802

 टेलीफोन  जिले

 कर्नाटक  को  सेवा प्रदान कर  रहा  है  ।

 केरल  884  17021  17905
 ra  था  एर्नाकुलम

 जिलों  सहित
 केरल  को  सेव  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 महाराष्ट्र  10577  116470  127047

 बरमा
 सधा  मे  जिलों

 मह  राष्ट्र
 ह  वा  सका  कर  रहा  है  ।

 मध्य प्र  दे  305  3963  4268

 टेलीफोन  जिले

 प्रदेय
 को

 से
 सवा

 प्रदान  कर  रहा  2  2 हैं  ।

 उत्तर  पूर्व
 412  2426  2838

 मेघालय  तथा  अरुणाचल  प्रदेश

 को  सेवा  प्रदान  कर  रहा है

 10  दि चिम  1385  16629  18014 चत्तर प
 चंडी  जालंधर  तथा

 लुधियाना  टेलीफोन  जिलों

 जाब  हिमाचल  प्रदेश

 को  सेवा  प्रदान कर  रद्दा  है  ।

 1).  डोसा  114  1676  1790

 उड़ीसा  को  सेवा  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 12.  423  6774  7191 राजस्थान
 टेलीफोन  जिले  up

 राजस्थान  को  सेवा  प्रदान  कर रहा है  ।

 13  तमिलनाडु  910  12849  13759

 एवं  दूर  टेलीफोन  जिलों

 तमिल  टु  को  सेवा  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 14  उत्तर  प्रदेश
 ह  577  10893  11470

 OTT  टेलीफोन लखनऊ

 जिलों

 उत्तर  प्रदेश  को  सेवा  पदान  कर  रहा  है  ।
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 3  4  5

 15  पश्चिम  बंगाल  145  23908  24053

 टेलीफोन रि  ि

 पं०  अगाल  को
 सेना  म

 end
 कर  रहा  है  ।

 16  (58831  59707

 योग  19173
 —

 335548
 ी

 ग्रामीण  क्षत्रों  सम्यक  माग  के  fart  के  लिये  योजना

 67.  शी  नारायनचंव  पारा दार  कया  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  ag  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 ent

 मार्गों  के

 निर्माण  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  Atx

 यदि  तो  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  लिये  इस  योजना  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  भारत  सरकार के  पास  ag  1980-81  के

 लिए  प्रा मीरा  क्षेत्रों  म सम्पक  सड़कों  के  निर्माण  हेतु  कोई
 केन्द्रीय

 aga  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 योजना  नहीं  है  ।  प्रामीण  सड़कें  राज्य  क्षेत्र  बो  सौंप  दी  गई हैं

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  राज्य  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  acca

 सड़कों के  लिए  अलग  से  कोई  योजना  नहीं  है  ।  ad  1980-81  में  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  पर

 १5  करोड़  रुपये  की  धनराशि  at  की  जानी  है  ।  कुल  मिलाकर  1173  प्रामीण  सड़कों  का

 निर्माण  करने  का  लक्ष्य  इसमें  245  fo  मी०  लम्बी  कच्ची  मोटर  योग्य  सड़कें  18  कि०

 मी ७  लम्बी  जीप  चलाने  योग्य  130  कि०  मी०  4  फुट  चौड़े  102  किलोमीटर मैं
 जल  निकास  निर्माण  कार्य  तथा  117  किलोमीटर  लम्बी  सड़कों  का  पक्का  करना  व  तारकोल

 बिद्धाना  शामिल  है  |

 खरगोश  का  ब।णिज्पिक  पालन

 868  श्री  के०  सालाना :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  भेड़  तथा  ऊन  अनुसंधान  संस्थान
 ठ ZIT  खाल

 लये  खरगोशों  के  वाणिज्यिक  पालन  को  लोकप्रिय  बनाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा तथा ऊन  के

 यदि  तो  कया  संस्थान  के  खाल  विभाग  द्वारा  खरगोशों  को  विदेशी  नस्लों  के

 साथर  संकरण  के  दवारा  स्थानीय  नस्ल  को  सुधारने  के  भी  प्रयास  किए  जा
 रह ेदे  हैं

 भोर

 ै  *?
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है

 कृषि  मंत्रो
 बीरेन्द्र  सिह  (  जी  at,  श्रीमान  ।  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय

 त  द्वारा  फर  तथा  ऊन  के  लिए  खरगोशों  के  बाशिज्यिक भेड़  ऊन  अनुसंधान  संस्थान
 पालन  को  लोकप्रिय  बनाने  -  प्रयास  किया  जा  रहाहै  ।
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 लि  क  वि  EN  es

 तथा  खरगोशों  ही  नस्लों  के  साथ  संकरण  के  द्वारा  स्थानीय  खरगोशों

 का  सुघार  भ्र भी  तक
 हॉँ  किस  मेवों

 क्योंकि  फर  तथा  ऊन  के  बारिएज्यिक  उत्पादन  के

 लिए  भारत  में  moire my  जत  ट  का

 दीं
 हंगर  rarfa,  खरगोशों  की  विदेशी  तथा  देशी

 नस्लों  के  सं कररा का  कार्य  भवि  तय  र  gare

 मेंढ़क  पालन

 869.  श्री  go  नीलालोहिथादसन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 ञ  र क्या  भारत  में  इस  समय  मेंढ़क  पालन  किया  जाता  पक

 1977-78  में  1979-80  के  दौरान  भारत
 से  जुत  कतने  मूल्य  की  मेंढक  की

 क टांगों  का  निर्यात  किया  गया  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  fag  4.0  raid  अन्तर्देशीय  मात्स्यकी

 बैरकपुर  में  सिर्फ  प्रयोगात्मक  स्तर  पर  मेंढक  पालन  किय  ं
 जा  रहा  हैं  हस  समय

 भारत  में  मेंढकों

 के  व्यापार के  बारे  में  कोई  जानक  उपलब्ध  नहीं तंदी  है  ।

 तक  भारत  &  निर्वात  को  गई  मेंढक  की  टांगों  का वर्ष  1977-
 78

 से  1979-8

 कुल  मूल्य  नीचे  दिया  गया

 1977-78  667°39  लाख  रुपए
 1978-79  991.63  लाख  रुपए
 1979-80  633.67 ल ि  रुपए

 जव  बॉन  विश्वविद्यालय  मे
 के  वोन  कालेजों  को  दी  गई  fe

 si  विद्यालय ष्  शि अनुदान  आयोग  शि

 870.  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी :  कण  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप क  किः

 विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  ने  बदं वान  विश्व  विद्यालय  के  ध्यान  कालेजों  के

 विकास  के  लिये  गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  कुन  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  भीर

 उन  कालेजों  के  नाम  बया  है  ale  कालेज  वार  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  तथा
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  ato  इ  faz  बद्
 अनुदान  आयोग  द्वारा  कालेजों  को  सम्पूर्ण  योजना  अवधि  के  लिए  विकास  agar  मंजूर  किए
 जाते  हैं  न  कि  वर्षानुवषं  आधार  पर  ।  पांचवीं  योजना  के  आयोग  ने

 पुर
 स्टाफ  भारी  जेसी  सुविधाए  प्रदान  करने  के  लिए  बर्दवान  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  23

 कालेजों  के  67-77  लाख  रुपए  की  कूल  लागत  के  विकास  प्रस्तावों  को  भ्रतुमोदित  किया  ary

 इन
 कार्यक्रमों  के  लिए  प्रनुदानो ंमें  से  orate  के  हिस्से में  42.26  लाख  रुपये  जाते  ह  आयोग

 कालेजों  द्वारा  समय  समय  पर  बताए  गए  खच  के  ब्यौरों  के  gare  पर  अनुदान  जारी
 करता  है  ।

 इसके  ग्रा योग  ने  10  wea  कालेजों  के  लिए  अध्यापक  शिक्षावत्तियां  मंजूर
 की  जिनके

 लिए  आयोग  द्वारा  शत-प्रतिशत  arent  पर  वित्तीय  व्यवस्था  की  जाती
 दै

 ।

 बदं बान  विश्वविद्यालय से  सम्बद्ध
 क

 को  पिछले ?।  ए।ग नि  wat  के  दौरान  विकास

 avaaint  के  fan  दि  ए  गए  हनूद  को  Zia  sxemstea  ta
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 सूरतगढ़  फार्म  में  उत्पादित  बीज

 871.  श्री  सन फूल  सिह  चौधरी  :  बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूरतगढ़  के  यन्न  कृत  फार्म  में  कितने  बीज  का  वाहिक  उत्पादन  हो  रहा है  पौ
 उसका  ब्यौरा  FAT

 क्या  पह  बीज  रियायती  दरों  पर  समीपवर्ती  किसानों को  जाता

 यदि  हो  तो  उसका  विवरण  क्या  शौर

 दि afer  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सूरतगढ़  यंत्री कृत
 ard  में  उत्पादित  विभिन्‍न  फसलों  के  बीजों  की  मात्रा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 से  दलहनों  को  छोड़कर  केन्द्रीय  यंत्री कृत  सूरतगढ़  में  उत्पादित  सभी

 बीज  राजस्थान  राज्य  बीज  निगम  तथा  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  ऐसी  दरों  पर  बेचे  जाते  जो
 इन  निगमों  द्वारा  निर्घारित  की  ज्ञांती  हैं  ।  इन  निगमों  द्वारा  ये  बीज  बिना  राज  सहायता के
 किसानों को

 बेचे  जाते  हैं  ।  1978-79  के  दौरान  (1979-80  के  दौरान  प्रयोग  करने  के

 द्वारा  उत्पादित  दलहनों  के  कुल  42,700  क्विंटल  बीजों  में  से  5320  क्विंटल  बीज

 राजस्थान  राज्य  में  किसानों  में  वितरण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  150  रुपये
 प्रति  faa  चले  की  राज  सहायता  पर  राजस्थान  सरकार  को  बेचे  गए  थे  ।

 विवरण

 गत  तीन  sof  के  दौरान  केन्द्रीय  राज्य  सूरतगढ़  में  उत्पादित  बीज  की

 मात्रा  को  प्रदर्शित  करने  वाला  तरण ह

 (seares  fra'en

 AA  स०  असल  1976-77  1977-78  1978-79

 धान  74.260  50.915 42.554
 2  गेहूँ  47.692  48.100
 3  चना  25.344  25.122  42.700

 yer  738 4  150
 —  —

 योग  1,16,328  1  136,628  1,41,865

 सूरतगढ़  के  यंत्रीकृत  काम  के  लिये  ट्रक्टर  किराये  पर  लेना

 872.  श्री  मनफूल  सिंह  चौधरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  कृषि  कार्यो  के  लिए  grange  यंत्री कृत  काम  के  लिए  गत  दो  वर्षों  में

 सरकारी  ट्रॉकंटर  किराए  पर  लिये  गये

 28



 लिखित  उत्तर 26  1902

 यदि  तो  उसके  कारण  sar  ae

 ट्रैक्टर  किराये पर  लेने  पर  कितनी  घनसाली  बचें  की  गई  तथय  इस  बारे  में  अन्य

 ब्यौरा  बया  है  ?  br

 कृषि  मंत्री  (sit  बीरेन्द्र  fag  हा ं।

 फार्मों  मशीनें  उपलब्ध  न  होने  के  कुछ  casas  कृषि  कार्यो  को  समय  पर

 पूरा  ने  के  लिए  कुछ  प्राइवेट  ट्रैक्टरों  को  किराये  पर  लेना  पड़ा ।

 संक्रिया गत  ag  रत
 ारलदवात "1G  ont  में  हैरो  चलाने ग  1978-79  के  दौरान

 तथा  बीज  बीपीओ  कार्यों  के  लिए  प्राइवेट  ट्रैक्टरों  के  किराए पर  5.73  लाख  रु  पये

 की  धनराशि  खरच  की  गई  थी  ।  संक्रिया गत  वर्ष  1979-80  के  दौरान  इस  कायें

 के  लिए  2.92  लाख  रुपये  की  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  था  ।

 दिल्ली  में  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  सहकारी  संयुक्त  ward
 समितियों  को  भूमि  का  wider

 873.  थी  के ०  सालता  :  क्या  निर्माण  ate  ध्राचास  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  में  पंजीकृत  सहकारी  संयुक्त  भ्रावासीय

 समितियों
 को  भूमि

 आबंटित  करने  का  faata  ले  लिया

 »)  यदि  तो  इन  समितियों  को  भूमि  कौन  सी  जगह  तथा  कितने  समय  के  अन्दर

 दिए  जा ਂ  की  संभावना

 यदि  कोई  निरा य  नहीं  गया  है  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  मामला

 किस  स्थिति  में  पहुंचा  कौर

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भी  इन  संयुक्त  araTata  समितियों  से  ली  जाने

 वाली  भूमि  की  कीमत  निर्धारित  कर  ली  है  कौर  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी
 तथ्य  क्या  हैं

 ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  पी०  ato  नही ं।

 (=)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 तथा  सदस्यता  की  जांच  का  मामला  सहकारी  समितियों  के  पास  है

 भोर  इसलिए  ली  जाने  वाली  लागत  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निरा य  नहीं  लिया  गया  है  ।

 चेत नमो गी  वर्ग  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण के  फ्लैट

 874.  शी  के०  सालाना :
 कया  निर्माण  =

 IAIN  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 | क

 aay  सरकार  को  पता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कोंचा  रियों  को  ग्राह्म  भवन  निर्माण

 श्रीराम  की  अधिकतम  राशि  75,000/-  अथवा  75  मास  का  मो  भी  कम
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 ना

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  नवरा  इस  समय
 राय  वर्गਂ  झ्र

 ives
 sy  के

 के  ag itm  शो
 को  रही  फ्लैट की  लागत  ग्राह्यता की  सीमा

 से  बहुत  ध्वजिक है  कौर  दिल  दि rare  प्राधिकर
 के  फ्लैट  श्री  वेतनभोगी  व्यक्तियों  की  पच  कै

 बाहर

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  फ्लैटों  की  कीमत  कम  करने  का  है  जिससे  कि

 निर्धारित  कवि  के  फ्लैट  नियत  भाव  वर्गों  वाले  व्यक्तियों  की  पहुंच  में  हो  कौर

 यदि  तो  क्या  वेतनभोगी  वर्ग  को  दिल्‍ली  में  मकान  दिलवाने  में  सहायता  देने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 निर्माण  ale  श्रावास  मंत्री  पी०  सी ०  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को

 ध्रुमिर गृह  निर्माण  भ्रमरी  की  अधिकतम  राशि  75  माह  का  मूल  वेतन  या  70,000  रुपये था  फ्लैट
 की  वास्तविक  लागत  या  कर्मचारी  की  करने  की  क्षमता  समें  से  जो  भी  कम  है

 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  सूचित  किया  R  चि  1980  में  उस  के

 वत ६ द्वारा  दिये  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  फ्लैटों  की  लाग

 मध्यम  राय  वग  64,600  से  1,06,700  रुपये तक

 निम्न  झ  वग  46,900  |:  |  67,300  रुपये  तक

 जनता  19.  600 ज  प्  न  ची  a भ्  26,700  रु  पये  तक

 किसी  फ्लैट  के  निर्माण  की  लागत
 भवन  frat  सामग्री  की  की  कुर्सी

 इत्यादि  पर  निसार  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को
 गृह  निर्माण

 झद्यिम ननननण  को  सबूर

 केवल  वित्तीय

 सहायता है  ।  ala  लेने  वाले
 कम  चा  रिणों  ती  है  क  झपने  संसाधनों  से

 यह  waar की
 भी  घन  की  व्यवस्था  करें  ।  ्

 सितम्बर  1979  में  दिल्ली  विक  स  !
 (fewer  द्वारा  हुडको

 की
 पद्धति

 पर
 चलाई  गई  att

 लि
 क  पण

 के  समय
 कीमतों

 मतों  के  श्राघार पर  इस  योजना  के  अन्तरगत  फ्लैट
 :---. की  निर्माण  लागत  निम्नलिखित

 osaofes  fauim फ्लैटों  की
 at

 पझनुमानित  ला लागत

 मध्यम  भराय  व  id
 42,000

 निम्न  प्रा
 व

 18,000

 जनता
 a  he  8,000

 उपयुक्त  लिखी  कीमतें  केवल  सांकेतिक  हैं,श्नौर  इसका  पुनरीक्षण/संदोषन  किया  wy

 सकता  हैं  जो  कि  निर्माण  की  निर्माण  सामग्री  के  मुल्य  श्रम  इत्यादि  पार

 निर्भर है  ।

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव rin  है  ।

 90



 26  1902  (av)  लिखित  उत्तर

 पंजीकृत  व्यक्तियों  को  डी०  डी०  Yo  फ्लैटों  का  श्रावण

 875.  att  के०
 MAT: Wowid ag  दा

 नित
 बोट

 क  स  म  त्री  यह्  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  मध्यम  ा
 व

 wait  निम्न  प्राय
 वर्ग

 की
 श्रेणियों

 के  श्रन्तग त  पंजीकृत
 डा०  डी०  We व्यक्तियों  को  देने  के  fe

 is

 a  निर्माण  न

 यदि  ह  | 4 ह  तो तो  प्र  भरी  में  पलटा  wy  अनुमानत  सख्या  है  शौर वे  कहां
 स्थित

 इनको  आबंटन  के  लिए  कब  तक  दिए  जाने  की  स  भावना

 कया
 सरकार  का  विचार  प्लेटों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  का  भी  ,  यदि  तो

 और

 द्वितीय  चार  विशेष  (1 सरकार को  द्वि  शिवान  ह  976)  पंजी कररा  योजनाश्रों  के  भ्रन्तगंत

 डी०  डी०  पु  में  पंजीकृत  सभी  को
 प्लॉट  कब  तक  दिए  नाने

 की
 शरथ

 है  ?

 निर्माण
 wie  श्रीवास  मंत्री

 पी०  are  at

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने ने  सूचित  किया
 का

 qa et  को  संख्या

 इस  प्रकार  है  —

 मध्यम  भराय  वग  3387
 fara  sig  बग  6698

 उनकी  जगहो ंके  नाम  agama  में  दिए गए  हैं  ।

 भीतर  पलटा  की  1980-8  रान  पूरण  होने  की  स भावना  है  ।

 फ्लैटों की  विक्रय  लागत  ga  होने
 arent

 लागत  के  आघार  पर  की

 लाती  है  ।

 रण ग  ua  का  विकल्प  है  atk
 चु  कि  पंजीकृत  ों  को  क्षेत्र  विशेष  के  लिए  पंज

 उनमें  से  प्रतिकार  दक्षिण  की  कालोनियों  को  प
 पसन्द  करत

 ग
 लिए  ठीक  तारीख  बतलाता

 संभव  agl  है  कि  कब  जिस  तक  सभी  फ्लैट  भ्राबंटित

 क्रम स  ०  मध्यम  ala  वर्ग  निम्न  aia  वर्ग

 राजौरी  गाडंन  256

 696

 402  230
 शालीमार  बाग  बीच  ए  पाकेट  डी

 264
 दीख  सराय
 ere
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 बोला  26 1  990

 लारेंस  रोड  288

 त्रिलोकपुरी  708  708

 दिलाया  गार्डन  200  200

 बोला  228

 10  शालीमार  बाग  ए  पाकेट  1  162  96

 11  aaa  बाग  बी-्‌  ए  पेट  11  144  88

 12  शालीमार  बाग  बी-प  ए  पाकेट  है है  108  66

 13  शालीमार बाग बी-1 ए पाकेट बाग  ए  पाकेट  IV  126  76

 14  दया लीमा  घाग  ए/पाकेट एन  204  120

 15  शालीमार  बाग
 पाकेट  शार

 204

 16  शालीमार ब  बी- डी  पाकेट  डॉ  240

 11
 aaa  क

 ए  पेर  जो  192

 18  अशोक ि  एच  168

 19  पीतमपुरा  पाकेट  एल  384

 20  पीतमपुरा  पाकेट  एन  480

 21  पद् चिम पुरी  ए  264

 22  सराय  खलील  24  24

 23  जेल  रोड  112

 24  जनकपुरी  पाकेट  सी  4/६  56

 25  जनकपुरी  पाकेट  ए  52

 26  जनकपुरी  पाकेट  ए1/बी  40

 राजौरी  गाडन  720 27

 504
 28  पीतमपुरा  )

 पाकेट  भार

 3387  6698
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 OS:

 इण्डियन  पोशीदा  लिमिटेड के  बारे  में  रिपोर्ट

 876.  दीने सच  क्या  कृषि
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  विधि  भौर
 कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  मनस  इन्डियन  पोटास  लिमिटेड  के  कलां  पर  सेनी  ng  बम्पर
 ला  बोर्ड  की  रिपोर्ट  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कृषि  मंत्री  x  सिह  aaa  इण्डियन  पोशीदा  लिमिटेड  ह  के  कार्यों  के  सम्बन्ध
 में  कम्पनी  कानून  घोडे  की  रिपोर्ट  क  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  हारा  जांच  की  गई  थी  प्रौढ़  वे
 इस  बात  से  सन्तुष्ट  थे  कि  कम्पनी  क्यारियों  की  सायत  बुरी  नहीं  थी  ।  सम्पती  अधिनियम  के

 लंक रोओ ों  सलाद
 घन  जैसाकि  रिपोर्ट में  स  केत  किया  गया  ठीक  कर  दिया

 गया  था
 तथा  कम्पनी क  यें  मंत्रालय  को  स्थिति  से  wana  करा  दिया  गया

 भारतीय  पोटाश  श्रुति संधान  संस्थान

 877.  श्री  नैन  मट् टा बाय :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्य  स्थित  भारतीय  पोटास  भ्रनुसंवान  संस्थान की  स्थापना  सरकार  ने
 की  थी  तथा  सरकार इ  ela  ||  1  है  id

 को  ad  + क्या  सरक
 '

 क्षेत्र
 an

 की  एक  कम्पनी  जिसका
 नियंत्रण कृषि  dara के  हाथों में  ड  इस  संस्थान  को  70  लाख  रुपयों से  afer  राशी का  चन्दा
 दिया  फिर

 यदि  तो  भारतीय  पोटा  waders  संस्थान  द्वारा  इस  पतरा  दि  का  किस  प्रकार

 उपयोगिता ज  देगा  ;

 कृषि  मंत्री
 (  बीरेन्द्र  सिह  पोटाला  भनुसंघान  समिति  पंजीकरण

 aire,
 1860  के  sata  लाभ  कमाने  बाली  एक  पंजीकृत  भ्रनुसंघान  समति  है  ।  इसको

 मैक्स  भारतीय  dere  लिमिटेड  द्वारा  srafea  किया  गया  है  न  कि  भारत  सरकार  द्वारा |
 जिस  sean  के  लिए  संस्थान  की  स्थापना  की  गई  ह ैहै  उसके  लिये  सरकार  का  समधन  है  ।

 पास  भारतीय  पोटाश  लिमिटेड  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनी  है  ate  इसमें  सहकारी
 समितियों  श्री  सार्वजनिक  क्षेत्र  कै  प्रतिष्ठानों  का  शेयर  73.34  प्रतिदिन तक  है  ।  कम्पनी

 ने  अपने  बोर्ड  ate  दोधरवारकों  की  स्वीकृति  से  1979-80  के  अस्त  तक  संस्थान  को  90  लाख
 औै रुपयों का  पोस्टर  |  है  त  |  संस्थान  के  कार्यकलापों  का  नियंत्रण  शासी  परिषद  द्वारा  किया

 जाता  है  ।

 ‘tals  अं
 धन का  उपयोग  भवन  उपकरणों पर  जगत  लागत  को  वहम  करने  झोर

 संस्थान  के  निम्मलिखित  दें  कके  लिए  किया  जाना

 श्रीमती  .

 भोर
 .  पोटाश  कौर  सम्बंधित  प्लान्ट  फुड  पर  धनु सं घान  कौर  प्रायोगिक  कार्य  करना

 व्यावहारिक  जानकारी  का  प्रसारण  करना
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 विभिन्‍न
 श्रनुसं  घाल  सटनननसनलन बइबवविद्याल  सोर  मा  कृषि

 प्राधिकारियों  से  पोटा

 के  प्रयोग  हेतु  में  समन्वय  तथा  सहयोग  करना 1 रागर्प य्  लगा  सदया
 रि

 पोटाशियम  के  wit  fan  प्नुसंघधान  के  संविधान के  लिए  भारत  में  प्रिन्ट

 विदेशों  में  ara  संगठनों  या  एसोसिएशनों  से  सहयोग  तथा

 4  पोटाशियम  के  प्रयोग  के  लिए  सूचना  के  भ्राता  प्रदान  हेतु  एक  माध्यम  के  तौर  प

 काब  करना  |

 खादी  ग्रामों  योग  ध्रायोग  |.  ड

 878.  श्री  निहाल  सिद्ध  क्या  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्री  ag  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  दवारा  अनुमोदित  22  वस्तुयें  में  से  केवल 5-
 वस्तुओं  को  ही  ख  दी  भवन  में  बेचा  जाता  है  तथा  क्या  दिल्‍ली  att  बाहर

 ता
 हँ

 लगभग  15  फ़ना

 की  घस्तुभों को  बाजार  में  उनके  मूल्यों  से  aire  मूल्यों  पर  बेचा  जाता है

 क्या  चन्दन  की  हाथी  लकड़ी  और  अरन्य  धा
 carga  शादी  की  बन

 ब  घरों  को  अधिकारियों  द्वारा  श्रननुमोदित  निजी  फर्मों  से  अथवा  झपने
 संबंधियों

 &  मनता
 पर  खरीदा  लाता  कौर

 यदि  तो  उन  अनुमोदित  ste  श्रननुमोदित  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  पश्तु

 खरीद
 गई  हैं  ?

 कृषि  मंत्रो  बीरेन्द्र  सिह  :  खादी  ग्रामोद्योग  मान  लई  दिल्‍ली  सूती  खाद
 सिल्क  ऊनी  खादी  भीर  दस्तकारी  की  वस् तुम् रों  के  ग्रामोद्योग  के  दस  उत्पादों
 बेचता  खादी  क्षेत्र  के  उत्पाद  खादी  ate  ग्रामोद्योग  main  की  प्रमाणन  समिति  के  age
 तथा  उसके  द्वारा  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  बेचे  लाते  हैं  ।  दोष  बस्तुएं  बाजार  भाव  तथा
 प्रकार  की  विख्यात  दुकानों  में  प्रचलित  बिक्री  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रतियोगी  आधार  ५

 बेची
 जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  वादी  तथा  ग्रामोद्योग  के  उत्पाद  खादी  तत
 ग्रामोद्योग  walt  दवारा  प्रमाणीकृत  ae  वित्तपोषित  संस्थानों  श्रौर/अथवा  राज्य  खादी
 ग्रामोद्योग  बोर्डों  से  खरीदता  है  ।  जहां  तक  दस्तकारी  की  बस्तियों  का  संबंध  है  वे  दस्तकारी
 व्यापार  करने  बाली  फर्मों  से  खरीदी  जाती  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  gain  ने

 उन  पाय

 विक्रेताधों
 ee

 खरीदी  जा  सकती  की  कोई  सूची  at  तक  तयार  ae

 निर्धारित  न  हीं  की  है

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 cael

 दुबारा
 प्रमाणीकृत  संस्थाओं  की  सूची  तथा  सब

 ate  mata  सिवन  को  दस्तकारों
 क

 की  aria
 mas

 करने  वाली  फर्मों  की  सूची  way

 घ्रनुबंध
 ।  व  2

 में
 दी  गई

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ही०  898/80]
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 a  सरदसत  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  प्राथमिक

 कक्षाश्रों के के  सिए  शुल्क
 879.  श्री  ara  fast  हार्स

 श्री  कृष्ण  प्न्नन्द्र  कया  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  mae

 बया  सरकार  को  पता  है  कि  देश  में  विशेषकर  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली में  गर-सरकारी
 सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  प्राथमिक  कक्षों  में  बच्चों  को  द दाखिले  के  लिए  भारी  घनसाली

 > की  मॉंग  कौ  नात  ी  ह  |  अ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा इस  बारे  में  सरकार  क्या

 कार्य  बाहर
 कर  रही है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  कारण  गरीब  लोगों  के  बच्चों  को  गर-सरकारी/सरकारी

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  दाखिला  नहीं  मिल  पाता  श्र

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  कर

 के  लिस्सी  दत  कयों
 को  उन  स्कूलों  में  दाखिला

 सिल  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही है
 oe स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री

 es

 घी  :  से  ऐसी
 रिपोर्ट  @  | कि  कुछ  स्कूल  afar  के  समग्र  चन्दा र  ।  सरकार  इसे  रोकने  के  लिए  कानूनी
 तौर  पर  तथा  संभव  कदम  उठाएगी  ॥

 नेत्र हो बों  को  रोजगार

 880.  श्री
 पौरुष  तरीको  क्या  समाज  कल्याण  ताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या के  सरकार  में  नेत्रो  नों  को  रोजगार  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 सम्मुख  है
 ;

 नया  विभिन्‍न  उपक्रमों  में  प्रिया  t  रोजगार  देने  हेतु  कुछ  प्रतिशत  भारक्षित  किया

 गया है  ;

 क्या  केन्द्रीय  श्रम  मंत्रालय  से  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  कहा गया  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  तत् सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  धौर  समाज  कल्याण  मंत्री  ato  श  हां  ।  भारत

 घ  श्रेणियों  में  3  प्रतिशत  पद/सिवाएं सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विमानों  मांग  are

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  करने  के  लिए  दासकौय  आदेश  पहले  ही  जारी  कर  दिए  हैं

 जिन में  से  1 |  प्रतिशत  नेत्रहीनों  के  लिए  भ्रमरहित  हैं  ।

 =
 (a)  Q  ||  भारत  सरकार के  सभी  साव  कि  श्मा  के  लिए  ब्यूरो  साफ

 पब्लिक  एन्टरप्राइडजिस  द्वारा  भी  ऐसे  ही  area  नारो  किए गए

 व्यक्तियों
 ः
 जिनमें  नेत्रहीन  व्यक्ति  शामिल  रोजगार

 (7)  ale  विकलांग

 सा मध्य  बढ़ाने  हेतु  एक  io  कार्य  योजना  तैयार  करने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  द्वारा

 एक  कार्यकारी  दल  एन गठित  किया  पया पया है  ।
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 सहीदपुर  रोह  शुगर  eq  प्रदेश  द बारा  देय  गन्ने  का  मूल्य

 881.
 श्री  dita  सट्टाचाथं

 कया  हवि  को
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गर  को  पता  किम  3
 re  ह १

 क्या  सर  ्  मध्य  दुबारा  गन्ना
 उत्पादकों  को  गन्ने की  बिक्री  के  लिए  बहुत  ag  |  |  रा  दी

 जानी  है
 ;

 यदि  तो  उत्पादकों  को  कुल  कितनी  राशि  देय  है  ,  और

 देय  राशि  का  भुगतान  कराने  के  लिए  सरकार  दुबारा  क्या  की  गयी  है  ?

 कृषि  dat  बीरेन्द्र  सिह  (=)  शौर  af
 कपूर  रोड  शुगर  मिल  दुबारा

 प्रस्तुत  की  गई  विवरणी  के  अनुसार  22  1980  को  गन्ना  उत्पादकों  को  कुल  देय  afer
 श 8.71  लाख  रुपये  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  खासकर  खुलीਂ
 बिक्री  की  के  भ्रच्छे  दामों  की  दुष्टि  में  गन्ने  के  मुल्य  वं  देश  रानी  को  शीघ्र  कम  फिया  जाए

 न सर सन  गोदी  में
 मत्स्य-होबर

 का  विकसित  कि

 882.  शी सती  प्रमिला  दण्डचते  :  क्या  a  धप hin  as ह
 a

 बता गुज  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  समान ग  है ह  को  विकसित  करने  का  कायें
 जारी  रक्षा  gat  है  ?

 ी  में
 करण

 |  ह क्या  एनवायारनमेन्टल  ह नशा न  ग्रुपਂ  द्वारा  प्रस्तुत  याचिका  अस्वीकृत  कर  दी
 गई  हैं  :  कौर

 ?
 we

 के  नागरिक  महत्व
 के  क्षेत्र के  इतने  समीप  मत्स्य  हार्बर  बनाने  के  क्या  कारण

 त्री  वीरे:द्र  सिह  :  ag  1980  के  ata  के  बम्बई
 उच्च  न्यायालय ने  बम्बई  बन्दरगाह  ट्र  को  पहले  से  बनाये  जा  gn  अध  को  सुदृढ़॒  दो
 क्षेत्रों  को  art  पहले  से  सुधारे  गए  ढलान  पर  पत्थर  डालने  के  अ्रलावा हि ०  =  भूमि  सुधार  का  कोई
 कायें  करने से  रोक  दिया  गया  है  ।

 1980  में  बम्बई  पर्यावरण  कार्यवाही  दल  द्वारा  दायर  की  गई है याचिका  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  7  1980  को  खारिज  कर  दी  थी  ।  इसके  are
 ् ध्रम्य्धियों  ने  एक  समीक्षा  याचिका  दायर  कर  दी  ।  च

 ग  समान  रोक  फिशिंग  great  का  चयन  महाराष्ट्र  जहाजरानी  कौर  परिवहन

 मंत्रालय  तथा  रक्षा  मन्त्रालय  के  साथ  परसों  करके  किया  गया  था  ।  समुन्द्र तक तक  निर्माण

 की  गाद  से  मत्स्य  की  दृष्ट  उप युन
 श्र  इस  क्षेत्र के  मछली  उतारने  को

 परम्परा के
 सम्बंध  में  विचार  करने  के

 बाद  मत्स्य  बन्दरगाह  की  स्थापना  के  लिए  समान

 रोक  के  स्थान का  चीन  कया  गया  था  ।  इस  बन्दरगाह  परियोजना  स्वीकृति  से  पहले  सुरक्षा

 से  विशेष  मंजूरी  प्राप्त की  गई  थी
 की  दुष्टि  से  रक्षा  मन्त्रालय
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 सिस्ट

 भों  सिए

 883.  श्री  झ्रोस्कर
 प
 set  mo  कॉमंस  acm aay  AZ  wary  कों  करेंगें

 क्या  धप्पा  को  रोजगार  देने  तथा  उप  में  जो  भ्रमणी  dar  वाले  हैं  उन्हें  ऊंची
 st  fat में  सरकारी  नौकरियां  देने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बीच

 रानी  है  ;

 क्या  सरकार  ने  विकलांगों  संबंधो  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्य  से  इस  संबंध  में

 कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  स

 स्वास्थ्य  ध्रौर  समाज  कल्याण दिक्षा  मंत्री  बी०  :  विकलांग

 व्यक्तियों  जिनमें  नेत्रहीन  व्यक्ति  शामिल  ची चो  श्रेणियों  में  नौकरियां  देने  की  सम्भावनाओं

 का  पता  लगाने के  लिए  wala  किया  जा  रहा  है
 ।

 नहीं  ।

 sea  इस  समय  नहीं  उठता  ।

 ae 2
 थ  जल  का  जमाव

 884.  डी पीर  ster  क्या  ta  ह
 site  आवास

 म
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरप्रदेश  कार  गुजरात  के  जिलों के  नाम  क्या  हैं
 जिसमें  देवा  में  सुखे  के

 कारण  पेय  जल  की  कमी  की  समस्या  का  सामना  किया  जा
 रहा  है  ;  भ्र

 (a)  उन  क्षेत्रों  में  पेयजल  की व्यवस्था  करने  के  लिए  रार कार  ने  क्या क कार्यवाही की  है  ?

 निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  (sit  पी०  ato  एक  सुची  संलग्न  है  ।
 |  ह

 सुखा  राहत  के  प्रबंध  पर  प्रधान  मंत्री  के  12  सूत्री  कार्यक्रम  के  आधार  पर  केन्द्र

 तथा  राज्य  सरकारों  के  सभी  संसाधनों  तथा  दीर्घावधि  तथा  भ्रल्पावघि  दोनों  ही  प्रकार  के  सभी
 ि  & संभव  उपायों  को  सुखे  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  तेज  किया  गया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  का  12  सूत्री  कार्यक्रम  मी  पता  लगाए  गए  ग्रामों  में  जल  सप्लाई
 करने  तथा

 डीजल  इत्यादि कै
 प्रबंध  करने  के  लिए  अगली  कार्यवाही  करने  के  लिए

 भ्राकस्मिक  योजना  बनाने  पर  बल  देता  है  ।  इसके  भ्रतिरिकत  केन्द्रीय  सरकार  ने  रिणों  को  जुटाया

 ने  तथा  उनको  गहरा  करने  जैसे  पेयजल  काय  क्रमों है  तथा  बुरी  तरह
 ह

 से  प्रभावित
 क्षेत्रों

 ae
 xt  खोदने

 धार ि  i  राज्य 4.0 फो  तेज  करने  के  लिए  क  SRS  SEAS,  GUS स्तर  प्रदेश
 an

 ast सरकारों  को  उपलब्ध  कराया
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 ee

 विवरण

 1979-80  के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित  उत्तर  प्रदेश  तथा  गुजरात

 राज्यों  के  जिलों  के  नाम  ।.

 asa  प्रदेश  ग
 1  बस्तर  33.  रतलाम  18.  जोधपुर

 कोटा 2  बिलासपुर  34.  सरयू जा  19-

 3  बालाघाट  35.  सतना  20.  नागौर

 4  .  भोपाल  36.  सीधी  21.  पाली

 22. 5.  बेतुल  37.  दाभोल  सवाई  माधोपुर

 6..  भिण्ड  फक ४  38.  सूनी  4  23.  सीकर

 7.  39.  सीटों  24.  aug

 40.  सागर  25.  टोंक 8.  छत्तरपुर
 41.  शिवपुरी  26.  उदयपुर 9.  दुरग

 1.0.  दमोह  42.  शाजापुर
 11.  43.  टीकमगढ़  उत्तर  प्रदेश

 1 12.  44,  उज्जैन  झ  ली गढ़

 13.  धार  45.  विदिशा  भागरा

 14,  रब लि यर  इलाहाबाद
 15.  गुना  राजस्थान  4.  राज  मगर

 16,  होशंगाबाद  1,  अजमेर  अलमोड़ा

 17-  इन्दौर  ध्रलघरु  बुलन्द दा हर
 18.  3.  बांसवाड़ा  बिजनौर

 19.  भूलना  4.  बाड़मेर  8.  बरेली

 20.  ः  भरतपुर  बदायूं
 10  बन्दा 21.  खंडवा  भीलवाड़ा

 22.  मांडल  लि  बीकानेर  वि  il.  बलिया

 12  बस्ती 23.  मुकरना  8.  gray

 24.  मन्द सौर  9.  चित्तौड़गढ़  13  बहराइच
 14.  बाराबंकी 25.  नरसिंहपुर  10.  चुरू

 26.  पन्ना  LL.  डुंगरपुर  15  चमौली

 12.  गंगानगर  16  देव  रिया 27.  राजपुर

 28.  राजन्दगांव  13.  जयपुर  17  देहरादून

 14.  जैसलमेर  18  एंटी
 29.  रामगढ़

 19
 30,  रीवा  15.  जालोर  इटावा

 16,  झालावाड़  20  फरूखाबाद
 31.  रायसेन

 21 17.  भूक तू  फतेहपुर
 32-  रायगढ़

 oR
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 22.  गाजियाबाद  38  मथुरा  54.  वाराणसी

 23.  39 गोरखपुर  मैनपुरी  55.  फैजाबाद

 24.  गाजीपुर  40  मुरादाबाद  56.  सुलतानपुर

 25.  गढ़वाल  41  मिर्जापुर
 26.  गोंडा  42  नैनीताल  गुजरात

 27.  दमी  कपूर  43  पीली  भीत  1  पंचमहल

 28.  44  साबरकंठ हरदोई  पिथौरा  रामगढ़  2

 29.  भाँति  45  प्रतापगढ़  3  बना सक ठा

 30-  जालौन  46.  रामपुर  4.  कच्छ

 31.  47  रायबरेली  5  अहमदाबाद जौनपुर

 32.  कानपुर  48  सहारनपुर  राजकोट

 33.  खेड़ी  49  शाहजहांपुर  सुरेन्द्रनगर

 34.  ललितपुर  50,  सीतापुर  8.  भावनगर

 35.  लखनऊ  51.  टिहरी  गढ़वाल  9.  जूनागढ़
 36.  मुजफ्फरनगर  10-  डांग }
 37.  मेरठ  53+  उन्नाव

 सरलीकृत  मद  > क  रूप  में  गन्ने  का  निर्यात

 885.  थी  नीतू  साई  नामित  :  क्या  कृषि  मंत्री  पद्  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सरलीकृत  मद  के  रूप
 में  गन्ना

 निर्मित  करने  तथा

 चीनी  आयात  करने  का  fata  किया

 यदि  तो  यह  निर्णय  किन  कारणों  से  लेना  पड़ा  ;  भोर

 सरकार  गम्भीर  स्थिति  पर  कब  तक  काबू  करने  तथा  आयात  बंद  करने  को  वादा

 रखती हैं
 ?

 कृषि  मंत्री  बौ रन् द्र  fea  गन्ने  के  निर्यात  की  झन  ee  है  ।

 सरकार ने  देश  में  चीनी  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  2  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  शायरी

 करते का  faa  किया  है  ।

 wat  का  रायात  करने  का  facia  ka  में  चीनी  को  कीमतों  में  afa  को  रोकने

 ale  चीनी  की  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे
 उपायों  में  से  एक

 उपाय
 के

 रूप  में  किया  गया  है  ।

 निश्चित  तारीख  देना  मुकल  परन्तु  चीनी  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए

 विभिन्‍न  उपाय  किए  ला  रहे  हैं  ।  हमारे  पास  घरेलू  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  li

 उत्पादन  होते  ही  आयात  बन्द  कर  दिया जायेगा  ।
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 .  किसानों  को  fad  गये  ऋण  को  माफ  करने  हेतु  उड़ीसा  को

 केन्द्रों  aga

 886.  sit  ee  पी०  fag  देव  &

 id  थी  जून  सेठी  क्या  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  भयंकर  सुखे  को  देखते  हुए  उड़ीसा  के  किसान  सहकारी  समितियों  को  झप

 ऋणी  वापस  सदा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्नुरोघ  किया  है  कि  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों

 में  ऋण
 ग्रस्त  छोटे  किसानों  के  ऋणों  को  बट्टेखाते  में  ढालने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षतिपूर्ति  के  खप

 भोर में  22.30  लाख  रुपये  की  राशि  दी  जाए
 =  |

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  तथा  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय
 fad  मंत्नी  को  भेजे  गए  अपने  एक  पत्र  में  भ्रमण  बातों  के  साथ-साथ  सुखे  से  निरंतर  प्रभावित  रहने
 वाले  त्रों  &  गरीब  किसानों  द्वारा  कृषि  ऋण  एवं  अन्य  सम्बद्ध  देहातों  को  अदा  न  कर  पाने  को

 उनकी  झसमथंता  का  उल्लेख  किया  a  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  बकाया  ऋणों  को  माफ  करने  के  लिए

 22.50  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  का  मी  अनुरोध  किया  था  ।  सूखा-राह  त
 हेल

 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  भेजे  गए  ज्ञापन  में  भी  इसका  हवाला  दिया
 गया  था  |

 सुखे  की  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  जिस  केन्द्रीय  दल  ने  उड़ीसा  का  दौरा  किया
 था  उसकी  रिपोर्ट  के  भ्राघार  पर  भारत  सरकार  ने  अन्य  मदों  के  कृषि  ऋण

 करण
 जो  प्राकृतिक  विपदा भों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  ऋणों  को  मध्यावधि  ऋणों

 में  बदलने  के  लिए  उपयोग  की  जाती  मैं  राज्य  के  योगदान  के  लिए  62  लाख  रुपए  की
 योजना  व्यय  की  भ्रधिकततम  सीमा  निर्धारित  की  है  ।  कृषकों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  1010
 लाख  रुपए  के  धषिकतम  व्यय  की  एक  योजना  भी  मंजूर  की  गई  है  जिससे  कि  वे  सहकारी
 समितियों  के  पात्र  सदस्य  बन  सकें  ।

 प्राकृतिक  wert  के  मामले  में  ऋणों  को  माफ  करने  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  क्षेत्र  क्रो
 कोई  योजना  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  लघु  कृषक  विकास  सूखाग्रस्त  क्षेत्र

 समेकित  ग्रामीण  विकास  शादी  जसी  परियोजना-क्षेत्र  में  गत  सहक।ारी-वर्ष  के  दौरान  छोटे  एव
 सीमांत  कृषकों  को  प्रदान  किए  गए  अतिरिक्त  अल्पावधि  ऋणों  के  मामले  में  केन्द्रीय  सहकारी  वैको
 को  निधि  के  लिए  2  प्रतिशत  की  तथा  प्राथमिक  समितियों  को  4  प्रतिश्त  की  राज
 सहायता  प्रदान  करती  रही  है  ।  सहकारी  ऋण  संस्थानों  को  उपलब्ध  ऐसी  सहायता  को  BAS,
 वर्षों  के  ऋण/ब्याज  माफ  करने  के  लिये  उपयोग  में  सकता  इसके  तिरी

 gear  में  कमजोर  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  के  पुरःस्थापन  के  लिए  25.10  लाख  रुपए  तक  हे

 ह  यक-ग्रनुदान  मी  प्रदान  किए  गए  ।  यह  सहायता  छोटे  किसानों  से  वसूल  न  हो  सकने  बाले  ऋण

 ata
 खाते  में  डालने  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जा  सकती  है  ।

 पिछले
 वि  त्तीय  वर्ष  के  उड़ीसा  सहित  देश  के  कई  भागों में  सुखे  की  भभूत

 मौसम
 ee  ्
 प्  दा  खाता रान  सुखे  से  गंभीर है  सै  SUSTON  रूप  से  प्रभावित  a

 स्थिति  होने के  1979  के  खरीफ
 म

 tn
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 में  छोटे  किसानों  को दिए
 अरे  शुमाली  tran

 करने के  लिए  केन्द्र
 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  हिस्सा  खाने  का  निराले  किया  अनुदान  की

 पहली
 कीमत  के

 तोर  पर  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  11.00  लाख  रुपए  की  एक  राशि  नियुक्त  की  ऋणों
 को  बड़े  पैमाने  पर  बट्टे  खाते  में  डालना  राज्यों  के  दीर्घकालिक  हित  में  नहीं  क्योंकि  ae  ऋणों
 की  वसूली के  वातावरण  को  प्रभावित  कर  देगा  कौर  ऋण  देने  बाले  संस्थानों  की  कार्यक्षमता
 को  समाप्त कर  देगा  ।  a

 इराक  में  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  की  परियोजनाधझों
 पड  के  लिए  कृषि  विशेषज्ञ

 887.  श्री  जनाद  न  पुजारी :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  HUY  किः

 क्या  इराक  सरकार ने  इराक  के  रेगिस्तान में  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  की
 परियोजना  में  भाग  लेने  हेतु  कुछ  भारतीय  कृषि  विशेषज्ञों  को  प्रति  नि

 a  त  करने  का  अनुरोध
 किया  है  ;  ate

 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  क्या  निरंक  है  ?  ie

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  जी  हां
 बगदाद  में  gar  तथा  भूमि  सुधार  के  लिए  राज्य  संगठन  के  तहत  विभिन्‍न

 नियुक्तियां  करने  के  लिए  योग्य  भारतीय  विशेषज्ञों  का  चयन  किया  जा  रहा है  ।

 भारतीय  हाकी  टीस  से  सुरजीत  सिंह  को  निकालने  के  बारे  में
 भारतीय हाकी  संघ  के  उपाध्यक्ष  की  प्रतिक्रिया

 988.  थी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)
 क्या  भारतीय  हाकी  संघ  के  उपाध्यक्ष  ने  भारतीय  हाकी  टीम  से  सुरजीत  सिंह  को

 Frater  जाने
 पर  श्रपनी  तीब्र  प्रतिक्रिया  प्रकट  की  थी  site  सिफारिश  की  थी  कि  भारत

 भ्र ौर  बोध  pt  के
 को  देखते  हुए  उक्त  कार्यवाही  को  रद  किया  जाए ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रो  ato  द  पंजाब  हाकी
 संघ के  भ्रध्यक्ष  तथा  भारतीय-हाकी  संघ  के  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  श्री  जे ०  एस०  आनन्द  ने  भारतीय

 भ्रोलम्पिक  संघ  के  भ्रध्यक्ष  को  संबोधित  एक  पत्न  जिसकी  प्रतिलिपि  दिक्षा  तथा  संस्कृति

 मंत्रालय को  भेजी  गई  सुभाव  दिया  है  कि  बंगलौर  के  हाकी  प्रशिक्षण  शिविर  से  श्री  सुरजीत

 fag  को  व वापस  भेजने  की  कार्यवाही  को  हाकी  के  हित  में  निरस्त  कर  दिया  जाए

 सरकार  का  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 ्र  राष्टीय  ste  दिक्षा  कार्यक्रम  पर  1979-80  में  किया  गया  व्यय

 889.  श्री  भ्रमर  सिह  do  राठवा  बया  दिक्षा  मं  aq  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fa  ज्

 देशी  में  राष्ट्रीय प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम हेतु
 1979-80  के  लिए  कितनी  eau  far

 निर्धारित  की  गई  थी  ;

 वास्तविक  व्यय  कितना
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 क्या  यह  सच  है  कि  यह  योजना  wana  सिद्ध  हुई  है  ;

 यदि  त्  उसके  क्या  gi

 क्य  सरकार  कुछ  सुधारों  के  साथ  योजना  को  जारी  रखेगी  धौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ~~

 fi  |  स्

 A Eey aa &

 कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  दाक  erater) : : pane  Sag:  ४  देदा  में  creel
 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  लिए  ay  1979-80  के  लिए  36°95  करो  रुपए  की
 क्षेत्र सें  20.75  करोड़  रुपए  तथा  राज्य  क्षेत्र  में  16.20  करोड़  रू  निर्धारित  की  गई  थी
 अधिक  कटौतियों  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  आबंटन  को  बद  में  घटाकर  5.33  करोड़  रुपये  क़ा

 दिया
 TET  ।

 (@) ग्  केन्द्रीय  क्षेत्र में  वह  1979-80  में  12.97  करोड़  रुपए  की  रांझी  व्यय  की  mi

 थी  ee
 सरकारों  संघ  शासित  saat  द्वारा  व्यय  की  गई  राशि  के

 सम्बन्ध  में  सुचना
 एकत्र  की  जा  र रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 से  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  की  naga  1979  में  डा०  डी०  एस०

 कोठारी  की  अध्यक्ष  ता  नियुक्त  wa  समिति  द्वारा  समीक्षा  की  गई  ्  ।  समिति  ने  अपनो  Feafte

 13-4-80 को  प्रस्तुत  कर  दी  ।  समिति  द्वारा  की  गई  सीमा  ो
 क

 की  जांच
 चम

 _  जा  रही है  तथा
 कार्यक्रम  में  जाने  बाले  संशोधनों  से  सम्बन्धित  समिति  द्वारा की  गई  सिफारिशों

 लर

 इ को  ध्यान
 म  रति  ह

 7  ut  जायेगा ।

 =  =  >
 सहकारी  खेता

 890.  sit  मूल  चन्द  डागा  क्या  कृषि  मंत्री  ह  बताने  गी  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार दवा  |  देश  में  सहकारी  खेती  को

 seg

 गत  वर्ष  क्या  कट्टम

 उठाएं  दरी  क  क  म

 सरकार  द्वारा  दों  के
 er ey  f~-NA

 के  रूप  श  कुल  कितनी  घनसाली  दी

 उन
 राज्यों  के

 नाम  Ya  सहकारी

 खेती  वे  मि
 विशेष  रुचि  प्रकट

 a
 ;

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या ६ हैं  जो  स
 "="

 है कारी  खेती  की  दि  गी
 नहीं

 प्राप्त  क्र

 सके ?  ध  औ

 कृषि  त्री  वीरेन्द्र  सिह  तथ  69-70  से  केन्द्रीय  प्रायोजित
 खेती  का  कायर  प  बंद  हो जाने से से  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस

 प्रयोजन
 हि योजना  के  रूप में  सहकारी खे

 लिए  कोई  धनराशि
 नहीं दी  है  ।  गर्त  प्रः  हक  ं  होता ।

 विभिन्  राज्यों मे ंसहकारी  खेती  समितियों  की  सं
 उनकी

 (a)
 तवा  LTSz (9)

 उनके  कमान  राज्य  सरकारों  द्वारा
 दी  वित्तीय

 सहायता
 तथा

 दशम
 परिणामों  के  विधय

 ह
 में  ब्यौरा  gare  में  दे  दिया  गया  102
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 राजस्थान  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  भ्रावेदन-पत्र

 891.  शी  qa  चन्द  डागा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय राजस्थान  में  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किये  जाने
 के  संबंध में  कितने

 श्रावेदन-पत्र  अनिर्णीत  पड़े

 गत
 ag

 कितने
 प्रस्वेदन-पत्र  भ्र निर्णीत  पड़े  a  आर

 जस  अवधि  में
 कितने  कनेक्शन

 दिये  गये  ;  श
 कि  थ  >

 — इन  झांक  के  आधार  पर  किसी  व्यक्ति  को  पू  aaa
 कनेक्शन

 प्राप्त  करने  में
 कितना  समय  लगता

 है
 ;  कौर  ि

 क्या  छठी  योजनावधि  के  अन्त  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  को  पूरा  करना
 संभव  है  ?

 संचार  मंत्री  Ato  एम०  atte  1-4-1980  को  7,197

 तारीख  1-4-1979  को  प्रतीक्षा-सुची  ,3328
 alert  (=) 4,581  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  दिय  गए  |

 जिसके  अ  वि  के

 उप
 _

 trr
 क्त  में  अ्रांकड़ों  के  meant  पर  औसत  प्रतीक्षा  अवधि  एक  ay  से  कम

 प्रतीत  gat  र  वास्तविक  प्रतीक्षा  अवधि  विभिन्‍न  स्थानों पर  भ्रमण-अलग  है  जोकि

 बहुत  बड़े  att  ग्रामीण  एक्सचेंजों  से  लंबी  दूरी  के  कनेक्शनों  के  मामलों में  सबसे  श्रमिक  है  ।

 ऐसी  उम्मीद  1-4-80  तक  दर्जे
 भित

 वादकों को  1982-83  तक
 टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  जाएंगे

 चावल  ग्रा यात  तथा  उसमें  ध्रात्मनि भ रता

 892.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मै  चावल  का  करने  का निर्णय  किया  है

 यदि
 हां

 तो  उसके  क्या  कारण  है  ;

 aa  देश  में  चावल  की  वर्तमान  झावइयकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  देश  को
 आत्म-निर्भर  बनाने  हेतु  एक  नई  योजना  तैयार  की  गई  है  ;

 site x
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  i  .

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिद  जी  नहीं

 प्रदान  नदी  नवदीं  उठता  |

 संबंधी  Aaa HAT AY  को  पहले  ही  घरेलू  उत्पादन  से  पूरा (7)  ste  देश

 नि किया  जा  रहा  है  ।  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  से  संबंधित  कायें क्र  सामुदायिक

 नसं  मिनी  किट  तथा  किसानों को  प्रशिक्षण  देने  तथा  शिक्षा  प्रदान  करने  विषयक  कार्यक्र  मां

 105
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 ह  क  फानन  कतर  नाशवान

 जैसी  योजनाओं  को  दीघंकालीन  भप्राघार  पर  जारी  रखा  जा  रहा  है  ताकि  चावल  के  उत्पादन  *

 वृद्ध  की  जा  सक े।  |  उ

 उत्तर  प्रदेश  बदायु  त्र  में  श्रालुभ्रों का  सड़ना

 893.8%  Tae  तिरकी :  क्या  ग्रासीण  पुर्ननिर्माण  मंत्री य  ह  बत  नने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या य  ह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  बदायूं  जिले  के  alarm  में  पड़े  लगभग  20

 करोड़  रु०  के  अदह  की  कमी  के  कारण  सड़  र  हे
 हैं |  प्रो

 यदि  तो  सरकार  दवारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  (sit  बीरेन्द्र  सिह  व
 व  सुचना  एकत्र की  जा  रही  है  शौर

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 =  =  नौकरी  करने  वाली  सहिलाध्रों  के  लिए  होस्टल
 बनाना

 894.  श्री  एम०  रामगोपाल  क्या  समा

 me
 गंधी

 गह
 बताने  को  कृपा  करेगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  नौकरी  करने  वाली  महिलायें हमलावरों oY %  लिए  देश  के  विभिनन
 भागों  में  होस्टल  बनाने  का  है  ;  ve

 क यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 |
 स्वास्थ्य  a  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  शंकरलाल  सरकार  नौक री

 कर  बाधा  महिलाओ पों  के  होस्टलों के  लिए  पहले  ही  एक  योजना  चला  रही

 इस  योजना  का  ब्योरा  करने  वाली  महिला झ्र ों  के  लिए  होस्टल  योजनाਂ

 पुस्तिका  में  f  या  गया  जिसकी  प्रतियां
 ससद पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं ।

 सूरतगढ़  फोन
 |  ४

 895.  शो  सन फूल  fag  चौधरी  :  कया  कृषि  मंत्रो  ay  बताने  की कृपा  करेंगे  कि

 (*)  सूरतगढ़  फोन का  क्षेत्रफल  कितना है  तथा Q  चना  फोन  के  कितने  क्षेत्र  में  पड़के

 i  |

 प्रति ae  कितनी  भूमि  बंजर  रहती कौर

 (7)  सूरतगढ़  यंत्रीकृत  फोन  की
 गत  तीन  वर्षों की  लाभ  भ्रमणा  हानि  का  विवरण  कथा

 कृषि  मंत्री  धीरेन्द्र  सिद  :  सूरतगढ़  काम  के  अधिकार  में  कुल  11,13)

 हेक्टर  क्षेत्र  जिसमें  से  447  हेक्टर  क्षेत्र  में  सड़के  हैं  ।

 106 कोई  नहीं  ।
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूरतगढ़  यंत्री कृत  काम  का  लाभ  नीचे  दिया  गया  है

 1976-77  (+)  3.85  लाख  रुपए

 1977-78  (4+)  21.18  लाख  रुपए

 1978-79  (+)
 73.14  लाख  रुपए

 गढ़  काम  के  लिए  ama  ।

 सिह  चौधरी  :  क्या  कृषि ertercsyY 896.  st  मनफूल सि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सूरतगढ़  के  मशीनी कृत  फोन  को  हाल  ही  में  सोवियत  रूस  से  उपहार  के  रूप  में

 कुछ  मशीनें  प्राप्त  हुई  है ं;

 इन  मशीनों  की  अनुमानित  लागत  कौर  उपयोगिता  क्या  हैं  ;

 क्या  इसमें  से  कुछ  मदीने  चालू  हालत  में  नहीं  हैं  ;  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उड़

 क्या  इन  में  से  कुछ  मचद्चीनें  सुरत  गढ़  से  wea  स्थानों  को  भी  भेजी  गई  है  भोर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भ्रांत  उसके  क्या  कारण हैं

 कृषि  मन्त्री  बीरेन्द्र  सिह  ar

 बम्बई  में  इन  मशीनों  की  बीमा  भाड़ा  afer  लागत  59  लाख  रुपए  भारी  ।  थे

 सभी  मशीनें  विभिन्‍न  कृषि  कार्यों  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जाएंगी  |

 (4)  जी  नहीं  ।

 तथा  (=)  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  हुई  कुछ  मशीनें  कु  ट  हू  फार्मों  में  अस्थाई

 रूप  से  प्रयोग  में  at  7  रही  ताकि  sea  एजेंसियों  से  इस  प्रकार  की  मशीनों

 ते  nee
 सम्बन्धी

 अतिरिक्त व्यय  से  बचने के  साथ  साथ  इन  फार्मों  में  कृषि  संबंधी  कार्य  समय  र  पुरे  किये  ला
 सकें  ।  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 क्रम  स०  मशीनरी का  विवरण
 Te

 की  गई ई  जैतसर  लाधीबाल  रायचुर

 मूवी  नों  क  1

 प्र दीनों संख्या  कर्नाटक )
 ape

 —
 1

 हमता
 to  25  5

 ट्रैक्टर  80

 2.  ग्न  हार्वेस्टर  15  2

 एन०  भाई  वी०  ए०

 कम्बाइन

 20  ५ फर्टिलाइजर  सीवर

 5 ट्रक

 बीज  पृथक  करने  वाली  मदीन  5
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 दिल्ल  में  प्राइवेट  स्कूलों
 की  संख्या

 897 :  थी  नामित  :

 दिल्‍ली  में  ऐसे  प्राइवेट  स्कूलों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  कम  वित्तीय  सहायता  द

 गई  है  भ्रमणा  जिन्हें  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  है  :  x

 7  इन  स्कूलों  के  लिये  qSu-qeaay  झर  पाठ्यचर्या  का  भ्रनुमोदन  कौन ऐसा  प्राणी  कररਂ
 करता  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  :  (a) )  वित्तीय  सहपाठी
 दिल्‍ली  स्कूल  दिक्षा  नियम  1973  के  उपबन्धों  के  भ्रनुसरणा  में  दी  जाती  है  ।  इसमें  भ्राता  रत्
 रखाव  का  95%  खर्चा  कौर  उपस्कर  फर्नीचर  भारी  के

 कुल
 इस  सहायता को

 मामूली  नहीं  बताया  जा  सकता  ।...

 दिल्‍ली  के  सहायता  ०  |  प्त  न  करने  बाले
 a

 *  बह्  मान्यता  प्राप्त  प्राईवेट  स्कूलों  की  संख्या
 निम्नलिखित  है

 सीनियर  माध्यमिक  माध्यमिक  डल  aa

 स्कूल  a
 39 .  25  49  113

 सभी  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों  में  पाठ्यपुस्तकें तथा  पाठ्यचर्या  कक्षा  1  से  ४111  तार
 शिक्षा  निदेशालय  दवारा  तथा  कक्षा IX  से

 cad  तक  केन्द्रीय  माध्यमिक
 शिक्षा  बोर्ड  दुवार

 निर्धारित  की  जाती  है  ।

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  सुनकर  qa

 898.  शो  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुक्कुट  डेरी  फार्मों  तथा  सुनकर  पालने  के  फार्मी

 को  बढ़ावा
 देने  की  योजनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए  जाने  का  बिचार  है  ?  a

 a.

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  fag  (  कक  )  धौर  (@)  हां  ।  पु  पालन  राज्य  का

 विषय  है  ।  कुक्कुट  डेरी  कौर  सूचना-पालन  को  बढ़ावा  देने  से  सम्बन्धित  कार्य  की  देख-भास

 राज्य  सरकार  कौर  उनके  निगमों  द्वारा  की  जाती  समेकित  ग्रामीण  विकास  ay

 कृषक  विकास  सुखा  प्रवण  न» क्षत्र  मरुस्थल  विकास  कायें क्रम  जैसी  देख  दारा

 प्रायोजित  यौनांगों  के  छोटे  सीमान्त  किसानों  भूमिहीन  कृषि  मज़दूरों  मो

 राजसहायता  दी  जाती है
 ।  इनਂ

 य  परि are  की  कुक़्कुट-पालन  शरीर  सुअर-पालन  के  लिए

 bed  पहुंचाने  के  लिए  अवस्थापना  का  विकास  करने  हेतु  इन  योजनायें
 की , कार्य  कलापों  की  स
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 निधियों  का  भी  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।  अदा  है  कि  ये  कार्यक्रम  जारी  रहेंगे  ।  इनके  करती
 केन्द्र  सरकार  ने  किसानों को  अपने  फार्मों की  स्थापना  करने  भ्रमणा  भ्र पने  स्टाक  की  नस्ल  सुघारने

 के  लिए  अच्छी  किस्म  BS.  pe  न

 a
 की  व्यवस्था  करने  हेतु  कुक्कुट-पालन  भौर  भेड़

 प्रजनन  फार्नो की  स्थापना  की  ह  ।

 छोटे  फार्मों  के  लिये  सौर  पम्प

 899.  sit  पी०  एस०  सईद  :

 श्री  एम०  alo  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  क्या  कृषि  सत्री  पट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ता
 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  जर  qq रघु  के  जल  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  के

 कुछ  वैज्ञानिकों ने  रबी  के  मौसम  के  दौरान  गेहूं  का  उत्पादन

 सौर  पम्पों  के  साथ  कुछ  सफल  प्रयोग  किये
 करते  वाले

 एक
 छोटे  फार्म  पर  छोटे

 क

 यदि  तो  इस  प्रयोग  का  ब्यौरा  कया  है  कौर  क्या  सरकार
 गेहूँ  के  उत्पादन  को

 बढ़ाने  हेतु इस  प्रयोग  को  अन्य  पत्तों  में  भी  लागू  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  ह  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अ्रन्तिम  निराले  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 कृषि  मन्त्री  (st  बीरेन्द्र  सिह  :  जी  श्रीमान्‌  ।  ग्य मार तीय  कृषि  अनुसंधान
 नयी f  दल्ली  के  जल  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  के  विज्ञानियों  द्वारा  सौर  पम्प

 के  साथ  दक  चॉंद परीक्षण  किया  गया  |

 gq  परीक्षण  में  एक  छोटे  फोन  (0.6  पर  एक  सौर  पम्प  की  कार्य  निष्पक्षता

 शरीर  व्यवहायंत्ता  का  मूल्यांकन  किया  गया  ।  इसके  अध्ययन  सोलर  इलेक्ट्रिक

 ाशिगटन  (qo  एस०  Go)  द्वारा  विकसित  सौर  पम्प  के  एक  नमूने  का  प्रयोग  किया  गया  ।  इस

 सौर  पम्प  को  27  Fo  माह  व्यास  के  नलकूप  के  साथ  गया  था  ॥  पर्म्पिग  सेट  में  2  at

 मीटर के  आकार  की  एक  सौर  पेनल  लगा  हुमा  था  जिसमें  सिलिकन  सल  थे

 जो  सौर  ऊर्जा  को  विद्युत  ऊर्जा  में  परिवर्तित  कर  देते  थे  ।  ये  पेनल  जमीन  के  तल  पर  थे  जो  कुए

 के  पास  लगाये  गये  थे  ।  पेनल  द्वारा  बनी  विद्युत  एक  छोटे  बिजली  के  मोटर  को  लाती  थी

 जिसमें  एक  सेंट्रीफ्यूगल  पम्प  लगा  था  ।  यह  पम्प  भर  मोटर  यूनिट  कुए  में  पानी  के  स्तर  से  नीचे

 लगी  थी  ।  सौर  पेनल  द्वारा  प्राप्त  afar  150  से  180  वांट  के  बीच  रही  जबकि  अधिकतम  दर

 240  वाट  की  होनी  चाहिए  थी  ।  पम्प  में  5  मीटर  की  गहराई  तक  से  पानी  उठाने  की  क्षमता  थी
 ।

 पानी  वी  निकासी  0.9  से  2.5  लिटर  प्रति  सेकेन्ड  यह  निकासी  1.2  से  3  लिटर  प्रति

 dfs  के  बीच  होनी  चाहिए  थी  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नयी  दिल्‍ली  के  फोन  में  वर्ष

 1979-80  के  दौरान  रवी  के  मौसम  में  इस  सौर  पम्प  का  प्रयोग  करके  0.6  हैक्टर  क्षेत्र  की

 सिंचाई  की  गयी  थी  ।  पम्प  के  पानी  को  मेंढ़दार  नालियों  के  द्वारा  खेत  तक  पहुँच  गया  |  पम्प

 लगभग 7  घंटे  ra  चला  कौर  प्रति  दिन  0.06  act  क्षेत्र  को  भरता  रहा  ।  15  दिनों का  अन्तर

 अपना  F  स  पम्प  से  0.06  गेहूँ  की
 रखते  हुए  शिकन-मिन्स

 समयों  पर  बीजाई  को  Tal

 फसल  को  सिंचाई  हो  सकी  जिसमें  इस  फसल  में  चार  पानी  दिए  ना  सके  ।  गेहूं
 का

 उत्पादन

 2.7  टन  प्रति  हैक्टर  रहा  |  क
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 भी  दिखा  दिया  है  कि  जिस  नमुने  की  जांच  की  गयी  उसमें  मोटर इस  परीक्षण ने  य
 को  लीक

 प्रूफ
 बनाना  था  कयोंकि  उस  a  पानी  घुस  जाने  से  रुक  जाता  था  ।  इससे  पम्प  प्रौढ़

 मोटर  के  बने
 में  भी  अपेक्षा  से  कम  कार्यकुशलता  झाई  ।  यह  पम्प  खुले  पानी  के  लिए  था  ।  लेकिन

 हमारे प  क्षणों  से  पता  चला  कि  यह  27  सें०  मी०  के  प्राकार  के  नलकूपों  के  लिए भी  उपयुक्त
 था  ।  मोटर  के  व्यास  के  डिजाइन  में  सुधार  10  सें०  मी ०  के  नलकूपों  के  लिए  जरूरी  है  जो  गांवों

 में  प्राम  तौर  पर  मिलते हैं  ।

 यद्यपि  परीक्षणों  के  परिणाम  रोचक  हैं  तो  भी  सिचाई  के  लिए  सौर  ऊर्जा  के
 बेहतर

 लता उपयोग के  लिए  इस  पम्प  में  सुघार  की  भ्रावव्यकता  है  ।  भ्रांति  निर्णय  सौर  पम्प  की  कार्य
 कु

 vn
 frase  पता  पर  आघारित  होगा  जो  परीक्षण  की  इस  अवस्था  में  बता  पाना  कठिन  है  ।

 राज्यों  में  निःशुल्क  रोजगार  तथा  पेयजल  के  लिये  व्यवस्थ

 900  धी  पी०  UHo  सईद 1

 चय
 lume  ato  चन्द्र दो खर  मूर्ति  :  क्या  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 किः  |

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  सूखाग्रस्त  राज्यों  में  10  लाख  से  अधिक  मीनारों  तथा

 बच्चों  के  लि  प्रतिदिन  निःशुल्क  भोजन  की  व्यवस्था  की  है  थ

 यदि  तो  भ्रान्ति  प्रदेश  ,  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्यों  को  सूखा  ग्रस्त  राहत
 के  लिये  प्रतिष्ठित  आबंटन  किया  गया  था

 इसमें  कितनी  घनसाली  उपयोगी  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  लिये  आबंटित  की

 गई  थी  प्रौढ़  कितनी  पेयजल  के  लिये  आबंटित  की  गई  थी

 ह  मई  1980  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  wafer  की  गई  ate  राज्यों  दुबारा  इसमें

 से  कितनी  राशि  व्यय  की  कौर
 a

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  ale  ध्वजिक  राशि  की  मांग  की  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  रह  पोषाहार  हेतु  खाद्यान्न  कार्यक्रम के  अ्रस्तगंत

 गर्भवती  शौर  दिशुष्मों  को  दूघ  पिलाने  वाली  छह  ag  से  कम  की  आयु  वाले  बच्चों  तथा
 थ

 et
 aaa  कौर  विकलांग  निस्सहाय ों  जिन्हें  कहीं  नियोजित  नहीं  किया  जा  सकता  के

 निःशुल्क  भावसार  के  लिए  सूखा  प्रभावित  राज्यों  में  एक  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  आबंटित  किए

 गए  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  खाद्यान्नों  की  ag  मात्रा  ऐसे  67  लाख  लामभोगियों

 हेतु छद  महीने  तक  के  लिए  पर्याप्त  होगी  ।  राज्य  सरकारों  के  पास  निस्सहवा पों  को  नकद  भाषा

 वस्तु  रूप  में  निःशुल्क  राहत  पहुंचाने  का  भ्र पना  कार्यक्रम  मी  है  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों
 के  मध्य  उत्तर  प्रदेश  ate  परिचय  बंगाल  में  9.4  लाख  व्यक्ति

 ह इस  प्रकार  के  राहत  उपायों  के  भ्रन्तगंत  लाए  गए  |
 भ  द (a) व  (7)  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 (a) a व  )  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  सूखा  प्रभावित  राज्यों  में  भास्कर
 fe

 उत्तर
 मध्य  प्रदान  गुजरात

 ने  भ्रतिरिकत के
 हिमाचल  पौर  राजस्थान  के  8  राज्यों

 रीय  सहायता  के  लिए  मांग  की
 करें  मह

 1980  तक  इन  राज्यों  में  से  छह  के
 fag  Pray  रोड़  रुपये  के  व्यय  छको  ध्रौर  अ्रधघिकतम अधिकतम  सीमा  सं स्वीकृत  की  गई  थी  ।  इन  निधियों

 को  उपयोग  में  लाए  जाने  की  रिपोर्ट  भ्र भी  प्राप्त  हो
 गनी  है  ।

 110



 26  1902  लिखित  उत्तर

 र
 ao प  w  घ

 ः
 ao  हि  we be

 os
 क  ह  on शा te  zt

 ES
 tw’

 &  ‘R
 _

 ua
 ि

 ्

 ह  i

 ges

 गैट  प्

 10

 क्टर  ae.

 now w  छि  Nom पण
 |

 ©

 oe  [5
 fe  a

 द we

 tbe  द्र
 ib

 5

 111



 लिखित  उत्तर
 16  1980

 कत  टट

 faarfaat  के  लिये  छात्रावास  सुविधा

 faretr  way मंत्री
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 901.  sit  हन्नान  मोहल्ला
 ः  क्या  Ds i  नत  AQ  ae

 क्या  उनका  ध्यान  विद्यार्थियों  के  लिए  छात्रावास  की  पर्याप्त  सुविधाघरों  के  बारे  में

 टाटा  समाज  विज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;  ae

 क्या  सरकार  सर्वेक्षण  की  सीमा  रिदा  के  अनुसार  स्थिति  का  सुधार  करने पर  विचार

 कर  रही है  ?
 विश्वविद्यालय

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  (ett  बी०  श  :
 )

 aqia  पर  टाटा  समाज-विज्ञान  ने  भारत  a के  चिदवविद्यालयों
 झ्रनुदान  आयोग  के  क्षण  किया  था  1
 कौर  कालेज  छात्रावासों  के  विद्यार्थियों  के  रहन-सहन  की  स्थिति  का  सव

 रिपोर्ट  पर  शहरी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विचार  किया  है  ।

 राज्यों  सें  हैलो फोन  कनेक् दानों  के  लिये

 प्रकीर्णित  शध्रावेदन-पत्र

 ्र 902.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि
 :

 31  1978  को  [  टेलीफोन  कनेक् दानों  के  कितने

 पत्र  प्रतीक्षा-सुची  में  थे  ,

 वर्ष  1979  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  ने  पंजीकरण  कराया  ;  att

 31  1979  तक  पंजीकरण  कराने  वालों  दे  ज  हक
 टेलीफोन

 सुविधाएं

 उपलब्ध  की  जाएंगी  ?  .  थि
 घ्  भ

 संचार मंत्री  dle  एस०  विभिन्न  sarafirs  यूनिटों  में

 31.12.1978 को  चालू  टेलीफोनों  कौर  प्रतीक्षा  सू  dt  में  दर्जें  Betula  की  संख्या  कौर  जिसमें

 सेवित  राज्यों के  नाम  भी  दर्शाए  गए  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1979  ad  के  दौरान  पंजीकृत  टेलीफोन  कनेक् यानों  की  मांग  बढ़कर  2,27,579  a

 सामान्य  तौर  पर  यह  ster  की  जाती
 है  कि  91-12-79 तक  दर्ज  me

 mas को  1982-85  के  stat  तक  उत्तरोत्तर  टेलीफोन  कर  वकान  मात्र कुछ
 निम्न  प्रकार्य  ह

 सानुपातिक  मांगों को  छोड़कर  दे  दिए  जाएंगे  :

 के  कनेक्शन
 क Setar  एक्सचेंज  से  दूरवर्ती  लंबी

 at  नेव  शन

 «कुछ  स्थानों  पर  यदि  गी  वाई
 टी

 क
 सामान्य  श्रेणी  के  आ्रावेदकों  |

 ही  गई  मॉंग
 प्रतीक  arat  में  होगी

 तरब

 8
 नगरों के  कुछ  क्षेत्र  ara

 ह
 में  जहां  सहायक

 एक्सचेंजों  के  खोलने  के  लिए

 इमारत  निम्  पाणि  जसा  काय  चल  रहा  ay  |
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 विवरण

 प्रतीक्षा  सुची  चालू  कनेक् दानों  एवं  मांग  में  वृद्धि  की  विवरणी
 फि  द

 क्र०्सं०  दूर  संचार  सर्किलों  31.12.78  को
 को  31.12.79  को  पंगी  कत

 चालु  मांग  में टेलीफोन जिलों  का  चालू  प्रतीक्षा
 नाम  तथा  उनके  द्वारा  कनेक्शन  सूची  कने  at  हुई  वृद्धि

 प्रेरित  राज्यों  के  नाम  aq सूची
 $$$

 3  4  5  6  7
 —_—_—

 1  2
 —

 1.  ari  a
 — —— (aaztaie re wf-r—\

 108277  6056  120917  9846  16430

 टेलीफोन  जिला
 wey  प्रदेश  की  सेवा

 कर  रहा  ह ै।

 51522  1578  53634  2517  3051

 fer  लाहौर  जिला  सहित  )

 बिहार  की  सेवा
 कर

 रहा  है  ।

 16920  176305  23424  19871
 गुजरात  162938

 oe
 राजकोट

 टेलीफोन  जिलों

 ak  दिव  दादर  कौर

 नगर  हवेली  की  सेवा  कर  रहा  है  ।

 जम्मू व  कशमीर  लो  12174  1684  12724  2635  1501

 कग
 BN [ Hl CSI की  सेवा कर  रहा

 1391  112648  10201  13107 कर्नाटक  102351

 टेलीफोन  जिला

 कर्नाटक  की  सेवा  कर  रहा  है  ।

 केरल  92959  12809  102394  18338  14964

 त्रिवेन्द्रम  कौर ie ग  रे

 एर्नाकुलम  &y IAAT tanta yor xr  जिल जिलों
 केरल  की  सेवा  कर  रहा  है  ।

 359875 महाराष्ट्र  78329  386646  117773  66214
 बंबई  ate  पुणे

 टेलीफोन  जिलों

 महाराष्ट्र  की  सेवा  कर  रहा  है  ।
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 ne  See

 mT

 1  2  3  4  5  6

 3656  5320
 मध्य  प्रदेश  64924  1411  67999

 टेलीफोन  जिला

 मध्यप्रदेश की  सेवा  कर  रहा  है

 31524  1377  32816  9659  2574
 उत्तर  शव

 म

 मेघालय
 at अ अरुणाचल  प्रदेश  की

 सेवा  कर  रहा  है  ।

 10  उत्तर  परिचय  106478  16814  116719  20429  13856

 चंडीगढ़  att

 eae}  लियों
 म  पंज  णा

 pete  nd
 bal सनत  कर  रहा है  । हिमाचल  प्रदेश

 |  22802  255  23837  1370  2150
 11

 lal
 डीसा को  सेवा  कर  रहा  है  ।

 12  राजस्थान  56275  4504  61696  6076  6983

 जयपुर
 टेलीफोन

 जिला

 राजस्थान की  कर  रहा  है  ।

 12  तमिलनाडु  166359  8034  176928  14684  17219

 टेलीफोन
 भोर

 देगीफाद  रे  हद
 पलामू  की

 सेव  <
 रहा

 129343  7115  135050  9966 14.  उत्तर  दिव  11374

 (rings  चौरइया जिलों

 उत्तरप्रदेश  को  से  कर  रहा

 15  परिचय  बंगाल  183740  25896  195118  95997  11409
 टेलीफोन

 पश्चिम बंगाल  की  सेवा  कर  रहा है  ।

 16  दिल्ली  146711  42852  164048  48479  92964

 कुल  योग  1798252  233025  1939438  310388  927579
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 दिल्‍ली  में  ध्रनधिकृत  कालोनियां

 903.  श्री  डी०  पी०  जडेजा :  क्या  निर्माण  कौर  घ्रावास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  31  1976  को  कितनी  गर  कौन-कौन-सी  अनधिकृत
 कालोनियां  विद्यमान  थी  ;

 कितनी  ate  कौन-कौन-सी  पनधघिकृत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नियमित
 कर  दी  गई  हैं  ;

 कौन-कौन-सी  कालोनियां  31  1976  को  श्रेणीकृत  हैं  ;

 कौन-कौन-सी  कालोनियां  नियमित  किए  जाने  हेतु  सरकार  के  विचाराधीन है  ;
 are

 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 1
 निर्माण  site  area  मंत्री  है  पी०  सी०  :  31  |  ह  976 को  facet

 में  विद्या
 i

 भ्रनधिकृत  कालोनियों  की  सूची  बनाई  नहीं  गई  थी  ।

 से  (
 = Ss  )  जैसा  fe  अनुलग्नक  1  में  दिखाया  गया  है  दिल्‍ली  में  611  अनधिकृत

 > संघ टी  हरण  जिनमें  कालोनियों  तथा  ग्रामों  के  एक्सटेंशन  सम्मिलित  इनको  इस  विषय  पर
 ्

 सरकार  के  श्रदेशातुसार  नियमित  fear  जाना  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सुचित  किया  &  कि  उसने

 ayaa  1  में  दिखाई  गई  156  कालोनियों  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तान्तरित  को

 गई  17  कालोनियों  को  पहले  ही  अनुमोदित  कर  दिया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 जिसने  पहले  ही  118  कालोनियों  के  विन्यास  नक्शे  भ्रनुमोदित  कर  दिये  ने  सुचित  किया  है  कि

 35  कालोनियों  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  ate  इन  शेष  कालोनियों  के

 नियमितीकरण  को  अंतिम  जनता  से  प्राप्त  सुझावों  की  जांच  करने  के  पश्चात्  दिया

 के जायेगा

 अनुमोदित  की  जाने  वाली  कालोनियों  के  नियमितीकरण  के  लिए  कोई  समय  सीमा  का

 निर्धारण  करना  ब्य वहा यं
 नहीं  है  ।

 [wera  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  899/80]

 छोटे  किसानों  att  सरकार  के  बीच  संयुक्त  उद्यम  के  अधीन

 तिलहनों  को  खेती

 904.  ef  जी०  वाई०  कृष्णन  :  कया  कृषि  संती  दू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  तलहनों  की  खेती  को  सरकार  तथा  छोटे  एवं

 सीमांत  जो  अधिकतर  aat fi aq  चित  ज  में  फसल  उगाते  के
 बीच  संयुक्त  उद्यम  के

 रूप  में  माना  जाये  तो  विद्यमान  उत्पादन  से  ही  तीनों  का  उत्पादन  बढ़  सकता

 है  ;  alt
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 en
 क्या  सरकार  का  विचार  केवल  बाज क

 ग  करने
 हेतु

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  भांति  नया  बीज  निगम  स्थापित  करने  का  है  ।

 gy
 क्  मन्त्री  बीरेन्द्र  सिह  राव  )  :  सरकार  का  विचार  है  कि  वर्तमान  उत्पादन

 टेक्नॉलोजी  से  देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।  ऐसे  विभिन्‍न  उपाय

 किये जा  रहे  हैं  जिनसे  तिलहन  की  खेती  करने  वाला  जिसमें  प्रतिकार  लघु  ate  सीमांत

 कृषक  होते  उपलब्ध  टेक्नॉलोजी  अपनाकर  लाभ  उठा  सके  ।  अच्छी  किस्म  के  प्रमाणीकृत  बीज

 की  लागत  पर  राजसहायता  वनस्पति  रक्षण  रसायनिकों  ate  प्रचालन  संबंधी  कृषकों

 के  खेतों  में  उन्नत  प्रबंध  प्रणालियों  के  सबंध  में  प्रदर्शनों  का  आयोजन  बीज  की  नई  किस्मों

 के  fata  fi केट  निःशुल्क  सप्लाई  करना  तथा  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  आयोजन  करना
 शता

 उपायों
 में

 शामिल  हैं  ।

 तिलहन  उत्पादक  सहकारी  समितियों  का  गठन  करके  परि संस्करण  तथा

 विपणन  के  एकीकरण  से  सम्बंधित  एक  योजना  भी  शुरू  की  गई  है

 जो  नहीं  ।

 दिल्ली  बिदवविद्यालय
 के

 severe  दें
 arty

 905.  थमी  एन०  के०  NARA HTC  :  नया  शिक्षा  स्तर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  पुस्तकालय में  हुई  कितनी

 चोरियों  का  पता
 चला  है  ae  कितने  मुल्य  को  पुस्तकें  पुस्तकालय से  चोरी  हो

 गई  है  ;

 न्य  कुछ  फैसला  कौर  भाई०  बी०  एम०  मशीनें  भी  चोरी  हो  गई  हैं  ;

 (a)  इन  चोरियों  के  लिए  कौन  लोग  जिम्मेदार  पाए  गए  हैं  ;  कौर

 (a )  अपराधियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्या  की

 स्वास्थ्य  घोर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  दा  :  से  दिल्ली
 विश्वविद्यालय द्वारा

 भेजी  गई सू चन ।
 के  अनुसार  गत  तीन  ast  के  दौरान  विश्व  विद्यालय  पुस्तकालय

 में  चोरी
 के  पांच  मामलों  का  पता  पुस्तकालय  की  पुस्तकों  की  प्रत्यक्ष  जांच की  जा  रही  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  जांच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  पुस्तकों  की  क्षति  की  रानी  निर्धारित की  जा  सकती  हैं  ।
 चोरियों के  भ्रमण  salt  कौर  विश्व  विद्यालय  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  इस  प्रकार  है  :-

 चोरी  की  घटनाए

 (1)  रतन  टाटा  पुस्तकालय  में  197  7  में  एक  फोटो  afin  प्लेट  के  खो  जाने

 क  ब  605/-%o  थी  ।

 (2)  कम्पस  विधि  पुरः  '  के  उप-भवन  से  27  1979  को  छत  के  चार  पंखों
 की  चोरी  होने का  पता  चला  जिसकी  कीमत  1300/-  रु०  थी  |
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 (3)  विश्वविद्यालय  पुस्तकालय से  16-11-1979  को  एक  फैसला  टाइपराइटर  के  खो
 जाने  का  पता  चला  जिसकी  कीमत  3415.06  रु०  थी  ।

 (4)  केन्द्रीय  dat  पुस्तकालय के  परिचालन  श्र  |  से  22  जनवरी  1980  को  एक
 च्न्ह थी  जिसमें  लगभग  200/-  रु०  थे  । रो+.ड  बक्से की  जो  चोरी  हो  गई

 (5)  विद्यालय  पुस्तकालय  में  दो  दुलंभ  ग्रंथों  के  न  मिलने  का  पता  चला

 at

 गई

 (1)  क्षति  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विभागीय  जांच  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।

 समिति  जिम्मेदारी  तय  करने  के  किसी  निश्चित  निष्कर्ष  पर  महीं  पहुंच  सकी  ।
 इसका  यह  विचार  था  कि  पुस्तकालय  के  जिन  दो  कमंचारियों  के  इसने  नाम

 दिए  उन्हें  श्रपनी  गलती  के  लिए  चेतावनी  दे  दी  जाए  कौर  भविष्य में  उन्हें
 यस  सामग्री  को  पुरी  तरह  से  सुरक्षित  रखने  के  लिए  सावधान  रहना  चाहिए
 जो  उनके  पास  है  ।  सम्बन्धित  तमंचा  रियों  को  चेतावनी  दे  दी  गई  है

 (2)  कुलपति  ने  27  जुलाई  ,  1979  को  चोरी  की  feat  पुलिस  को  कर  दी

 ह  कभी  तक  अपराधियों  का  पता  नहीं  लगा  सकी  हैं  ।

 (3),  (4)  site  (5)  कुलपति  ने  पुस्तकालय  द्वारा  एकत्रित  प्रमाण  को  जांच  करने  तथा

 स्पोर्ट  प्रस्तुत  करने  हेतु  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  इस  रिपोर्ट
 की

 प्रतोक्षा  की

 जा  रही  है  ।

 गुजरात  में  कस  लागत  वाले  मकानों  के  निर्माण
 कर

 हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 वाला 906.  शी  अहमद  एम०  पटेल :  कया  निर्माण  कौर  ध्रावास  मन्त्री  यह
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिनमें  वर्ष  1978-79  ate  1979-80  के

 दौरान  गुजरात
 राज्य  में  कम  लागत  बाले  मकानों  के  निर्माण  हेतु  राज्य  सरकार  को  दी  गई ह

 वित्तीय
 एवं  अन्य  सहायता  क  ब्यौरा  दिया  गया  हो  ?

 .  निर्माण  site  श्रावास  मन्त्री  पी०  eto  :  राज्यों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 wad
 राज्य  योजना  के  लिए  समेकित  अनुदानों  कौर  समेकित  ऋणों  के  रूप  में  दी  जाती  भोर

 g
 वि  कास  के  किसी  शीष  विशेष  या  योजना  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  इसलिए  यह  बतलाना  सम्भव

 ी  कि  बल  1978-79  तथा  1979-80  के  दौरान  गुजरात  सरकार  को  निम्न  लागत  मकान

 me  far  कितनी  सहायता  दी  गई

 wae  क
 भवन

 निर्माण  संगठन  के  ग्रामीण  खण्ड  ने  ग्रामीणों  के  लिए  मकान  बनाने  में

 सहायता  देने के  गुजरात  राज्य  के  कतिपय  स्थानों  पर  पर्यावरणीय  सुधार  सहि  प्रदर्शन
 aa मकानों  की  चना | है|  करके  सहायता  दी  ।  मुख्यतया  afar  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  तथा f  117
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 वर्ग  के  लिए  बनाई  गई  विभिन्न  सामाजिक  श्रीवास  योजनायें  तथा  aaa  परियोजना पों  के

 न्यू  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  तथा  सामान्य  जीवन  बीमा  निगम  ऋण  तथा  हुडको  से  राज्य

 सरकार
 को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।  जो  इस  प्रकार  है  :---

 रुपयों  मे ं)
 1978-79  1979-80

 जीवन  बीमा  निगम  1.25  9.76

 0.70  1.60 सामान्य  बीमा  निगम

 हुडको  15.62  27.63

 )

 907.  थी  के०  ge  राजन  :  eat  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  हाल
 में  वन  क्षेत्र  घटता

 जा  रहा  कौर

 क्या  कुल  वन  aa  में  कमी को  संतुलित  करने  cea  उसे  रोकने  हेतु  सुरक्षात्मक

 बनरं:पंण  के  लिए
 किसी  योजना

 को  प्रत्यक्ष  रूप  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  की  कोई

 योजना  है  ?

 ी
 ऋषि  मंत्री  (aft  बीरेन्द्र  सिह  :  "  ४  नहीं  |

 saa ही  नहीं  होता  ।

 केंद्रक  पालन  तथा  मेंढ़कों की  टांगों  का  निर्यात

 908. शी  के०  ए०  राजन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेंढ़क  की  टांगों  के  निर्यात  की  वृद्धि  की  क्या  सम्भावनाएं हैं  ;  कौर

 बया  सरकार  का  मेंढ़क  पालन  अथवा  खाने  योग्य  मेंढ़कों  की  वरण  संकर  नस्लों  का

 विकास  करने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ?
 टे

 कृषि  मंत्री  (sit  बीरेन्द्र  सिह  :  मेंढ़क  की  टांगों  के  निर्यात  में  वृद्ध
 al  रही  जो  1977,  1978  कौर  1979  में  2834  मीटरी  3570  मीटरी  टन

 तथा  3764
 मीटरी  टन  रहा  ।  चूंकि  भारत  में  मेंढ़क  की  टांगों  की  व्यावहारिक  रूप  से  कोई  मांग

 किया नहीं  होती
 अतः  पकड़े  गए  मेंढ़कों  की  सम् पू रां  मात्रा  का  परि संस्करण  निर्यात  के

 जाता है  ।
 उत्तरी  राज्यों  में  मेंढ़कों  के  प्र ग्रहण  में  विस्तार  करके  तथा  मेंढ  क  पालन

 की
 तक  कों  को

 अपना  करके  इसमें  ale  वृद्धि  करने  की  सम्भावना

 के केन्द्रीय  ग्रंतदेशीय  मात्स्यिकी  भ्रनुसंघान  संस्थान  में  वाणिज्यिक  महत  त्र  की  मेंढ़क  की
 tat का  प्रजनन  करने  शरीर  संकरी करण  के  सम्बन्ध  में  एक  कार्यक्रम  चालू  है  ।  इस

 संस्थान ने  प्रिया  पौर  की  एक  संकर  नस्ल  के  विकास  में  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  ।
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 नारियल-रोग

 909.  भरी  के०  ए०  राजन ।  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्र भी  केरल
 में  नारियल  के  पत्तों  के  पीले  हो  जाने

 का  विनाशक  रोग  नियंत्रणाधीन  नहीं

 या  सरकार  का  विचार  रोग  की  वर्तमान  स्थिति  तथा  इस  बीमारी  से  gt  नारियल
 कौ

 बारक
 ह  संबंधी  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  का  है  ;  भोर

 it  कया  उक्त  रोग  के  स्नातक  पर  नियंत्रण  पाने  हेतु  अनुसंधान  में  एक्टिव
 भ्राईसोटोपਂ  का  उपयोग  किया  ला  रहा  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  जी  हां  श्रीमान  |  यह  प्रद
 रोग  के  संबंध  में  जिसका  लक्षण  पत्तों  का  पीला  होना  है  )  ।

 केरल  में  लगभग  2.5  लाख  हैक्टर  नारियल  के  बाग  इस  रोग  से  ग्रसित  हैं  ज  कैरल
 में  नारियल  के  लिए  कुल  क्षेत्र  का  करीब  1/3  क्षेत्र है  ।  रोग  ग्रसित  क्षेत्रों  में  यह  रोग  लगभग  60%

 वृक्षों  में  मौजूद  है  जिससे  लगभग  350  मिलियन  गिरी  का  उत्पादन  प्रतिवर्ष  घट  रहा  है  ।  हाल में
 तीन नाडू  कै  निकटवर्ती  जिलों  में  भी  यह  रोग  पाया  गया  है  ।  यह  रोग  बहुत  जटिल  प्रकृति  का  है
 और  zat  कारणों  में  अनेक  जबिक  कारकों  का  संदेह  है  ।  रोग  ग्रसित  वृक्षों  को  अच्छे
 प्रबंध  से  लाभ  पहुंचा  है  जिसमें  निभाईं  गुड़ाई  atc  निश्चित  खेती  शामिल

 रोग  मुक्त  पट्टी  बनाने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  भौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक
 क्षेत्रीय केन्द्र  भी  स्थापित  किया  गया  है  ।

 जी  हां  श्रीमान  ।  फलों  को  उनको  लाने  ले  जाने  धीर  पोषकों  का  उपयोग
 में  परीक्षणों  के  लिए  रेडियो  श्राइसोटोप्स  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  जिससे  इस  रोग  को  रोकने
 के  उपाय  खोजने  हेतु  किये  जा  रहे  परीक्षणों  में  सहायता  मिलेगी  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों  के  लिए  पंजीकरण

 910.  श्री  फूलचन्द  धर्मा  ;  क्या  निर्माण  site  rare  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  व्यक्तियों  ने  मकानों  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 के

 स साथ  पंजीकरण
 ae  क्

 करवाया | ase  कब  तक  मकान  दे  दिए  जाएंगे  ;  कौर

 इन  मकानों  की  वर्गीकरण  के  हिसाब  से  क्या  कीमत  होगी  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  पी०  सी०  :  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 कक  या  है  ।  इसलिए  इस  अवस्था
 सुचित  किया है  कि  उसने  orate  कार्यक्रम  को  चरणों  में  भ्रम  fi

 में  निश्चित  समय  बताना  कठिन  होगा  कि  कब  तक  सभी  जी  कती  को  मकान  आवंटित  किए

 जायेंगे  ।

 पर
 फूलों

 ब
 के  पूर्ण  स्प  से  बन  जाने  के  बाद  उस  पर पर  हुए  वास्तविक  व्यय  के  भाषा

 उनकी  बिक्री  की  कीमत  का  दिसंबर  या  जाता है  ।  119
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 राष्ट्रीय  कलकत्ता  में  पुस्तकालय  का  पद

 911.  श्री

 सैकुइवीन

 ated :  कया  दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तकालय  में  1971  से  कोई क्या  सरक
 र  को  पता

 है  कि  कलकत्ता  स्थित  राष्ट

 carat  पुस्तकालय  नहीं  है  ;  भर  थ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  sfak  पा  है

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  :  कौर

 एक पद  का  सृजन  गया कलकत्ता  में  जुन  1975  में  पुस्तकालय  के

 at  wa  यह  पद  संघ
 लोक

 सेवा  आयोग  के  माध्यम  से
 नीय  ~  पधार  पर  पुस्तकालय  की

 नियुक्ति  करके  भर  दिया  है ि  ae  वि ह
 tes  ज

 पश्चिमी  बंगाल  फे  लिए  Wala  मार  दाह  रो

 विकास  निगम  द्वारा  दिए  गए  ऋण  में  बृद्धि

 912.  शी  सोचना  चटर्जी  बया  निर्माण  कौर  mare  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा ree

 कि  a  ी

 क्या
 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  निम्न  तथा  मध्यम  राय  वर्ग  के  लोगों  के  दिए

 मकानों  हा  हेतु  ware  att  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  दिए  जाने  वाले ऋण  में  वद्ध

 करने  के  लिए  केन्द्र  से  अनुरोध  किया
 है  ;  और

 (8)
 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  मया  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 ब
 निर्माण

 कौर  श्रीवास  मंत्री  पी०  सी०  :  तथा  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  स ेपे  उनके  राज्य  में  मकान  बनाने  के  लिए  निम्न  कौर  मध्यम  gra  aa  के  लोगों  के  लिए

 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  के  ऋणी  बढ़ाने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  gare  t

 परिचय  बंगाल  को  राज्य  सरकार  ने  श्रीवास  तथा  नगर  विकास  निगम  द्वारा  निर्धारित

 विभिन्‍न  अ्रावास  श्रे  जियों  के  लिए  अ्रधिकतम  लागत  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  भ्रनुरोध  किया  था  ।

 चूंकि  भ्रावास  तथा  नगर  विकास  को  श्रधघिकतम  लागत  सीमा  लाभ  भोगियों  की  भुगतान  क्षमता
 को  ध्यान में  रखते  हुए  निर्धारित  की  गई  जो  देशभर  की  सभी  योजनाकारों  पर  ग  होती है  । राज्य  सरकार  का  अनुरोध  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हैं  ।

 % *
 कास  के  बदले  ध्यान  कार्यक्रम  के  घ्रन्तगत  नियुक्त  र्कीति

 _....  भोजन  तथा  पोषण  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  निदा  भोजन

 913.  शी  भास्कर  फ़र्नान्डिस :  क्या  ग्रामीण  प्रननिर्भाण  wea  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 इस  समय  प्रत्येक  राज्य में  सूखे  से  प्रभावित
 क्षेत्रों

 में  काम  के
 जदल

 अनाज  कार्यक्रम
 में  प्रतिदिन  कितने  व्यक्ति  नियुक्त
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 क्या  सरकार  मे  बूढ़े  ate  wave  ओमवती  तथा  दूध  पिलाने  वाली

 mara
 site  बच्चों  को  भोजन  तथा  पोषण  कार्यक्रम  के  ग्रस्तगंत  निःशुल्क  भोजन  देने  के  लिये  भी

 प्रबन्ध  किये  कौर
 ग  ह  ि ६: ह:  ता  उन  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  ag  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया

 oe तथा  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिये  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को  wea  सद्दायता भी भी  दी

 जा  रही  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  विचारा  संलग्न  है  ।

 नी  हां  |  पोषाहार  हेतु  खाद्यान्न  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत

 a
 प्रभावित  11

 राज्यों  में  जनता  के  gears  भ्रसुरक्षितत  वर्गों  जसे  6  वर्ष  की  arg से  छोटे

 गर्भवती  श  प्रौढ़
 bit

 को  दूध  पिलाने  वाली  वृद्धों  व  भ्रशक्स  एंव  भपंग

 व्यक्तियों को  एक क  मदीने  में  25  दिनों  के  लिए  प्रतिदिन  पूरक  पोषाहार  सुलभ  करने  के  लिए  प्रबंध
 किए  गए  हैं  ।

 (s)  यह  कार्यक्रम  सूखे  से  प्रभावित  ग्यारह  राज्यों  अर्थात्  ary

 हरियाणा  ,  ह्माचल  जम्मू  तथा  मध्य  उत्तर

 3  र  पश्चिम  बंगाल  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  आबंटित  खाद्यान्नों  तथा  राज्य

 सरकारों
 हारा

 दूर
 क  व्यय  हेतु  अपेक्षित  निधियों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 हैं  ।

 टं  शक  | से  क्षेत्रों  को  सुलभ  की  जा  रही  अन्य  सहायता  का
 संबंघ

 दस
 बारे  में  जानकारी  थाः  ण  संलग्न  है  ।

 -  x

 22220222222022222220202
 1

 क्रू ०  सख्या  राज्य
 द

 काम  के  बदले  प्रदान  जिसमें  विशेष

 काम  के  gars  कार्यक्रम  भी  शामिल

 में  जुटे  व्यक्तियों  की  alae  संख्या  ।

 लाख  में  )

 बिहार  4.72

 हरियाणा  0.20
 0.40% हिमाचल  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश  6.46

 उड़ीसा  3.55%

 राजस्थान  7.65

 उत्तर प्र  देवा  4.65

 पश्चिम  बंगाल  8.0  0%

 जम्मू  तथा  कश्मीर  अप्राप्य

 अप्राप्य 10  गुजरात  व  श्रान्त  प्रदेश

 *इसका  संबंध  सभी  रोजगार  सुकन  योजना पों  जिनमें  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  कौर

 विशेष  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  ay  शामिल  सै  हैं  ।
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 |
 कार्यो क्रम  को  लागत  ।

 Ho  संख्या  राज्य  mere  केन्द्रों  सरकार  द्वारा  सप्लाई  भोजन  की मात्रा

 को  संख्या  टनों

 की  लागत  को  छोड़कर

 छः  महीने के  लिए  चावल  गेहूं

 हार  की  लागत
 =

 2

 ae  प्रदेश  4-50  4500  135  6700

 .30  8300  249  12000  500 बिहार

 2.80  2800  84  4200 हरियाणा

 2300  69  3500 जम्मू  तथा  कश्मीर  2.30

 मध्य  प्रदेश  13.30  13300  399  15000  5000

 मेघालय  0.15  150  4.5  150

 क  उड़ीसा  4.50  4500  135  6700

 पंजाब  0.15  150  4.5  150

 राजस्थान  3-90  3900  117  900  5000

 10  उत्तर  प्रदेश  22.30  22300  669  28350  5150

 11  पश्चिम  बंगाल  4.50  4500  135  6700

 योग  00.4  0  one
 2001

 80000
 20,000

 as  ना

 केन्द्रीय दल  जिसने  मौके  पर  जाकर  मुल्यांकन  करने  हेतु  सूखा  प्रभावित  राज्यों  का  दौरा

 की रूप  टॉ  तथा  उच्च  स्तरीय  राहत  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्राता  भारत  सरकार  ने

 सूखा  से  प्रभावित  11  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रयोजनों  के  लिये  156.95  करोड़  रुपये  के
 प्रातिरिकत  व्यय  की  उच्चतम  सीमा  प्रतिनोदित  की  थी  ।
 करोड़  रुपये  की

 इसमें  निस्सहाय  व्यक्तियों  को  12.50
 सीमा  तक  निशुल्क  राहत  देने  हेतु  भ्रनुदान  तथा  ग्रामीण  गरीबों  में

 समर्थ
 व्यक्तियों  को  ला  भ  पहुचाने  के  लिए  रोजगार  पैदा  कर  ने  बाली  योजनाओं  हेतु  99:91  करोड़
 रुपये  की  धनराशि  का  प्रावधान  शामिल  है  ।

 सामान्य  तथा  fate  काम  के  बदले  ध्  नाज  कार्यक्रम  के  प्रतिशत  कुल  28  लाख  मीटरी  टन

 खाद्यान्नों
 को  मात्रा  ध्राबंटित/बंटित  की  गई  इसके  अतिरिकत  पोषाहार  हेतु  खाद्यान्न
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 कार्येक्रम  शुरू  करने  के  लिए  को  एक  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  उपलब्ध  किए  गए
 थे

 ताकि

 दूध  पिलाने  बाली  तथा  गर्भवती  ,  स्कूल  Ta  से  पूर्व की  ag  वाले  बूढ़े  कौर

 भपंग  व्यक्तियों  तथा  शारी  रिक  रूप  से  भ्र सक्षम  व्यक्तियों  जेसे  जनता  के  भ्घिकतम  कमजोर  वर्गों

 को
 दें

 प्रस्तुत त  लाया  जा  सके  ।

 ay  1979-80  के  खरीफ  तथा  रबी  दोनों  मौसमों  के  लिए  कृषि  निवेदन  सुलभ  करने  हेतु
 136  करोड़  रुपये  के  ध्रल्पकालीन  ऋण  सं स्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 न

 fae  रियायतें  :  भारत  सरकार  ने  न  केवल  लघु  कृषक  विकास  सूखाग्रस्त  क्षेत्र

 कार्यक्रम  तथा  समन्वित  ग्राम  विकास  के  faa  कार्यक्रमों  के  wade  लाए  गए  क्षेत्रों  में  लघु
 तथा  सीमान्त  किसानों  के  लिए  बल्कि  aa  क्षेत्रों  जहां  फसलों  50  प्रतिशत  से  अधिक  का  नुकसान

 हुआ  के  लिए  भी  कीटनाशक  दवाइयों  तथा  जिनमें  नाइट्रोजन  give  भी

 शामिल  के  लिए  उपदान  की  ध्रुमिर  दी  है  ।  छोटे  किसानों  शादी  के  लिए  नाइट्रोजन  बैंकों पर

 उपदान  की  अनुमति  पहली  बार  दी  गई  थी  ।

 छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  पर  ऋण  का  काफी  बोझ  पड़ा  के  लिए  राहत  देने  ie

 उन  क्षेत्रों  जहां  फसलों  को  50  प्रतिहत  से  अधिक  का  नुकसान  gor  में  खरीफ  ऋणों पर
 ब्याज की  देयता  को  समाप्त  कर  दिया  था  बच चर तें  कि  ऋण  दोबारा  निर्धारित  तारीखों  को  वापस

 कर  दिए  गए  हों  ।  इस  पर  व्यय  राज्य  सरकार  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  बहन
 a किया

 जों
 gl

 at  के  चारे  का  निर्यात  रूप  से  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  तिलहनों  की  खली  तथा

 na गई  चावल  की  भूसी  व  संयोजित  पशु  तथा  मुर्गी  चारे  का  निर्यात  भी  बन्द
 कर

 दिया

 गया  थी  ।
 =

 बिजली  तथा  faaa  शक्ति  आपूर्तियां

 जब  बेईमान  सरकार  ने  कार्यभार  संभाला  तब  राज्य  सरकारों  को  सलाह दी  गई  थी  कि

 रबी  के  मौसम  में  एक  शारिवा  दो  सचाइयों  को  सुलभ  करने  हेतु  किसानों  को  कम  से  कम  50
 प्रतिदिन  डीजल  निर्धारित  faa  नाना  चाहिए  तथा  वास्तव  में  सुलभ  fear  जाना  चाहिए

 डीजल  रबी  के  मौसम  में  किसानों  के  लिए  एक  भ्रनिवायं  निवेदन  है  इसलिए  पेट्रोलियम  द

 भारी  दिक्कतों  के  बावजूद  भी  पहले  कोटे  के  अतिरिक्त  श्राबंटन  किए  थे  कौर  अतिरिक्त

 आबंटन  का  काफी  भाग  सूखा  प्रभावित  राज्यों  को  प्राप्त  हुसना  था  ।  .

 राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  द्वारा  सलाह  दी  गई  है  कि  रोलिंग  मिलों  arte  जेसे
 झध्रधिक  बिजली  का  उपभोग  करने  घाले  उपभोवषताश्रों  की  खपत  को  घटाकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  यदि
 afar  तो  कम  से  कम  50  प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  तक  बिजली  उपलब्ध  की  लानी  चाहिए

 य प  तथा  कोयला  विभाग  ने  विशेषकर  उत्तरी  क्षत्र  में  उम्मीद  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले
 af  करने  के  लिए  कदम  उठाए  ।

 राज्य  सरकारों  ने  भूमि  राजस्व  की  ी
 को  रोकने

 के  लिए  आदेश  जारी  किए  ये
 कौर  भूमि  राजस्व के  स्थगन/भूमि  SOUT  के  बकाया  को  मुद्रा  करने के  लिए  भी  आदेश

 १  sf जारी  किए  थे  ।  न्  ध
 a  ए
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 लिखित  उत्तर  16  1980

 t  क  %  | ay  1980-81  के
 राजस्थान  भार मध्य  उत्तर  ्  बिहार  तथा  उड़ीसा  सरकारों  के

 का  मौके  पर  जाकर  मुल्यांकन  करने  के  लिए भ्रनुरोध पर भारत पर  भारत  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति

 1980  के  दौरान  केन्द्रीय  दल  भेजे  थे  ।  केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्टों  इससे  सम्बन्धित
 उच्च

 स्तरीय  राहत  समिति  की  सिफ़ारिशों  के  आधार  भारत  सरकार  ने  इन  राज्यों  को  केन्द्रीय

 सहायता  के  प्रयोजनों  के  लिए  177.37  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  उच्चतम  सीमा  को
 अनुमोदित

 किया

 है  1  इस  धनराशि  में  नि:शुल्क  राहत  स्वास्थ्य  देखभाल  आदि  के  अनुदान  के  लिए  34.45  करोड़
 र  जगार  पैदा  करने  वाली  योजनायें  के  लिए  79.59  करोड़  रुपये  तथा  पेय  जल  प्रबन्धों  के

 लिए  3784  करोड़  रुपये  का  mag  शामिल है  ।  केन्द्रीय  दलों  ने  हाल  ही  में  गुजरात  तथा

 हिमा
 ल  प्रदेश  का  दौरा  किया

 झोर
 उनकी  रिपोर्टों  के  आधार  पर  इन  राज्यों  को  सहायता  देने पर

 विचार  किया  जाएगा  |

 ot
 इसके  विशेष  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  aia  ag  1980-81  के

 दौरान  सभी  सूखा  प्रभावित  राज्यों  तथा  अरुणाचल
 श्र

 डमान  तथा  निकोबार  द्वीप
 है  संघशासित  क्षेत्रों  को  कुल  6.90  लाख  मीटरी  टन  स्ाद्याननों  को  मात्रा  उपलब्ध  कराई समूह

 गई  है  यह  माहा  सामान्य  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  लिए  3.10  लाख  मीटरी टन
 पोषाहार  हेतु  खाद्यान्न श्वाद्याननों  के  अलावा  है  ।  ag  1979-80  के  दौरान  शुरू  किए  गए

 कार्यक्रम  को  1980  के  तरन्त  तक  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  कार्यक्रम  के  प्रभावी

 कार्यान्वयन  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  पूरक  व्यय  के  लिए  मार्जिन  मती का
 उपयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  समाज  वल् यारा  मंत्रालय ने  भी  उन  स्थानों  जहां

 संगठनात्मक  आधारभूत  ढांचे  की  कमी  पर  बिना  पकाए  खाद्य  के  वितरण  की  भ्र नुम ति  देकर

 fae  परिस्थितियों  में  पकाया  गया  खाद्य  सुलभ  करने  के  लिए  छुट  दी  है  ।

 केन्द्र  सकार  ने  सूखा  प्रभावित  राज्यों  की  बच्चों  इरादी  को  भोजन  देने  कै

 लिए  2500  मीटरी  टन  खाद्य  तेल  तथा  1500  मीटरी  टन  स्कीम  दुग्ध  पाउडर  उपलब्ध  किया

 थ  i  ी

 |  भारत  सरकार  ने  खरीफ  मौसम  के  दौरान  कृषि  निवेश  सुलभ  करने के  लिए  सूखा  से

 प्रभावित  11  राज्यों  को  कुल  38.60  करोड़  रुपये  के  अल्पकालीन  ऋण  संस् वी कूत  किए  हैं  ।

 एक  फसल  वाले  सूखा  क्षेत्रों  जहाँ  कोई  भी  रबी  की  फसल  उगाई  नहीं  जा  सकती
 में  छोटे  तथा  Mara  हसीनों  को  की  निदेशों  save  से  सम्बन्धित

 बेंज़ीन  उपदान  को  1980  के  धन्य  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 i  पेय  जल  i  ई
 प

 सूखा  प्रभावित  राज्यों  में  पेय  जल  की  समस्या  युद्ध-स्तर  पर  हल  की  जा  रही हे  ।  वर्ष
 1980-81 के  दोरान  संश्वीक्ृत  केन्द्रीय  स  हायता  में  भास्कर  मध्य  राजस्थान

 कौर  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  के  लिए  37.84  करोड़  रुपये  का  प्रा  संघात चला  aifaa et है  ।
 इसक  भ्र लावा  सखा  प्र  मानित  क्षेत्रों  त में  बोरिंग  gal  हेतु  देशी  पुर्जों की  राज्य  सरकारों

 को
 भूपति  करने  के  प्रबन्ध  के  लि  ए  तथा  तीब्र  ग्राम  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के

 सामान्य
 प्रावधान  को  बढ़ाने  के  fi  लए  11  करोड़  रुपये  निर्माण  तथा  भ्राता  म  मालय  को  सौंपे गये  हैं

 ।
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 इसक  अलावा  स्वीडेन  से  उपहार  आधार  पर  10  पुज  स्वीकार  करने  हेतु  पूरक  निधियों
 के  रूप  में  4  करोड़  रुपये

 fanto tor WIT

 तथा  श्रीवास  मंत्रालय  को  साँप  गये  हैं  ।

 रेलवे ने  उत्तर प्र  राजस्थान में  सूखे से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  जल  पहुंचाते  का  प्रबंध
 किया  है  ।  set

 रक्षा  मंत्रालय  टंकी  कर  जमा  करवा  टैंकों  शादी  को  श्राप  द्वारा  प्रभावित
 गांवों  में  पेय  जल  पहुंचाने  के  लिए  उत्तर  Fa,  राजस्थान  lar  ait  मध्य  saa के
 सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  को  सभी  संभव  सहायता  दे  रहा  है  ।  ध q  , =

 माननीय  प्रधान  मंदी  जी  के  सूखे  के  प्रबन्ध  हेत  12-qala  कार्यक्रम  में  देवा  ह  विद्यमान
 अप्रत्याशित  सुखे  की  परिस्थितियों  का  मुकाबला  युद्धस्तर  पर  करने  हेतु  मूल  भूत  रूप-रेखा  भीर
 कार्यवाही  की  योजना  का  प्रावधान  है  ।  इसमें  अत्यधिक  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  जिलों  में

 पुरा  -
 कालिक राहत  अधिकारियों  की  राज्य  जिला  स्तरों  पर  प्रबोधन  dal के

 खाद्य  तेलों  ate  मिट्टी  के  तेल  की  agit  हेतु  सार्वजनिक  वितरित  प्रणाली  को  म

 कमी  के  हालात  से  फायदा  उठाने  का  प्रयास  करने  वाले  समाज-विरोधी  तत्वों  के  खिलाफ
 ree पंचायत  सकील  के  स्तर  पर  योजनाओं  के  सेल्फ  को

 सुनिश्चित
 करते  हुए  काम  के  बद

 भ्र नाज  क्रायंक्रम  के  निर्बाध  कार्यान्वयन  तथा  विश्वाल  वन रों परा  कार्यक्रम  को  काम  के  बदले  श्र  atte
 क्रम  के  साथ  सम्बद्ध  करते  हुए  उसे  बढ़ाने  का  प्रावधान  है  ।  कार्यक्रम  में  प्रभावित  गांवों  में  जल

 जी  ms
 हेतु  भ्रानुषांगिक  योजनाओं  को  तेयार  करने  घोर  उनके  कार्यान्वयन  तथा

 /  बैलों  शादी  के  प्रबन्ध  हेतु  श्रवनीय  कार्यवाही  पर  भी  जोर  दिया  जाता  है  ।  मानव  जनसंख्या
 ae  किट  से  राहत  दिलाने  के  कार्यक्रम  में  मोदी  दीवारों  के  गठन  की  व्यवस्था  है  ।  अ  12-

 तत  कार्यक्रम  सही  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  तथा  इसके  द्वारा  सभी  स्तरों  पर  राज्य
 ड्

 मशीनरी  को  प्रेरित  किया  गया  है  ।
 दि

 स चित प्रबोधन  :  कृषि  विभाग  में  कार्यकारी  दल  तथा  खाद्य  विभाग  में  प्रबो  ot  भा  साधनों
 को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  डीजल  के  पेय  जल  प्रबन्धों  aif  की  नियमित

 देखभाल  श  रता  कृषि  मंत्रालय  में  एक  नियंत्रण-कक्ष  की  स्थापना  की  गई  ताकि  सूखा  राहत

 कार्यों का  प्रबोधन  किया  जा  सके  तथा  राज्य  सरकारें  सूखा  राहत  कार्यों  पर  तत्परता  से  ध्यान

 दे  सके ं।
 s

 उपाय  सिचाई

 में  से सूखे  की  स्थिति  को  कम  करने  के  लिए  प्रस्तावित  दीघंकालीन  उपायों  मं  से
 एक

 उपाय

 सिचाई sil  वफाएं  मुहैया  करना  है  |  लगभग  170  मिलियन हेक्टेयर  के  कुल  नित  शस्य  क्षेत्र

 में  से  नन् मार्च, छ् 1! 980  के  ad  तक  मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  से  सीमित  क्षेत्र
 ्  कि  ज  1  Q 52  मिलियन  हेक्टेयर  था  ।  अनुमान  R  जु  T  सभी  सिचाई  कार्यक्रमों  के

 माध्यम  से  सृजित  सम्भाव्यता 57  मिलियन हे  भ  51
 में  सुजीत

 सम्भाव्यता

 ह 22.6
 मिलियन  हेक्टेयर

 थी  |

 ऊर्जा
 अति

 wad ने  बेहद  तथा  मध्यम  प्रयोजनों  से  1980-81  की
 योजना

 ro  उ  के  ee  दम
 के  दौरान  8.5  मिलियन हेक्टेयर  क

 सम्मानित  सुजन  लक्ष्य
 का

 श्रुति
 ST  से  प्रस्ताव  किया  हैं
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 लघु  सिंचाई  थो जना भों  के  माध्यम  &  8.5  मिलियन  हेक्टेयर  की  ak  सम्भाव्यता

 उदर  यद  दै  कि  2000 ई०  के  aa  तक  लगभग  110
 सुजीत  a  ज्  ।  मौजूदा  दिन

 मिलियन  हेक्टेयर  की  समूची  सिचाई  सम्माव्यता  का  सुजन  किया  जाए  |

 सूखाग्रस्त  क्षे  त्र  कार्यक्रम

 भारत  सरकार  ने  बल  1970-71  से  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  काय  क्रम  शुरू  किया है  लो  इन

 राज्यों  के  74  जिलों  तथा  तमिलनाडु  कौर  कर्नाटक  में  भी  चलाया  हुआ है
 ।  इस  कार्यक्रम  में

 अनेक  प्रा घार भूत  ढ़ांचे  सम्बन्धी  ale  झान-काम  विकासात्मक  गतिविधियों  के  माध्यम से  इन

 इन  क्षेत्रों क्षेत्रों  की  भ्रंश-व्यवस्था  में  सुधर  लाने  का  प्रयास  किया  गया  है  तथा  इसका  मूल  उदेश्य

 को  भर्ती  सुखे  से  मुक्त  कराना  है  ।  नीति  के  मुख्य  धटक  ये  हैं  :  (1)  सिंचाई  संसाधनों  का  विकास
 T तथा  |  |  (2)  भूमि  कौर  नमी  संरक्षण  तथा  (3)  फसल  प्रतिमान  की  पुन

 संरचना  तथा  ऐशगाह  विकास  तथा  (4)  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  घोर  कृषि  श्रमि  कों  को

 उपदान  के  माध्यम  से  सहायता  | से

 ~  कार्यक्रम  के  लिए  at  1979-80  के  4177.50  लाख  रुपये  का  केन्द्रीय वंश  था

 तथा  ad  1980-81  हेतु  3960  लाख  रुपये  का  प्रावधान है  ।  काय  क्रम  की  लागत  केन्द्रीय  सरकार
 कौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबरबराबर  के  भावसार  पर  वहन  की  जाती  है  ।

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  वर्ष  1977-78  से  प्रारम्भ  गया  ताकि  गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  व  waite  के  18
 lea fa  ं  के  सूखे  इलाकों  को  इसके  श्रन्तगंत  लाया  जा  सके  ।  कार्यक्रम  क  मुख्य  घटक पे  हैं

 ( ल  )  सुरक्ष  चरागाह  विकास  तथा  ta  बालू  (2)  भू-जल  विकास

 शर  (3)  जल  संचयन  ढांचों  का  (4)  ग्रामीण  (5)  की
 पशुपालन  तथा  बागवानी  का  तथा  (6)  व्यक्तिगत  लाभभोगी  योजनाएं  ।  15  लाख  रुपये

 ति खण्ड  सुलभ  किए  लाते  जिसे  केन्द्र  धौर  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  बराबर  के  arse  पर

 बांटा  जाता  है  ।  ae  1979-80  क  दौरान  लाभ भोगी  राज्य  हेतु  केन्द्रीय  आवंटन  9.77  करोड़

 रुपये
 त  था  घर  1980-81  के  दौरान  8.00  करोड़  रुपये  का  था  राज्य  सरकारों  से  बराबर  के

 आधार  पर  योगदान  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  श  fete  agar  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  प्रकाशित

 पाठ्य-पुस्तकों  को  उपलब्धता
 914.  श्री  पो०  के०  कोडियन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  इस  बात  4 को  देखने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  राष्ट्रीय य  fares  भ्रनुसंधान
 तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  कक्षा  9,  10,  11,  तथा  12  के  लिए  प्रकाशित  पाठ्य  पुस्तकें इस ad  जुलाई में  स्कूलों  के  खुलने  पर  छात्रों  को  उपलब्ध  की  जा  ख  पोर

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  गत  ag  कुछ  sy foal  के  छातों  को  पुस्तकों  के
 way  न

 दगे  के  कारन
 नुकसान  उठाना  पड़ा  था
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 ए

 स्वास्थ्य  mit  समाज  कल्याण  मन्त्री  (  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए  गए  हैं  कि  राष्ट्रीय  fas  भ्रनुसंधान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  1:  बे  2६11  तक  को  wert  के  लिए  प्रकाशित  पाठ्य  पुस्तकें 15
 1980  तक  उपलब्ध  हो  जब  स्कूल  खुलेंगे  ।  तथापि  नार्वे  नयन  मुद्रण  कागज के  पहुंचने

 में  यातायात  संबंधी  कठिनाइयों  ait  दिल्‍ली  में  भ्र सामान्य  बिजली  की  कटौती  के  कारण

 कुछ  पुस्तकों  के  कुछ  सप्ताह  देर  से  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  ।  लेकिन  यह  विलम्ब  मी

 अभिशंसित  पुस्तकों  के  बारे  में  ही  निर्धारित  पुस्तकों  के  संबंध  में  नहीं  ।

 (=)  गत  ag  राष्ट्रीय  दा  fara  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  1979  तक

 क 170  पुस्तक  उपलब्ध  कराई  थी  ।  केवल  दो  पुस्तकें  देर  से  उपलब्ध  हुई  थीं  ।

 द्वारा  तथा  नगर  विकास  निगम  द्वारा  मकानों  का  निर्माण

 915.  शी  कृष्ण चन्द  क्या  निर्माण  झोर  आवारा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  हुडको  ढारा
 झ्र पनी  79  योजनाश्रों  के  अन्तर्गत  शब  तक  राज्यवार  कितने  मकानों  के

 निर्माण  के  लिए  मं
 त्री

 दी  गई  है  ?

 निर्माण  धौर  श्रीवास  मन्त्री  पी०  सो०  :  1979-80  की  योजना  में  हुडको

 द्वारा  मंजूर  किए गए  मकानों  की  राज्यवार  संख्या  का  विवरण स  नग्न  है

 राज्य/संघ  राज्य  ee
 क

 स्वीकृत  रिहायशी  मकानों  की  संख्या

 1  2

 48026 ६2013:  प्रदेश

 क़सम  325

 बिहार  1197

 33210 गुजरात

 हरियाणा  1903

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक  44500

 केरल  10306

 मध्य  प्रदेश  3055

 महाराष्ट्र  2558

 उड़ीसा  1221

 ee Ee  tamer  mente  AT
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 — — ए  ए  ऐ  ऐ  किए

 1

 5685 पंजाब

 6536 राजस्थान

 20680 तमिलनाडु
 12245

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  4475

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 3013 चण्डीगढ़

 दिल्ली  3906

 दमन  तथा  sla

 qifeazy

 योग  202841

 feat  में  दाखिले  के
 लिए

 प्रबन्ध

 916.  silaay Wear  मुखर्जी  :  कया  दिक्षा  मन्त्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  बया  इस  बात  को  देखने  के  लिए  समुचित  प्रबंध  किए  गए  हैं  कि  दिल्ली  में  कालेजों

 में  दाखिले  के  लिए  waar  करने  वाले  सभी  विद्यार्थियों  को  दाखिला  दिया  कौर

 (qt)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  समान  कल्याण  alo  sit

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  का  विचार  है  कि  लगभग  25,000  छात्रों  जिन्होंने  केन्द्रीय  माध्यमिक
 दिक्षा  दिल्‍ली  की  वर्ष  1980  की  वरिष्ठ  स्कूल  प्रमाण-पत्र  परीक्षा  उत्तरी  की  है  तथा  जो

 विज्ञान  शरीर  गणित  के  ओवर-स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  दाखिला  लेने  के

 पात्र उन्हें
 नियमित  छात्रों  के  रूप  में  दाखिल  किया  जाएगा  ।  इसके  पात्र छात्रों  को

 विश्वविद्यालय  पत्राचार  पाठ्यक्रम  तथा  सतत  दिक्षा  विद्यालय  अथवा  गर  war  महिला  शिक्षा

 में  प्रवेश  लेने  का  विकल्प  प्राप्त  होता  है  ।  जो  छात्र  नियमित  छात्रों  के  रूप  में  दाखिला  लेने  के

 पात्र  नहीं  होते  उन्हें  बाह्म  छात्रों  के  रूप  में  अपना  नाम  दर्जे  कराने  का  विकल्प  प्राप्त  sar है  ।

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  वनों  तथा  वन्य  जीवन  के  संबंध  में  ह्
 प्रधान  मंत्री  का  निदेश

 911.  श्री  के  ०  पी०  सिह  देव  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ||  a  = क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  राज्यों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  वनों
 तथा  वन्य  जीवन  के  संरक्षण  के  लि  बड़  माने  की  योजनाएं  आरम्भ  करें  ?
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 यदि  तो  क्या  केन्द्र  द्वारा  इस  संबंध  में  किन्हीं  मागं दर्शी  सिद्धांतों  का  सुभाव
 दिया  गया  कौर

 क्या  सामाजिक  वनप्रांत  का  विकास  करने  पर  बल  गय  है  पोर  क्या  केन्द्र
 द्वारा  कोई  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  :  जी  प्रधान  मस्ती  ते  न  केवल  पूर्वोत्तर
 राज्यों  से  वनों  तथा  वन्य  प्राणियों  के  स  रक्षण  के  लिए  बड़े  पैमाने  की  योलना  श्रीराम  करने  का

 अनुरोध  किया  बल्कि  भारत  के  सभी  राज्यों  से  ऐसा  करते  का  aq  किया
 है  1

 क्
 >

 (1)  नी  हां  ।  सामाजिक  वानिकी  के  विकास  पर  बल  दिया  गया  श  |

 (2)  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  सिफारिशों  के  अ्रनुरूप  सामजिक  बानिकी  कार्यक्रम

 ag  1975-76  से  आरम्भ  किया  गया  था  ।  प्रारम्भिक  भ्र वस् था  में

 वनों की  ga:  वनरोपणਂ  से  सम्बन्धित  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को

 सहायता  50:50  तथा  भूमि  एवं  बेकार  भूमि  में  मिश्रित

 से  सम्बन्धित  योजना  के  लिए  75:25  प्रतिशत  के  श्रनुपात  में  उपलब्ध थी  ।

 उसके  पश्चात  दोनों  प्रकार  की  योबनाश्रों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 सहायता  बढ़ाकर  श्रधिकतम  1000  रुपये  प्रति  हेक्टर  कर  दी  गई  थी

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  पिछली  बैठक  में  यह  faa  लिया
 गया  था  कि  1979-80  से  इन  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  बन्द

 कर  दी  जानी  चाहिए  तथा  यह  निधि  राज्यों  को  अतिरिक्त  राशि  के  रूप  में

 हस्तान्तरित  कर  दी  जानी  सिवाए  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जहां  यह  केन्द्र
 1980-81  से द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  जारी  रखी  जा  रही  है  ।

 केन्द्र  द्वारा  इंजन  वृक्षारोपण  से  सम्बन्धित  एक  योजना  को  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  शुरू  करते  के  सम्बन्ध  में  बिचार  किया  जा  रहा  है  |

 हि  ्

 व्यापारियों  द्वारा  जमाखोरी  के  कारण  चीनी  के  श्रमिक  yes

 918.  शो  के०  पी०  सिंह  देव  :  क्या  थी  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  बेईमान  व्यापारियों  द्वारा  की  जा
 रही

 स  है
 देश  में

 चीनी  के  geal में
 वर्तमान  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  कपा  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि

 ऐसे  समाज  विरोधी  तत्वों  से  निपटने  के  लिये  वे  केन्द्र  के  साथ  मिल
 कर  कार्य  करें  ;  भौर

 ga  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार
 यदि  तो  गत  चार  महीनों  में i

 किया  गया  है  ?  .

 कृषि  मंत्री  (att  बीरेन्द्र  fag  :  चीनी  के  चल  रहे  ऊंचे  मुल्य  मुख्यतया

 1979-80  मौसम  के  दौरान  चीनी के  उत्पादन में  भारी  गिरावट  भराने  we  अपेक्षाकृत  कर्म
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 उपलब्धता  तथा  अनप  स्विमिंग  एजेंटों  अर्थात्  गुड़  कौर  खण्डसारी  के  मुल्य  भ्रमित  होने  के  कारण

 हैं  ।  तथापि  यह  सम्भव  है  कि  व्यापारियों  की  सट्टेबाजी  को  गतिविधियों  से  भी  मुल्यों  में  तेजी

 ara  को  बल  मिलता  है  |

 (a)

 पांच

 कुकी  भ्रनुसंधान  के  लिये  घन लिये

 919.  sit  के०  पी०  fag  देव  क्या  कृषि  मंत्री  og  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  प्रति  वर्ष  कृषि  भ्ननुसंधान  कार्यों

 के  लिए  80  करोड़  रुपये  के  बजट को  देखरेख  करती

 यदि  तो  इसमें  से  वास्तविक  रूप  में
 अनुसंधान

 कार्यों  पर  कितना  खर्चें  होता है
 ate  संस्थापन  पर

 (7)  इस  cafe  का  फसल वार  बटवारा  क्या  कौर

 कपा  सरकार  का  दालों  at  खा  तेलों  जिनकी  देश श  में  कमी  के  शभ्राबंटन में
 वुद्धि  करने  का  विचार  है  ।

 कृषि  मंत्री  (sit  बीरेन्द्र  सिह  )  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  का  वर्ष

 1979-80  के  दौरान  कुल  बजट  परिव्यय  रु०  8110,01  लाख  था  ।

 संस्थानों  में  कार्यरत  सभी  स्टाफ  ate  उपकरणों  श्रावस्ती  भ्राकस्मिक  परिव्यय

 wife के  रूप  में  प्रदान  की  जाने  वाली  जिनके  लिए  उपरोवत  के  उत्तर  में  प्रावधान

 किए गए  वे  भ्नुसंघान  चलाने  के  लिए  तथा  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  हैं  ।

 इस  प्रकार  परिषद्‌  का  समस्त  परिव्यय  मत्स्य  पालन  ait  कृषि  इंजीनियरी

 की  विभिन्‍न  शाखाओं  में  अनुसंधान  करने  तथा  दिक्षा  देने  के  लिए  उपरोक्त
 पर  दर्शाये  गये  बजट  परिव्यय  में  से  रु०  2069.00  लाख  रुपये  की  राशि  संस्थानों  पौ  मुख्यालय
 के  विज्ञानियों तथा  प्रतिष्ठान  के  अन्य  सदस्यों  के  वेतनों  तथा  भत्तों  की  पूति  करने  के  लिए  था ।

 वर्ष  1979-80  के  लिए  शाखा वार  बजट  परिव्यय  निम्न  प्रकार  से  था

 रु०  लाखों में

 1)  कृषि  6438.14

 ॥)  पशुपालन  807.50
 lil)  डेरी

 342.6  1

 iv)  मत्स्य  पालन
 521.76

 8110.01
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 विभिन्‍न  पद्यों  कौर  शाखों  पर  श्रनुसंधघान  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंधान  प
 रिषद्‌  के  विभिन्‍न

 संस्थानों  तथा  प्रतीत  भारतीय  समन्वित  भनुसंघान  प्रायोजनायें  झीर  तथा  प्रायोजनायें में  की

 जाती हैं
 जिनको  कृषि  उत्पाद  उपकर  निधि  से  सहायता  प्राप्त  होती  है  ।  कृषि  विश्व  द्यालय  तथा

 ata  अनप  संस्थान  भी  ऐसी  कार्यक्रमों  में  भागीदार  बनते  हैं  ।  श्रकेली  किसी  फसल
 अथवा  पण्य  पर  श्रतुसंघान  के  सम्बन्ध  में  खच  का  पता  केवल  अखिल  भारतीय  समन्वित  संधान
 प्रायोजनाओं से  चल  सकता है  ।  मुख्य  फसलों  के  लिए  अखिल  समन्वित  भारतीय  श्रेयस rar
 जना के  nala  वह  1979-80  के  लिए  फसल वार  बजट  परिव्यय  निम्न  प्रकार  से  था  :-

 रु०  लाख  म् bo

 चावल  30.00

 ii)  गेहूं  20  .00

 iii)  तिलहन  60.00

 iv)  दाल  58.00

 v)  मक्का  30.00

 vi)  मोटा  अनाज़  18.00

 vii)  गन्ना  12.00

 viii)  तम्बाकू  12.00

 ix)  9.00 qe

 x)  ब oF  5.00

 दालों  att  तिलहनों  पर  भ्रनुसंघान  भा०  Fo  झा  पर  के  कृषि
 विद्यालय  शर q  itz  अन्य  संस्थानों  में  प्रगति  पर  है  ।  इन  झनुसंघानः  कार्यक्रमों  को  गह  नता  भो ०  क ०

 Mo  To  की  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  होती  है  जो  योजना  संसाधनों  ate  उपकर  निधि  के  माध्यम  से
 दी  जाती  है  ।  दालों  धीर  तिलहनों  पर  भ्रमित  भारतीय  समन्वित  प्रा पोज नामों  के  द्वारा  निर्धारित

 राशि  वर्ष
 1974-78  की  प्रविधि  के  बीच  463  लाख  रुपये  थी  कौर  ad  1978-83  की  अवधि

 क ेलिए  7  50  लाख  रुपये है  ।  हाल  ही  सिंचित  फिर  श्रीजीत  क्षेत्रों  में  दालों  फिर
 तिलहनों पर श 7१. ाा जया

 अनुसंधान  atc  प्रशिक्षण  न्  गहन  बनाने  की  प्रायोजना  के  जिसकी  लागत  322  लाख
 रुपये  है  उपकर  निधि  से  स्वीकृति  मिली  है  ।  राशि  के  ये  निर्धारण  उन  राशियों  के  तिरी  हैं  जो

 ल् ममा  झा  To  के  संस्थानों  कौर  कमी  विश्वविद्यालयों  द्वारा  प्रदान  की  जाती है  ।

 सुखे  से  प्रभावित  राज्यों  के  fag  धन  uit  एकत्र  करना  ्

 920.  मं  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे कि

 aa  के  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के
 लि  संगठनो ंके  माध्यम  से  अब  तक

 कितनी  धनराशि  एकत्र  की  र

 हैं
 ;  भोर

 राज्यों में  उसका
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 कृषि  मंत्री  (iY  बीरेन्द्र  सिह  :  भारत  सरकार  ने  देश  के  सूखे  से  प्रभावित

 के  लिए  किसी  भी  संगठन  के  माध्यम  से  कोई  धनराशि  एकत्र  नहीं  की  है  ।

 न  थ
 =,

 sev
 ही ही  नहीं  होता  ।

 केरल  के  fasting  मत्स्य  पतन  के  लि  dace  -

 921.  sit ए  नोलालोह्िथादसन  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 2
 केरल  सरकार  ने  कमी  भारत  सरकार  से  विहंगम  मत्स्य  पत्तन के  निर्माण

 (=)  बया

 भ्रमणा  विकास  हेतु  सहायता  अथवा  सहयोग के  लिये  अनुरोध  शिया

 क्या  '  त  सरकार  ने  कभी  इसे  सहायता  अथवा  सहयोग  |
 त  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  विहंगम  पत्तन  के  लिये  कुछ  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 करेंगी  ?

 कार
 कृषि  मंत्री

 भरी  बीरेन्द्र  सिह  केरल  सर  ने  विहंगम  मत्स्य  पत्तन

 चरण के  निर्माण  के  लिये  भारत  मगन  सहाय के  प्रथम  तथा  द्वितीय  ता  के  लिये  अनुरोध

 किया है  ।

 |  | | (@)
 जी

 हां  भारत  सरकार  ने  विहंगम  मत्स्थन  पत्तन  के  प्रथम  चरण  को  पूरा  करने

 के  लिये  173  लाख  रुपये  अनुदान  के  रूप  में  दिए  हैं  ।

 निर्माण  क  | लिये मत्स्य  पत्तन  के  दूसरे  चरण  के  480  लाख  रुपए  की

 योजना  आयोग  के  परमं
 अ्रनुमानित  का  परियोजना  संबंधी  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हश्र

 से  इसकी  जांच  की  ज  हं  ह  |

 10--2  frat  प्रणाली  सम्बन्धी  समिति  के  निष्कर्ष

 922.  et  एस
 स०  एस०  कृष्ण :  क्या  दिक्षा  सती  ag  बताने  कृपा  करेंगें कि

 क्या  10
 जमा  2  दिक्षा  प्रणाली  की  उपयोगिता  बारे  में  उनके  मंत्रालय ने

 स्वयं  अथवा
 किसी  विशेषज्ञ

 समिति  के  माध्यम  से  कोई  भ्रनुमान  लगाया  है
 on

 यदि
 ह

 तो  क्या  निकल  निकले  तथा  ये  कहां  तक  सफल  सड  हुए  ;  ्र

 या  सरकार  का  एकरूपता  लाने क॑  लिये  इसे  समूचे  ta में  प्रारम्भ  करने  का
 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर
 .
 समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  शंकर नन्द  )  र

 दिक्षा  की  10--  2  प्रणाली  की
 सिफारि दा

 शिक्षा  आयोग  द्वारा  1966  में  ह  गह  द  राष्ट्रीय
 एकीकरण  समिति  के  निर्देशों के  श्रन्तगंत  नियुक्त  की  गई  शिक्षाविदों  कौर  छात्र  warn  की
 प  भी  ee  fe  fear  का  समर्थन  किया  था ।  भारत

 सरकार
 के

 दीप
 शिक्षा  नीति  &

 सम्बन्धित  संकल्प में  भी
 इस  go  क  ania: का  कलाम  र्श्प  अपनाने  का  समथंन  गया  था  |  केन्द्रीय

 शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  क  क  स  woe  त  सर्वोपरि  निकाय  इसका
 समधन  किया  था  ।  दिक्षा मं  परौ

 :  निका
 ata

 के
 सम्मेलन  पों  ने  मी  इस

 sand  के  गव
 मे

 इए  al  शिक्
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 बार-बार  संक्रमण  ‘atfea  किए  हैं  इस

 लागू  किया  गया था  ।  ह
 मे

 प्रणाली
 को  =

 डि

 फी
 नियार

 मिग  के  बाद  ही
 ५.

 में  उठाया  गया  था ।  छात्रों इस  प्रणाली
 को  लागू  करने  का  पहला

 के  प्रथम  a4  ने  2  पाठ्यक्रम  1979  में  पूरा  क्रिया  था  ।  इस  स्थिति  में  किसी मी  प्रकार से

 इस  प्रणाली  की  उपयोगिता  का  मुल्यांकन  करने  का  रखी  समय  नहीं  arar  है  ।  bi

 सरकार  ने  अपनी  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  इस  प्रणाली  को  समान  रूप  से  अपनाना

 लागू  कर  दिया है  । स्वीकार  कर  लिया  है  ।  अधिकांश  राज्यों संघ  शामत  क्षेत्रों
 ने

 इसे  पहले

 गए हैं  । =
 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  भी  इसे  भ्र पना ने  के  लिए  सिद्धांत  रूप  में  सहमत

 1977  में  हुए  शिक्षा  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  स्कूल
 शिक्षा  की  10--2  की  प्रणाली  को  छठी  योजना  की  भ्र वधि  समाप्त  होने से  पूरव  ही  देश  भर  में

 कॉल्  किया
 जाद

 ॥
 श्व श

 भारत-चोल  खेल  कद

 क्या  भारत-चीन  खेल  ५ कदों  के
 भायोज

 +
 का  कोई  हैं  ;  भर

 (@)  यदि  एशियाई  क्षेत्र
 में

 खेलों  को  दावा  aq  के  सिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  :  भारत  भीर .
 चीन  के

 खेलों  के  क्षेत्र  हाल  ही  में  विनिमय  हुए  चीन  के  दलों  दौर  प्रतियोगियों  ने

 भारत
 में  हुए  निम्नलिखित

 खेलों  में  भाग  लिया  :-  pare  ः

 (1)  भारत  में  1977  में  हुई  भ्त्तर्राष्ट्री य  aetaca  प्रतियोगिता  ।

 (2)  1978  में  हुई  भारतीय  फुटबाल  संघ  शील्ड  प्रतियोगिता  ।.

 14 | 1 (3)  में  1980  में  हुई  पहली  एफ  याई  तीरंदाजी  प्रतियोगिता

 (4)  कलकत्ता में  1980  में  हुई  एशियाई टेबिल  टेनिस  प्रतियोगिता  ।

 नंज़िग में  1979  में  हुई  दूसरी  एशियाई  हैंडबाल  प्रतियोगिता  में
 भारतीय

 हैंडबाल  दल  ने  भाग  लिया

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए छठद्षियाई  क्षेत्र में
 द  ्  अ  ए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  जा

 रहे  ह

 (1)  हर  चौथे  वर्ष  एशियाई  सिल  आयोजित  किए  जाते हैं  ।  पिछले  एशियाई  खेल

 1978  में  बैंकाक  हुए  कौर  अगले  एशियाई  खेल  1982

 भारत  में  होंगे  |
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 (2)
 ufsrar vr Fae ee  के

 fair  त्न  सदस्य  देशों  में  वि  भग्न  खेलों में  थोड़ी-थोड़ी  श्रद्धा के  वाद
 चैम्पियनशिप  प्रायोजित  की  wi  हाल  ही

 केबीसी  कौर  टेबिल-टेनिस  में  ऐसी  चैम्पियनशिप  भारत  में  ara  जित की  गई  ।

 ऐसी  ही  चैम्पियनशिप  एशिया  के  धन्य  देशों  में  भी  आयोजित  की  नाती  है  |

 ar  महत्वपूर्ण  खेल  प्रतियोगिताएं  भारत  तथा  एशिया  के  शब्दस्य  देशों  में

 समय  पर  आयोजित  की  जाती हैं  जिनमें  एशिया  के  कुछ  देशों  के  प्रतियोगी  भोर

 दल  भाग  लेते  हैं  ।  कुछ  एशियाई  देशों  द्वारा  राष्ट्रीय  प्रतियोगिताश्रों  में  भाग  लेने

 लिए  एशिया  के  धन्य  सदस्य  देवों  को  मी  निमंत्रित  किया  जाता  ||

 (4)  शयाई  खेल  जिसका  मुख्यालय  aa  भारत  में  स्थानान्तरित  हो  गया  है  को

 सक्रिय  बनाया  जा  रहा  है  श्र  आशा  है  ag  इस  दिदा  में  उपयुक्त  कदम  उठाएगा

 oar  कार्यकलापों  में  यह  एशिया  के  विभिन्‍न  देशों  में  विभिन्‍न  खेलों  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 श्रोलम्पिक  समिति  के  समेकित  पाठ्यक्रम  श्राथोजित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है
 जिसमें  भाग  लेने  के  लिए  इस  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  देशों  से  सम्बन्धित  प्रशिक्षकों  wiz

 अधिकारियों  को  निमंत्रित  किया  जाएगा  ॥

 ्
 ध्वजिक  उत्पादन  के  लिये  wa  की  नई  किस्म

 924.  श्री  एस०  एस०  कष्ट  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  इस  बर्ष  चते

 की  फसल  बहुत
 कम हुई दै

 जिससे
 चने  के  मूल्य

 में  वृद्धि हुई  हैं  ;

 इ इस  वर्ष  कितनी  मात्ना  में  चने  का  उत्पादन  gar  धौर  क्या  सरकार ने
 चने  का  भी  कोई  सुरक्षित  भण्डार  बनाया  यदि  तो  कितना ;  —

 इसका  अधिक  उत्पादन  सुनिश्चित  करने  हेतु  चने  को  नई  किस्म  निकालने  के  लिये

 बचा  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रो  सोमेन्द्र  सिह  ale  वर्ष  1979-80 के  लिये  चने  के  क्षेत्र
 भोर ल

 त्पादन  के  भ्रन्तिम  भ्रनुमान  अभी  तक  सभी  राज्यों से  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  ।
 वर्तमान  भ्तुमान

 के  अनुसार  पिछले  ag  की  तुलना  में  इस  वह  चने  के  उत्पादन  में  कुछ  कमी होने  की  सम्भावना
 स चने  के  थोक  मूल्यों  का  जो  1980  के  प्रथम  सप्ताह  में  लगभग  240.2

 कौर  1980
 के

 प्रथम  सप्ताह में
 234.1  1980 के  afar  सप्ताह में  बढ़कर

 278.3  हो  गया  ।
 बम

 सरकार  चने  के  बफर  स्टॉक  को  नहीं  ६९ |  रही  है  ।

 चने  के  बारे  में  अखिल  भारतीय  समन्वित  न
 सुघार  परियोजना  के  भ्रत्तगंत

 अनुसंधान  किया  जाता  है  ।  भ्रनुसंधान
 ‘aes  |

 धी  भवनों  के  1979 में  को  दो
 प्रात  पन्त  जी  114  तथा  ato  जी०  209  का  पता  गया है  ।  इन  किस्मों से

 उपज  में
 10

 से
 15  प्रतिदिन तक  की  वृद्धि  हुई  है  ।
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 एन्टीक  फंच  रूपी  8  attaਂ  शीर्षक  से  समाचार

 925.  श्री  एस०  एम०  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  टाइम्स  are  इंडिया  दिनांक  29  1980  दिल्‍ली

 संस्करण  में  एन्टीक
 क

 सच  wien
 क्रोध  शीर्षक के

 झन्तगंत  छपे  समाचार  की  ग्रोवर
 दिलाया  गया  है  ;

 aq  2 क्या  ये  पुरातन  वस्तुएं  भारत  सरकार  के  पास  y  अ
 ह

 कया  इनसे
 प्राप्त  घनरांठडा  भारत  लाई  जायेगी  फिर  यदि  नहीं  तो  उसके  नया

 कारण  है  ;

 ई
 इन  पुरातन  वस्तुयें  को  कौन  बेच  ..? ह  क  AIS

 रखेंगे  ?
 क्या वे  इस  मामले  की  जांच  करायेंगे  wi  ae  के  सारे

 तथ्य
 सभा  पटल  पर

 2  म

 स्वास्थ्य  सनौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  ध  जी  att

 से  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  साउथ  बी  के  नीलाम  किताबों  द्वारा  बेचा

 गया  साम-सामान  इन्दौर  के  महाराजा  स्वर्गीय  amar  राव  होल्कर  का  ar  जिसका  डिजाइन

 उन्होंने  वर्तमान  शताब्दी  के  30  से  39  वर्ष  के  मध्य  फ्रांस  तथा  aea  स्थानों  के  कारीगरों  द्वारा
 तैयार  करवाया  था  ।  तदनुसार  ये  साज-सामान  100  ag  से  कम  समय  का  होने  के  कारण
 शेष  नहीं हैं  शरीर  इसलिए  इन्हें  पुरावशेष  तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  1972  के  उपबन्धों
 के  श्रन्तगंत  पंजीकृत  करने  की  भ्रावस्यकता  नहीं  है  ।  ि

 न
 तथा  (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  mare  लथा  नगरीय  विक  i  fane

 926.  श्री  सत्पगोपाल  सीध  बया  निर्माण

 करेंगे  कि  :  =  केर

 प्रौढ़  श्रीवास  मंत्री  यह
 बताने

 की  छुपा

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  परिचय  बंगाल  की  सरकार  ने  कमजोर  वर्गों  के

 लिए  फ्लैटों  का  निर्माण  करने  हेतु  आप्रावास  तथा  नागरिक  निगम को  ऋण  की  मंजूरी  देने

 ई का  प्रतिरोध  किया  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 इस  सम्बंध  में अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्री  पी०  सी०  :  नहीं  ।

 तथा  sea  ही  नहीं  उठता  ।
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 तिलहनों  ate  दालों  का  उत्पादन

 927.  शी  नवीन  caret  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ate  दालों
 का  उ

 तिलहनों  atc  बला  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये
 oa

 तक
 कया

 ठोस  कार्यवाही  की

 गई
 है  ;

 ्
 ‘wart aq  ५  |  नों से  सप्लाई  कितनी है इस  समय  इन  वस् तुझ ों  की  मांग  भीर  स्व

 सरकार  का  विचार  खाद्य  तेल  का  रायात  कब  रोकने  का  है  ?

 तिलहनों  दलहन  के  उत्पादन  को गी  बढ़ाने  के  लिए कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  :
 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए हैं

 (1)  दलहन  तथा  तिलहनों  से  संबंधित  अलग-अलग  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना भों  के

 genta  दलहन  के  लिए  56  जिलों  में  तथा  तिलहनों  के  लिए  90  जिलों में  एक  गहन
 कार्यक्रम  क्रियान्वित  feat  जा  रहा  है  ।  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ६
 के  eta  इस  प्रकार  है  कृषकों  के  खेतों  पर  प्रदर्शनों  का  प्रायोजन  गीज

 उत्पादन  की  व्यवस्था  को  सुदृढ़  वनस्पति  रक्षण  उपायों  का  विस्तार

 राइजोवबियम  कल्चर  का  उत्पादन  तथा  कृषकों  एवं  विस्तार  कमंचा  रियों
 को  अरति दना  |  कटि

 od

 इसके  प्रतिष्ठित  राज्य  झ्र पनी  निधि  से  दलहन  तथा  तिलहन  विकास  कार्यक्रमों  को

 भी  क्रियान्वित  कर  रहे  हैं
 क्

 न

 द (3)  मध्
 ययाति-फसलों  एवं  भ्रन्तदर्शी  फसलों  के  जरिए  छग  तिलहनों  की  भ्रल्पावषि

 feat  के  अ्रन्तगंत  भारिक  क्षेत्र  लाना

 (4)  भनुसंघान  प्रयासों  में  तेजी  लाना

 (=  )  इस  समय  देशी  स्रोतों  से  दलहन  एवं  तिलहनों  की  ata  एवं  भ्रापूर्ति  के  अनुमान  wit

 उपलब्ध  नहीं  हैं

 देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  थक  प्रयास  किए  जा  रहे
 खाद्य  तेलों  के  रायात  को  बन्द  करने  से  सम्बंधित  निर्णय  तभी  लिया  जा  सकता  जबकि

 मांग

 oar  पूति  के
 झधन्तर  को  पूरा  कर  लिपा  जाएगा  a

 दिल्‍ली  में  भ्र स्थायी  टेलीफोन  कनेक्शन

 928.  wt  wale  caret :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बतान ेa को  कृपा  करेंगे कि  :
 .  इस  समय  दिल्‍ली  में  कितने  भ्र स्थायी  टेलीफोन  कनेक्शन हैं  भ्र ौर  ऐसे  कनेक्शन

 ——  तथा  न्यूनतम  कितनी  wats  के  लिये  होते  हैं
 ;

 का  fasarz  7d कया  सरकार
 चार  ऐसे  cw

 सभी शर  कनेक्यडानों  की  किसी  निश्चित  अवधि
 |

 के
 बाद  स्थायी

 लाइनों
 में  बदलने  का  है  ;  झ  प्र
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 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्री  सी०  एस०  ः
 is)

 दिल्‍ली  टेलीफोन  के  अन्तर्गत  अस्थायी  रूप

 से  कार्य  कर  रहे  टेलीफोन  कनेक्शनों की  कुल  संख्या संख्या  2112  z 1 —  इन  कनेक्शनों
 की

 कम-से-कम
 तथा  भ्रमित-से-श्र  ठीक  प्रविधि  तीन  महीने  तथा  9  वार  a

 जी  नहीं  ।

 जी  ह्

 ग्रामीण  पुनर्निर्माण  मंत्रालय
 क  पई  पि a  कर  ie  cafter

 929.  tt Fi के  कोसल राम  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 गठन
 ती

 तारीख  से  काम  कर  रहे  कार्मिकों ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्नालय  में  इसके

 का  ब्योरे बया  है  ;  प्रौढ़

 इस  दिमाग  द्वारा  क्या-क्या  कार्यक्रम  तैयार  किये  गये हैं  ?

 ३ कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  :  (a)  स  मंत्रालय में  काम  कर  रहे  कार्मिकों के
 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए  गए

 वर्ष  1980-81  के  दौरान  मंत्रालय  द्वारा  क  rata  की  जा  रही  योजनाओं  की

 aa संलग्न है  ।

 में  रखा  गयां  ।  देखिये  संख्या  gate  टी  900/80]

 छोटे  कौर  सीमान्त  किसानों  के  लिये  ग्र
 ग्रामीण

 बेक

 930.  st  पी०  जे ०  कुरियन :  क्या  कुकी  मंत्री  ag  बताने  क॑

 nee

 करेंगें  कि

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान बया  सरकार  छोटे  कौर  सीमान्त  किसानों  तथा  दस्तकार

 करने
 हेतु  कौर  अधिक  ग्रामीण  बैंक  खोलने  के  बार ेमें  विचार  कर  रही at  ;  कौर

 मदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 *

 af  मंत्रो  को  बीरेन्द्र  सिह  जी  ait

 1980  से  दस  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  स्थापित
 किए

 गए  जिनमें  से  उत्तर

 प्रद  में  बिहार  में  तीन  भ्रांत  मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  में  एक-एक  हैं  ।  इस  प्रकार  वेदों  की

 कुल  संख्या  सत्तर  हो  गई  जिनके  अन्तर्गत  122  लिले  भाते  हैं  ।  चाल
 वित्तीय

 वर्ष  के
 दोरान

 भाप  ग्यारह बैंकों  को  स्थापित  करने  के  लिये  व्यवस्था  की  गई  है  ।
 +

 ग्रामों  में  पेयजल  को  व्यवस्था

 931.  थी  के०  do  कोसल रास  :  क्या  निर्माण  भोर  a  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  =

 sar  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन
 के  सर्वेक्षण

 से  यहै  ज्ञात
 हुम  ै

 कि  2,05,000  प्राणों मैं

 14.5  करोड़  व्यक्तियों  को  शुद्ध  पेयजल  नहीं  मिलता ;  भोर  |
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 coe:  eo  mroYy  apr ता  इन AAT  स्वच्छ पेय  जल  की  निम्नतम  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  बन

 निर्माण  site  झावास  मन्त्री  पी०  सो०  :  भारत  सरकार  के  कहने  पर

 1972 में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जिससे  यह  विदित  garg  कि  देवा  में  कुल  5.76  लाख़

 गावों  में  के  लगभग  1.53  लाख  ग्राम  है  ।  अर्थात्  वे  गांव  जिनमें 1.6  कि०  tho

 |  इसके  बाद
 को  दूरी

 तक  कोई  जलस्रोत  नहीं  है  या  उपलब्ध  जल  प्रयोग  के  लिए  उपयुक्त  नहीं

 राज्य  समय-समय  पर  सूचित  करते  भा  रहे  हैं  कि  गांव  इनसे  भी  ध्रोर  प्रतीक  है  ।

 यह  अनुमान  लगाया  है  कि  1-4-1980  तक  ऐसे  गांवों  की  संख्या  जिन्हें  श्रमी  भी  सुरक्षित  पेय  जल

 देने  की  ब्यवस्था  की  जानी  है  ,  12  लाख  के  लगभग  है  ale  इनकी  श्राबादी  लगभग  12.25  करोड़

 | क  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  संसाधनों  से  ag  1980-85  के  दौरान de

 समस्याग्रस्त  गांवों  का  प्रबन्ध  करने  का  विचार  हैं  ।

 पश्चिमी  बंगाल  र्फ  लेबी  चीनी
 का  कोटा  उठाना

 932.  थी  eather  गुप्त  :  क्या  कृषि  मंत्री
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  लेवी  चीनी  के  कोटे  को  मह  राष्ट्र  की  मिलों  से  उठाना  पड़ताਂ

 है  ;

 क्या  परिवहन  को  कठिनाइयों  के  कारण  भारतीय  खाद्य  निगम  पश्चिम  बंगाल  को

 समय  पर  चीनी  का  कोटा  देने  में  प्रसाद  है  ;  श्योर

 (7)  यदि  तो  क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  पश़्चिम  बंगाल  को  उत्तर  प्रदेश  भौर

 बिहार  की  मिलों  से  चीनी  का  कोटा  उठाने  की  अनुमति  दी  जाये  ?
 फ

 कृषि  मंत्री  (sit  बीरेन्द्र  सिह  :  परिश्रमी  जो  fa  चीनी के  उत्पादन के

 मामले में
 कमी  वाला  राज्य  के  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  का  अधिकांश  भाग  महाराष्ट्र  की

 चीनी  फीविट्यों  से  पूरा  किया  जाता  है  ।

 *  17-12-1979  से  चीनी  पर  फिर  से  भौतिक  नियंत्रण  लागू  करने  के
 तुरन्त वाद

 परिवहन  की  श्रड़्चनों  से  उत्पन्न  कुछ  परिचालन  संबंधी  कठिनाइयाँ  कराई  थीं  जो  कि  विशेषकर

 रेलवे  वैगनों  की  भ्र पर्याप्त  डीजल  की  कमी  शादी  के  कारण  ars  जिससे  शुरू  में  फे  क्रियाओं
 से

 चीनी  के  उठाने/संचलन  की  गति  में  बाधा  पड़ी  थो  ।  बाद  ये  कठिनाइयां  काफी  हद

 तक  दूर  कर  ली  गई  थी  कौर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  महाराष्ट्र  तथा  उत्तर  प्रदेश  की I facut  से
 स्पेशल  चैकों  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  को  लेवी  चीनी  भेजने  की  व्यवस्था  की  थी  ।  इससे  फ  क्रियाओं  से

 चीनी  उठाने  की  गति  में  तेजी  भाई  शरीर  31  1980  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  परिश्रमी
 बंगाल  को  1,03,230  मीटरी  टन  लेवी  चीनी  भेजी  थी  जबकि  परिश्रमी  बंगाल  की  aa  तक  सेवी
 चीनी का  किया  गया  gat  प्रबंधन  1,40,192  मीटरी  टन

 हैं  जिसमें मीटरी  टन  का  कोटा  शामिल  ।  a  oe  1980 का  22,018.5 .
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 उत्तर  परक  म  बैन
 बनी

 भी  पेय  च  ध्यान  में  रखते  भारतीय

 खाद्य  निगम
 ड

 दी
 बंगाल  प्राचीन  कोटे  के  प्र  उत्तर  प्रदेश क॑  फैक्ट्रियों  से  भी  कुछ

 स्टाक  उठाया  नाता है  क्योंकि  बिहार  चौनी  के  मामले में  कमी  वाला  राज्य  है  ale  अपनी
 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  से  लेवी  चीनी  की  पर्याप्त  मात्रा  प्राप्त  कर  रहा
 इसलिए  पश्चिमी  बंगाल  को  सप्लाई  करने  के  लिए  fagre  से  लेवी  चीनी  का  ऑ्राबंटन  करना  सम्भव

 नहीं है  ।  ्

 श्राचासीय  माध्यमिक  स्कूलों  में  विद्याथियों  को  छात्रवत्ति

 933.0  श्री  नन्द  किशोर  शर्मा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मान्यता  प्राप्त  भावा सीप  माध्यमिक  स्कूलों  में  प्रयत्न  जारी  करने  के  लिए
 x

 इस  बर्ष  विद्यार्थी  को  छात्रवृत्तियां  मंजूर  की  जायेगी  ;  ate

 यदि  तो  छात्रवृत्तियां  मंजूर  करने  के  लिए  प्रपनायी  गयी  कसौटी  बया  है  तथा
 कितने  विद्याथियों  को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जायेंगी  ?

 स्वास्थ्य  श्योर  समाज  wear  मंत्री  ato  दां करा नन्द  ):  हां  ।

 )  अनुमोदित  आवासीय  माध्यमिक  स्कूलों  में  भारत  सरकार  की  छात्रवृत्ति  योजना
 के  भ्रन्तगंत इस  ad  500  नई  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गई  है  ।  योजना  के  पन्त  गत  छात्रवृत्तियों  को
 पर  प्रदान  करने  के  संबंध  में  निम्नलिखित  कसौटी  झ्रपनाई  गई

 (i)  50%  छात्रवृत्तियां  अर्थात्  250  छात्रवृत्तियां  उम्मी  दीवारों  को  दलील  भारतीय

 योग्यता  के  भ्राघार  पर  दी  जाती  है  ।  wea  250  छात्रवृत्तियाँ लग नसिया के  आधार

 मि  'राज्यों।/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  उम्मीदवारों  को  दी  जाती  ह  ।  i

 (ii)  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  क्रिया  15%
 तथा  5%

 छात्रवृत्तियां  भारक्षित हैं  ।

 (iii)  जिन  बच्चों  के  झमिभावकों  की  धाय  प्रतिमाह  से  श्र
 aren

 महीं  हे

 वृत्ति  प्राप्त  करने  के  पात्र हैं  ।

 (iv)  चयन  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  संचालित  shea  तीय  परीक्षा  के

 भ्राता  पर  11-12  श्रिया-वग के  बच्चों  में  से  जाता  mM AEsare , forray  सिफारिश

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  प्रायोजित  प्रारम्भिक  परीक्षा  के  निष्पादन

 के  आधार  (  को  जाती है

 (v)  छात्रवत्ति  के  माध्यमिक  स्तर  तक  की  भबकी  के  कार्य  है

 (iv)  छात्रवृत्तियों  का  नवीकरण  जा धिक  परिवारों  के  परिणामों  के  आधार  पर  कियां

 जाता  है  ।
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 लिखने  की  कापियों  की  कमी

 934.  थो  ara  किशोर

 श्री  कृष्ण  चन्द  पांडे

 थ्री  माधवराव  सीरिया  :  क  या  दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 & सरकार  को  पता  श  कि  देश  में  इस  समय  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए

 लिखने  कौ  कापियों  की  श्रत्याधघिक  कमी  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  की

 कापियां  ठीक  समय  पर  मिल  सकें  तथा  लिखने  की  पुस्तिका भों  की  बिक्री  में  व्याप्त  भष्टाचार  पार

 रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  ह

 क्या  वे  निजी  जिन्हें  कापियां  बनाने  के  लिए  लाव  fea  गए  सरकार

 को  निश्चित
 संख्या  में  कापियां  दे  रहे  ह  ;  कौर

 यदि  तो  उनके  विऋद्ध  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  at  रही

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०
 स्कूल

 के
 बच्चों

 के  लिए  कापियों  की  मारी  कमी  सरकार  के  ध्यान  में  नहों  भाई  है  ।

 स्कूल  के  बच्चों  को  कापियां  ate  पाठय  पुस्तकें  उचित  दामों  पर  उपलब्ध  हो  जाएं

 यह  सुनिश्चित  करने  के  सरकार  के  राज्य  सरकारों  को  रियायती  सफेद  मुद्रण  कागज

 देने  का  एक  कार्यक्रम  a  ।  सरकार  ने  कापियां  dare  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों की
 ; 1980  की  तिमाही  के  लिए  19517  टन  एवं  1980  की  तिमाही

 लिए  14,883  टन  कागज  प्रतिबंधित  किया  है  ।  उत्पादन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  कापियों  के
 4

 लिए  राज्य  सरकारों  की  कागज  सम्बन्धी  मांग  को  पूर्णरूपेण  पूरा  करना  संभव  नहीं  हो  सका  Q

 परन्तु  तत्काल  कौर  अत्यन्त  जरूरी  झावदयकताश्ं  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  भ्राबंटम  कर  दिया

 गया  है  ।  कागन  प्राप्त  आपने  पयंवेक्षण  में  इसे  कापियों  में  परिवर्तित  करने  site  सावंतिका

 वितरण  सहकारी  स्कूलों  भर  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  प्राईवेट  खुदरा  व्यापारियों

 के  माध्यम  से  इनको  वितरित  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  कृत  राज्य  एजेन्सी  प्रारम्भ  करने  की  भी

 राज्य  सरकारों  को  दी  गई  है  ।  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित
 कारन

 >
 निए  ara  sara  पर  पूरी  तरह  से  निगरानी  रखे  कि  बच्चों  को  कापियां  ठीक  समग्र

 पर  झर  भ्र घि सूचित  दामों  पर  उपलब्ध  हो  ।

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  कुछ  प्राईवेट  निर्माताओं  ने  राज्य  एजेन्सियों  को तिर्धारित्त
 संख्या  में  कापियां  मुहैया  नवदीं  की  हैं  ।

 सरकार  ने  राज्यों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सलाह  दी  है  कि  केन्द्र ोय हत
 राज्य  एजेन्सी  कागज  को  कापियों  में  परिवर्तित  करने  और  इनके  वितरण [  पर  पूरी  निगरानी  रखे
 राज्य  सरकारों  को  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे

 £ =  कार्यक्रम का  व्यापक  रूप  से  निरीक्षण  करें  gh
 उन  निर्मातांम्ों  के  र  lta  arf  Val  नाम के  उपबन्धों  के  भ्रस्तगंत  दंडात्मक  ertay
 करें  जो  समय  पर  या  पूरी  मात्रा  में  किया
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 भारतीय  कृषि  श्रसुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  मेघालय  में

 गारी-हिल्स  का  भ्रघ्ययन

 935.  श्री  पी०  ष्ह्  संगमा :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  फि

 क्या  भारतीय  कृषि  द्वारा  मेघालय  में  गारी  का  कोई  भ्रध्ययन
 किया  गया  है  ;  श्र

 तो  खसके यदि  के  क्या  परिणाम  we  ays  संग  पद  सायद  का  बया  कार्यवाही  करने
 का  विचार  है  ?

 a  7  Pk.
 कृषि  मन्त्री  बीरेन्द्र  oy  जी  श्रीमान

 । ।  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंघान
 कलित  ग्रामीण  wiuao जवनाल  > कं लि परिषद  ने

 समाकलित  विकास  अन्तरगत  संसाधनों  पर
 al  ग्रा धारित

 विकास

 प्रायोजनायें को  बनाने  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  ay  1978  में  मेघालय के  गारो  हिल्स  जिलों

 नत  संसाधन  सुची  तयार  की  हैं  ।

 संसाधन  सूची  में  क्षेत्र  के  प्राकृतिक  साधनों  जैसे  कि  खनिजों
 तथा  कृषि  की  वर्तमान  प्रणाली  तथा  चिकित्सा  सेवाएं

 aes
 तथा  प्रशासनिक  ढ़ांचे  की  वर्तमान  झ्राधारिक  संरचना  की  सुविधाओं  पर  सूचना

 उपलब्ध है
 ह  समा कलित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  प्रतिशत  लाभ  पाने  वाले  समुदायों  भ्रर्धात्‌

 समस्त  भूमिहीन  कारीगरों  तथा  कबीलों  के  ल्  ए  भी  nine

 देती है  ।

 उपलब्ध  संसाधनों  के  कुशल  उपयोग  हेतु  उत्पादन  उन्मुख  कार्यक्रम  विकसित  करने  के  लिए

 बेईमान  उपयोग  कौर  संभावित  सं  भावना के के  बीच  की  दूरी  का  meqaaq  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 संसाधनों  ar  विश्लेषण  किया  गया  ।  जहां  तक  कृषि  का  संबंघ  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि

 बदल-बदल  कर  खेती  करने  के  स्थान  पर  वैकल्पिक  कुकी  पद्धति  को  भ्र पना ने  श र क स्थापित

 कृषि को  उत्साहित  करने  के  लिए  भूमि  की  सावधिक  पद्धति  को  सुधारने  की  बहुत  श्रावश्यम  ता  हैं  ।

 भूमि
 के  कटाव  को  रोकने  ate  मिट्टी  की  उत्पादकता  में  सुधार  करमे  के  लिए  ढलानों  के  अनुरूप

 युक्त  कृषि  चरागाह  कृषि  बागवानी  पद्धति  और  फसल  उत्पादन  की  तरफ

 रुका नब  बढ़ाना  जरूरी है  ।  स्थापित  कृषि  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  मिलवा  खेती  ate  कृषि  वाघा  रित

 उद्योग  सहायक  होंगे  ।  क्योंकि  यह  क्षेत्र  नींबू  वंद  ate  wer  फल  वृक्षों  के  लिए  अत्यन्त

 उपयुक्त  है  इसीलिए  इसमें  फल  संरक्षण  it  बन्दी  उद्योगों  को  बहुत  गुना ईद  है  ।

 का  ata we  केन्द्रीय  झोर/या
 _  ae  ur  कारों  को  समाकलित  ग्रामीण  विकास

 समान  सूची
 कार्यक्रम  के  भ्रत्तगंत  व्यावहारिक  start  er  oars  सज  सहायत  पहुंचाना  है  |
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 चोरी  का  उत्पादन
 नियतन

 रिलीज  atc

 eat

 936.  भरो  ज्यामित्य ag
 :

 क्या  क्विज  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1979  से  ate  980  तक  चीनी  का  मह  रि  उत्पादन क्या  है  ;

 1979  से  झषप्रल  1980  तक  महीने  वार  प्र येक  राज्य  को  निर्यात  की  गई

 खुले  arene  में  बिक्री  की  चीनी  झोर  लवी  चीनी  की  मात्रा

 as
 रश  1979  Rava,  1980  तक  महीने  वार  प्रत्येक  राज्य  को  खुले  बाजार  में

 ror  झ् बिक्री
 के

 सिये  वास्तव
 में  कितनी  चीनी  रि  लाज  गई  तथा  वास्तव  में  कितनी  लेवी  चीनी

 सप्लाई  की  गई ;  ate

 चीनी  मिलों के  पास rea  समय  कितना  स्टाक  बचा  gar है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  सिह  धंक डे  इस  प्रकार  है

 मीटरी  ठन

 मास  शाइनी  का  उत्पादन

 1979

 अप्रैल  1.55

 3.57

 जून  0.84

 जुला ई  0.21

 अगस्त  0.20

 सितम्बर  0.19

 भग  ब्र  0.22

 नवम्बर  2.73

 दिसम्बर  7.69
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 न  अ

 1980

 जनवरी  9.96

 फरवरी  8.84.

 aa  6.15

 अप्रैल  2.41

 site  जहां  तक  मुक्त  बिक्री की  चीनी  का  सम्बन्ध  इसका  शभ्राबंटन  राज्यों

 को  नहीं  fear  जाता है  att  इसकी  नीतू  क्ति  प्रत्येक  मास  फैक्ट्रियों को  की  जाती  है  ताकि  वे  इसे

 देश  के  किसी  भाग  के  लाइ  संसद दा  व्याप पा  रि क्यों  को  वे  स
 सुरूदे  कर  सकें  ।  ata  प्रौर  मई

 1979  में  सरकार  द्वारा  किसी  प्रकार  की fay  वित  प्रणाली  को  नहीं  भ्रपनाया  गया  था  ।

 1979  से  ase  1980  तक  उत्पादक  राज्यों  की  फैक्ट्रियों  से  मुक्त  बिक्री  की  rat की  मास

 वार  नियुक्तियों  के  श्रांकढ़ों  को  बताने  वाला  विचारा  पर  है  ।

 जहां  तक  राज्यों  को  लेवी  चोरी  का  आबंटन  करने  का  सम्बन्ध  केवल  17  दिसम्बर

 1979  जबकि  चीनी  पर  पभ्रांशिक  नियंत्रण  लागू  किया  गया  उचित  दर  की
 दुकानों  से

 att का  वितरण  करने  के  लिए  विभिनन  राज्यों  को  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  भ्राबंटित  किए

 गए
 ये

 ।  17  से  31  1979  की  श्रद्धा  के  लिए  fag  fea  की  गई  एक
 लाख  सीडी

 लेवी  चीनी  में  से  विभिन्‍न  राज्यों  को  भ्राबंटित  की  गई  लेवी  चीनी  की  मात्ना  at
 11 1980  तक  2.71  लाख  मीटरी  टन  की  मासिक  लेवी  निमु  क्ति  से  राज्यों  को

 +

 arf

 किए  गए  लेवी  चीनी  के  मासिक  की  मात्रा  का  ब्यौरा  पर  दिए  गए  विवरण में

 दिया गय  |  जहां  तक  वास्तव  में  सप्लाई  की  गई  लेवी  चीनी  का  संबंध  है  17.0  राज्यों/संघ

 कासित प्र  जोकि  फैक्ट्रियों  से  चीनी  उठाने  की  व्यवस्था  स्वयं  करते  के  मामले  में  ase

 1980 तक  आवंटित  नोटों  के  प्रति  जो  शेष  मात्रा  30-4-  1980  तक  नहीं  उठायी  गई  वह
 लगभग  21,00  0  मीटरी  टन  थी  ।  जहां  तक  दोष

 14  रॉक्यू  सिंध
 शासित  प्रद ेदेशों  का  सम्बन्ध

 जिनके  लिए  फैबिट्यों  से  चीनी  उठाने  की  व्यवस्था  भा  खाद  म  करता  1980

 तक  भ्राबंटित  कोटे  के  प्रति
 BR

 80  तक  |  |
 dor  scent  nda  बोग  लगभग  1-22

 लाख  मीटरी  टन  जिसका  ब्यौरा  परिशिष्ट-  में  दिया  गया  है  ।
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 31-5-1980  को  फंनिट्रयों  के  पास  लगभग  20.34  लाख  मीटरी  टन  चीनी का
 स्टाक

 vette!) अ  fan  mewtr
 caterer  हाउसिंग

 स्थान  Negi  सहायता
 ur 937.  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  निर्माण  कौर  ware  सन्नी  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष
 197  -78  से  वर्ष  1978-79  तक  उनके  मंत्रालय मे  हासिल

 स्कीमोंਂ  के  लिए  प्रयोजनवार  ate  राज्यवार  कितनी  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रयास  की ;

 बर्ष  1980-81  में  कितनी  धनराशि  की  सहायता  दिए  जाने  की  योजना  है  ;

 ae  1976-77 से  वर्ष  1979-80  की  अवधि
 के  दौर

 न  mata  हाउसिंग

 के  भझन्तगंत  राज्यवार  कितने-कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  गया ;

 क्या  इस  क्षेत्र  में  कुछ  राज्य  अन्य  राज्यों  से  पीछे  हैं  ;  WK

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  न्य

 निर्माण  झोर  श्रीवास  मंत्री  पी०  सी०  (a7)  तथा  यह  मंत्रालय  बागान

 कर्मचारियों  की  सहायता  प्राप्त  श्रावास  dears  के  लिए  ही  वित्तीय  सहायता देता  हैं  जो  केन्द्रीय

 में  ।  इस  योजना  को  कार्यान्बित  करने  घाले  6  राज्यों  को  1977-78  से  1979-80  तक

 दी  गई  इस  प्रकार  की  सहायता  के  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  बल  1980-81  के  इस

 योजना के  भ्रस्तगंत  1.80  करोड़  रुपये  की  राशि  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 यह  मंत्रालय  विभिन्‍न  सामाजिक  श्रावास  योजनायें  की  क्रियान्विति  के  लिए  राज्यों  को

 जीवन  बीमा  निगम  ale  सामान्य  बीमा  निगम  ऋणी  भी  नियतन  करता  है  |  1977-78  मे

 दिया  गया  है  ।  वर्ष  1980-8)  & 1979-80  तक  के  दौरान  किया  गया  नियतन

 लिए  नियतन  भ्रम  wh  विचाराधीन  है  ।

 तथा  आवास  राज्य  का
 aa

 इसलिए  विभिन्‍न  श्रीवास  योजना भों का

 कार्यान्वयन  करना  राज्यों  की  जिम्मेदारी  है  प्रौढा ८  हूं  स्वविवेक  से  अपनी  aga  भार  उदय कता परों

 कौर  प्राथमिकताओं  के  श्ननुसार  विभिन्‍न  योजनाओं  पर  निधियों  का  निर्धारण  करना  होता  है  जिनमें

 उन्हें  उपलब्ध  कराई  गई  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  भी  शामिल है  ।  धत  राज्यों  के  कार्य  निष्पादन
 को  तुलना  करना  संभव  नहीं  है  ।  राज्यों  को  नीति  मागं  निर्देशन  जारी  करने  पौर  उन  नहें  इस  प्रकार

 की
 वित्तीय  सहायता  से  मदद  करना  जसा  कि  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर  संभव  हो  केन्द्रीय

 क acd  भूमिका  इतनों  ही  सीमित  है  ।

 aq  197  77  से  197  9-  80  तक  के  दौरान या  QUIN न्गा  विमानन मिस  wintiee  आवास  यौनांगों  के
 धन् तगत  राज्यों  द्वारा  बन  छह  झा  fi  सों  की  संख्या  है  a  में  दी  गई  है  ।
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 विन nn

 विवरण -3 aia

 क्र ०  स०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  विभिन्‍न  सामाजिक  शभ्रावास  योजनाश्रों  के  धन्तगंत

 1976-77  से  1979-80  तक  की  भ्र वधि के
 दौरान  बनाए  गए  अ्रावासों  की  सांख्य

 2  3
 i  ि

 1  ata  प्रदेश  557

 2  धरसा  5476

 3  4254 बिहार

 4  1640 गुजरात

 5  हरियाणा  660

 6  हिमाचल  प्रदेश  2088

 908 7  जम्मू  व  कसमीर

 8  कर्नाटक  1419

 9  केरल  3593

 10.  मध्य  प्रदेश  3338

 1}.  महाराष्ट्र  724

 12.  134 मणिपुर

 13.  मेघालय  205

 14.  नागालैंड  1162

 15.  उड़ीसा  928

 16.  पंजाब  6304

 17.  राजस्थान  1843

 18  सिक्किम

 19.  तमिलनाडु  8528

 20  142 त्रिपुरा
 21  उत्तर  प्रदेश  1251

 22  परिचित  बंगाल  90  44.

 54198

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1  ध्रण्ड मान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह

 TRA  प्रदेश
 eee
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 चंडीगढ़  344

 दादर  व  मगर  हवेली  48

 दिल्ली  2679

 दमण  व  दीव  581

 लक्षद्वीप  17

 8.  मिजोरम

 पॉंडिचेरी  258

 3933

 कुल
 _ ayn:  eer 58131

 नन

 प्राथमिक  दिक्षा  का  संवर्धन  कौर  विकास

 938.  को  sarfada  बसु  :  क्या  शिक्षा  मन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देना  में  1976-77  से  1979-80  के  दौरान  प्राथमिक  दिक्षा  के  संविधान  कौर  विकास
 के

 लिए  राज्य-बार  तथा  बजे-वार  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  तथा  बांटी  गई ;  भीर
 1976-77  से  1979-80  के  दौरान  राज्य  वार  ait  ag  बार  कितने  नये  परी

 स्कूल  खोले  गये  कौर  कितने  भ्रष् यापक  भर्ती  किए  गए  ?

 स्वास्थ्य  झोर  समाज  कल्याण  मंत्री  ao  केन्द्रीय

 ज्यों  संघ
 बासित  क्षेत्रों  प्राथमिक  शिक्षा  के  धनराशियां  न  तो  सं स्वीकृत  करती  है

 और  न  ही  वितरित  ।  क्षेत्रीय  क़ायदों  की  चर्चा  के  भ्राता  पर  केवल  योजना  भ्रायोग  ही  परियों
 को  अनुमोदित  करता  है  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  “9-14  वायु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए
 अनौपचारिक  दिक्षा  से  संबंधित  प्रयोगात्मक  परियोजनाएंਂ  नाम  की  योजना  के  अन्तर्गत  शिक्षक

 तौर पर  पिछड़े  9  राज्यों  को  fate  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  वर्ष  19  79-80  के  दौरान

 राज्यों को  1,  की  राठी  मुक्त  की  गई  थी  ।  राज्य  बार  स्थिति  दीनी  वाला
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सुचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  ध्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 क
 विवरण

 बर्ष  1979-80  के  केन्द्र  हारा  प्रायोजित  9-14  वायु  वर्ग  के  बच्चों  को

 बारीक  fare  से  संबंधित  प्रयोगात्मक  परियोजनाएंਂ  नाम  की  योजना  के  date  राज्य

 ate
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 सरकारों  को  मुक्त  की  गई  धनराशि  |

 HA  To  राज्य  का  नाम  मुक्त  की  गई  घनरादिा

 1.  arrest  प्रदा  37,84,190

 असम  4,12,500

 43,47,383 बिहार

 खम्मम  पोर  कश्मीर  a

 31,75,100 wey  प्रदेश

 sear  13,25,000

 राजस्थान  11,01,600

 उत्तर  प्रदेश  36,6  1,600

 21,68,600 परिचित  जंगल

 जोड़  1,99,75,973  रु०

 ् ५
 यन  निरोग  सांसों  भ  लाना

 939.  of  ज्योतिष  बसु  कया  निर्माण  झर  झा दास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने

 कि
 रिपु  ona  aires  ae  ye  ote  ary  >

 ह  1  19 ने  ८  "|  30  | 19.0 80.0  को  aaa
 मियाद

 की दिनांक 51  द्
 प्रत्येक  सामग्री  का का  बया  क्या  मूल्य  था  en  ee

 A)
 भवन  निर्माण  सामग्री  के  मूल्यों  में  मारी  वुद्धि  के  क्या  कारण  ह्  pak

 (a  ik  मूल्यों  को  उचित  स्तर  तक  नीचे  लाने  के  लिए  यदि  उपाय

 ए  गप
 तो  वे

 कि  क् क्या

 fare मणि  भोर  आवास  मन्त्री  ato  सो  ०  feats  31  qa 1g,  919

 को  कौर  30  भ्रप्रेल  1980  को  भवन  निर्माण  की  प्रत्येक  सामग्री  का  मूल्य  उपलब्ध  नहीं है
 तथापि  28  1979  तथा  26  घ्रप्नल  1980  की  स्थिति  अनुसार  भवन  निर्माण  की  सामग्री

 wr  एक  विचार  तैयार  किया  गया  है  रौ  इस  उत्तर  के  भ्रनुलग्तक  ना  TH  संलग्

 हैं ॥  bi

 तथा  इस  मंत्रालय  का  भवन  निर्माण  सामग्री  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं
 तथापि  यह  कहा  जाता  है  कि  adda  अत्यघिक  वृद्धि  wife  रूप  से  सामान्य  मुल्य  वद्ध  के
 कारण  तथा  आंशिक  रूप  से  इन  सामग्रियों  की  मांग  की  तुलना  में  कमी  होने  के  कारण हैं  राष्ट्रीय we  For Ter भवन  निर्माण  ana  के  लिए  ६1 । सच्चा  Tea  सामग्री  जसे थि  दीद  गुल  द्वितीय  किस्म  की

 Frew  दुम  कले
 वीना  तमा  वहीद  चादरों  के  प्रयोग  करने  बल  देता

 ् रहा है  ।
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 eed

 *
 faazo

 भारत  में  निर्माण  सामग्री  के  थोक  मुल्य  का  सूचकांक
 1970-71

 क्रमांक  सामग्री  का  नाम  ट  छनाई  79  को  ean  (26  1980  को

 समाप्त  हुआ  सप्ताह
 =m  ह

 समाप्त  हा  acme

 ईटें  350.0  ्  418.  5

 सीमेंट  229.2  _  285.  4  -(safern)

 ae  ग्लास  359.2  342.4 a

 सेनीटरी  वेयर  260.0  302.0

 लट्ठे  तथा
 ae

 408.2  to  411.5
 ्

 पेन्ट  तथा  वार निद या  क  +  222.9  258.7

 as  तथा  सरिये  ve  का
 बिन —

 कुब  :  टि  31  5.1

 राष्ट्रीय  डेरी  रि
 कास  निगम  alt  ध्  as  पस्  सय  दि री  awa ैं  ९

 समोता  ह
 940.  श्री  नवीन  oui

 apie  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ||
 राष्ट्रीय डेरी

 निगम  श्रम  गी  सहकारी  संघ के  साथ  खाने  के
 तेलों

 को

 रत  के  सम्बन्ध में  ‘faq  गये  ब्याज AAI ite  सम  भकोसे  की  शर्ते  कया  हैं
 ;

 उपहार स्वरूप  भ्र

 उपहार स्व रू
 प्राप्त  ट्  णी  बक्र  द्वारा  ब  तक  ofan  a

 ः iy  ews  र  ् 2  i कितनी  है  5.
 ि  i

 (a),  aq  योजना  के  कार्यान्वयन  में  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;
 ae

 चा il ( gq) /  उद्देश्यों  को  पण  करने  के  लिए  क्या  ठोस  परिणा  किये  गये  itz  se
 कां  ब्योरा  बया  ह  2

 कुकी  मन्त्री  (sit  बीरेन्द्र  सिंह  :  खाने  के  तेल  at

 x.  तल हन तैयार
 उत्पादन

 विपणन  की  फिर  से  व्यवस्था  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  दि  हवा
 तैयार की  गई

 योजना के  बो  1979-80  से  8  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान
 a  सहकारी

 संघ से

 उपहार  के  तौर  पर  1,60,000  मीटरी  टन  वनस्पति  तेल  प्राप्त  करेगा  |

 परक  कहार  की  दातों  को
 ग

 aden +  wwe
 on '

 उपहार  हे  कराना  शु  और  विपणन  1979

 ह १... डट, अ चून 19 1980 तक aa  Eee  1.37,  रोक  रुपये
 है । » में  शुरू  gar  15
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 लिखित  उत्तर  16  1980

 1
 15  मई  1980  तक  ale  कै  क्रियान्वयन  पर  व्यय  की  गई  र  2.04  करोड

 era  है  ।

 परियोजना  के  धन्तगंत  आयातों  का  seer  यह  है  कि  उपहार  रब रूप  प्राप्त  हुए  तेलों
 को  बिक्री  से  धनराशि  दलित  को  लावे  भोर  इस  प्रकार  पलित  धनराशि  का  उपयोग  देश  में

 तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  किया  लाए  ।  इस  छोटा  के  लिए  उत्पादकों  की  सहकारी
 समितियों  के  एक  फंडेरेशन  को  संगठित  करके  तिलहनों  के  परि संस्करण  शोर  का
 सम्बध  किया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  उत्पादन  की  उन  तकनीकों  को  ध्रपतनान  में  उत्पादकों  को  मदद
 की  जो  कि  उत्पादन  को  बढ़ाते  हुए  तिलहन  की  फसलों  को  जलवायु  की  विभिन्नता  के

 पति  झतिसंवदंनदीलता  को  कम  करेगी  ale  वर्षानुबर्ष  कीमतों  में  स्थिरता  लायेगी  ।  इस  तरह
 उत्पादकों  की  धाय  बढ़ेगी  |

 झन  तक  प्राप्त  किए  गए  परिणाम  निम्नलिखित हैं

 )  गुजरात  alt  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  एक  एक  सहकारी  तिलहन  उत्पादक  फेडेरेशन  को

 स्थापना  की  गई  है  भ्रांत  ध्रुमिर  प्रदा  थी  कर्नाटक  राज्यों में

 इस  प्रकार  के  फेडरेशनों  की  स्थापना  के  लिए  कार्यवाही  कौ  ला रही है  ।

 2)
 बॉर सक रण

 की  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  के  faq  कार्यवाही  शुरू  की

 गई  है  ।

 3)  बाजार  अनुसंधान  धौर  निरन्तर  सूचना  देने  की  योजना  सम्बन्धी  भ्ष्ययन  शुरू  किए
 | गए  हैं  ।

 विवरण

 खाने के  तेल  की  सप्लाई  के  ara  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरा  बिकास  बोर्ड  दारा  ander

 सहकारी  संघ ' कके
 बीच  हुए  करार  की  बातें  ।

 1)  राष्ट्रीय
 डेरी  विकास  as  द्वारा  आयातित  उपहार  तेल  की  बिकी  से  मि

 राशि  का  उपयोग  खाने  के  तेल  कौर  तिलहनों  की  कथित  परियोजना के  क्रियान्वयन
 के  सिए  fear  जिसका  उद्देश्य  धन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादकों  को

 सहकारी  समितियों  का  संगठन  करके  तिलहनों  के  उत्पादन  में  विधि  करना  भोर
 बेहतर  परि संस्करण  इत्यादि  के  जरिये  कृषकों  की  भराय  में  सुधार  करना

 2)  विमान  भारतीय-अमरीकी  करार  (5  1968)  के  अनुसार  परियोजना  के
 ध्रम्तगत  झमको  सहकारी  संघ  द्वारा  राष्ट्रीय  देशो  बिकास  बोड़  को  सप्लाई  की  थाने
 बाली  भारतीयों  या  उपकरणों  पर  कोई  मार्गकर  या  कर  नहीं  लगाए
 जाएगे  !

 3)  अमरोही  सहकारी  संघ  द्वारा  व्यय  को  गई  कार्यक्रम  प्रशासन  लागत  में  उपहार
 ह्रस्व

 प्राप्त  वस्तुधों  की  बिक्री  से  afar  रुपयों  के  एक  tee  का  भारतीय  रिज  बेक  के थ  रोको  डालर  में  उपयोग  करना  शामिल  है  ।  यह  व्यय  किलो  को  निर्धारित
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 बंब  किसी भी  हालत  में  उस  व  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोदे  wit  प्राप्त  उपहार
 सामग्री  के  Le ararfad  मूजब  के  प्रतिदिन  से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 4)  इस  परियोजना  के  प्रवासी  कार्मिकों  को  कर  ब  gen  की  रियायतें दी  जाएंगी  जैसे  कि
 भारत  में  बिदा मान  cadet  सहकारी  लंघ  को  प्रवासी  कार्मिकों  को  पहले  सफेदी दी
 जा  रही  हैं

 5)  प्रतीत  धनराशि  का  प्रयोग  वनस्पति  तेल  को  बाजार  कीमतों  को  प्रत्यक्ष
 प्रदान  करने  के  लिए  नहों  किया  जाएगा  |

 गन्ने  की  पिराई  क्षमता  में  विस्तार  को  योजना

 941.  भी
 नौबत  werent :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 देव  में  गन्ने  की  पिराई  करने  की  क्षमता  का  विस्तार  करने  की  सरकार  की  क्या

 योजना है  ;

 क्या  इस  कार्य  के  लिए  सहकारिता  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  कितनी  नई  क्षमता  की  योजना  बनाई  गई  है  ;

 यदि  रद्दों  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ate

 निजी  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  कितनी  नई  क्षमता  की  योजना  है
 ?

 कुकी  सण्डे  बिरेन्द्र  सिह  )  सरकार  ने  नई  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित

 करन ेतथा  बतंमान  यूनिटों  में  विस्तार  करने  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  कर  चीनी  उद्योग  की  पिराई
 क्षमता  में  बिस्तार  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  लाइसेंस  ऐसे  चीनी  यूनिटों  को  ही  दिए  जाएंगे
 जिनकी  फैक्ट्री  के  इदंगिदं  के  सुसम्बद्ध  क्षेत्रों  में  भागवत  सिचाई  सुविधाओं  के  साथ-साथ  पर्याप्त
 मात्रा  में  गीता  उपलब्ध  हों  |

 भोर  सदका  री/सारव॑  जनक  क्षेत्र  में  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  स्थापित
 ने  के  लिए  लाइन  स  प्रदान  करने  विषयक  चौहान  नीति  को  जारी  रखा  जाएगा  ।  सदका

 सार्वजनिक  क्षेत्र  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  न  होने  पर  यदि  संयुक्त  स्टाक  सैक्टर  द्वारा  नयी  चीनी

 फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  बारे  में  अनुरोध  किया  जाता  तब  उस  पर  विचार  किया  जाएगा

 लिस  नयी  क्षमता के  लिए  लाइसेंस  दिये  जाने  उसका  कोई  सेक्टर-वार  आवंटन  नहीं  किया

 गया है  ।

 ait  राम  चिनार  पासबान  हमने  होटल  में  हरिजन  हत्या  के  सम्बन्ध  में  स्थित

 wearer  दिया  है

 = wag  महोदय  मैं  उस  पर  हा  हूं  ।  मैंने  तथ्य  मांगे  मैं  मापकों  बताऊगा

 (sara)
 भो  नारायण  लोहे  (freaigz)  :  आपने गृह  मंत्री  का  बताया  समाचार  पतरों

 में
 देखा
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 ग  tee  बल  थे  बन  पलव

 fee
 उनहोंने

 ag  में  राष्ट्रपति  आसन  लागू  करने
 की  धमकी

 ay
 जब  संसद  का

 का  सग भ्रेघिवे दा न  ' aa  र रहा  तों  नं
 वह

 स संसद  से  बाहर
 एस  वक्तव्य  किस  प्रकार  दे

 सकते  हैं  ।

 <r,
 मैंने

 ry
 नोटिस

 दिया  है  ।  wat  का  दर  एक

 रिस
 बहादुर

 रुपया  बढ़ा  दी  गई लग  पि  घोषणा  सदन  में  ही  होती  चाहिये
 थी  ।

 | ॥  @
 पने  wen

 कार  को  चेतावनी  दी  थी
 |  भ

 दे
 aay  महोदय  में

 द्रास
 मामले  पर  ध्यान  a  रहा  मैंने  तश्  म

 x
 ।

 सभा
 पटल

 पर  रख ेउ  पने  वाले  पत्र  ।
 "  a

 पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 घार्मिक  प्रतिवेदन  vite  '
 कर्नाटक  कृषि  उद्योग  निगम

 1977-78,  उद्योग  निगम  1977-78,

 1977-78,  गुजरात  कृषि  उधोग महाराष्ट्र  कृषि  उद्योग  निगम  बम्बई

 निगम  1978-79,  लि  ला  उद्योग  निगम
 1970-71,  mister  राज्य  कृषि  उद्योग  fara  लिमिटेड

 1976-77  arta  /  a  ad  ह

 ैं  eee
 |

 पत्र  सभा कृषि
 ऑन

 ग्रामीण  पुननिर्माण  मन्त्री  बीरेन्द्र  सिह

 पटल  पर  रखता हू  ९ क  . +

 (ye
 नौ  1956.  की  धारा  619  उपधारा  (1)  के  wat

 wn (i) farafafaa  oat की
 एक-एक  प्रति  or  Re  थ

 कृषि  उद्योग  निगम  anat  के  ay  1977-78 कें ee
 क  दिव

 lee कायदे  रण  को  सरकार  द्वारा  तथा  अग्रेजी  aes

 कर्नाटक  कृषि  उद्योग  निगम  बंगलौर  का  वर्ष  1977-78  का  ates
 {+  प्रतिवेदन  तथा  ‘Feit  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 '
 '.  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |  लय  में  रखा  war  |  देखिये

 उक  |  2 “”"
 संख्या

 एलटी निम  864/80)
 ः

 -  wet
 (=)  गुज  sf  उद्योग  निगम  अ्रहमदाबाद  के  ag  1977-  78  के

 कार्यक्रम  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  fiat  |.  ज  ?

 Aa).  गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम
 ग्रहमदाबाद

 का  वर्ष  1977-78  का
 वर्ष  क  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेंजी  संस्तर  ले  खा परी  लेखे
 उन

 द  मेर  निय॑त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणी
 यां  ग्रन्थाल धन कि क  में  रखी  गई सन्  ह  *Sfgar een सख्या

 एल  So  86  5/80)  J  सफर  हुह  1.0

 महाराष्ट्र कृषि  उद्योग  विक  कास  निगम  बम्बई
 कदर  easel

 le
 fer  काायूं करण  सरकार  दवारा  आप  तथा  भ्र  ग्रेजी  संस्करण
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 पर  रखे  गये  पत्र

 नक

 fana  Fafa  बम्बई का  वर्ष  1978-79 % (@)  a  उद्योग  विकास

 का  बायटिक  प्रतिवेदन  4 (ferdr  तथा  अंग्रेजी  लेखे  तथा

 खन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  do  866/80)

 गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  अहमदाबाद  के  वर्ष  1978-79  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 )  गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  अहमदाबाद  का  ag
 1978-79

 का

 r  वार्षिक  प्रतिवेदन  .  लेखा परीक्षित  लेर खे  तथा उन  पर
 ह  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  में  रखा  गया

 ree संख्या  एल० eto  867/80)

 उड़ीसा  कृषि  उद्योग  निगम  कटक  के  ag  1970-71  के  कार्यकरण (=)

 न

 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  शि  .

 @)
 उडीसा  कृषि  उद्योग  कटक  का  वर्ष  1970-71  का

 |  be  ,  लेखापरीक्षित  का  लेखे  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  |  fecqforuy  प  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या

 ई  एल०  टी०  868/80) >

 Sax
 rae

 के  वर्ष area  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड

 1976-77  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  .

 mes  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  हैदराबाद  का  वर्ष (a) # छ
 1976-77  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा परीक्षित  लेखे

 '  उन  पर  निम्न॑श्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  में  रखा

 गया  देखिये  संख्या  एल०  ran)  869/80)

 (a)
 a

 sala  बीन  निगम  नई  दिल्‍ली  के  ag  1978-75  )  के  कार्यकरण
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 राष्ट्रीय  बीन  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1978-79 का  वधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-मं

 दफ़नाता

 की

 ड  टिप्पणियां  |

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर

 om

 में  ह
 ए  बिलम्ब के

 न्थालथ में  tal  गया  | कारण  बताने  घाले  सात  विवरण  तथा  अंग्रेजी )  ।
 देखिये  संख्या  एल ०  ठी

 ०870180)
 गार

 शद  it  का  भगनी  संस् कररा  28  1980  भा
 बटल  पर  रखा  गया

 था  छ

 il
 tags संस्करण

 झाग
 1977  को

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।

 तथा  समी  परं ग्रे गी  संस्करण  2  1980  को  सभा  पटल  पर

 रखा  गया  था ।
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 1955  की  घारा  3  को  उपधारा (6)  के  पन्तगंत (3)  श्राथपयक  वस्तु
 निम्नलिखित  श्रचिसूचनाशओं  तथा  अंग्रेजी  को

 एक-एक  प्रति  —

 stun  के  समान  वितरण  सम्बन्धी  aro  ato  fo  141  जो  दिनांक

 28  1980  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 गेहूं  बेलन  मिल  देना  कौर  संशोधन  1980, जो

 दिनांक  29  1980  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 ate  fae  242  में  प्रकाशित  gar  था  ।

 _  ato  ate  fro  304  समो  दिनांक  8  1980 के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  नो  भ्र धि सूचना  की  अनुसूची  में  विनिर्दिष्ट

 उर्वरकों  के  उस  प्रति  टन  अधिकतम  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  है  जिस  पर  वे
 काफी  रबर  बागानों  प्रिया  कृषकों  को  बेचे  जायेंगे  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  dear  एल०  टी०  871/80)

 लेसापरीक्षित  जवाहरलाल  नेहरू  नई  1978-79,

 विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  जा धिक  प्रतिवेदन  धौर

 मारती  शांति  1978-79,  बिलम्ब  के  कारण  बताने  घाला  विवरण

 चाबुक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  मोतीलाल  रीजनल  इंजीनियरिंग

 1978-79  शादी  ।

 शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  धौर  समाल  कल्याण  मंत्रो  बो  :  मैं  निम्नलिखित

 Ta  WAT  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  जवाहरलाल  नेहरू  बीवी  नई  दिल्‍ली  के  we  1978-79  के

 लेखापरीक्षित  लेखकों  तथा  ग्रंग्रेजी  की  एक  प्रति ।

 उपयुक्त  दस्तावेज  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताते  वाला
 एक  विवरण  तथा  श्रंग्रेबी  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल ०  eo  872/80)

 (2)  (a)
 विश्व  शांतिनिकेतन के  वह  1978-79  के  वारिक  प्रतिवेदन  ७

 को  एक  प्रति  ।

 विश्व  शांतिनिकेतन  के  वर्ष  1978-79  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  ।

 प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला
 एक  विवरण  संस्करण  ।  ग्रंथालय  में  Vaya  |

 देखिये
 स  रुपा

 एल०  टी ०  873/80)

 (3)  मोतीलाल  Age  रिजनल  इंजीनियरिंग  कालेज  इलाहाबाद  के  वर्ष  1978-79
 के  बारीक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 का  भ्र  ग्रेजी  संस्करण  28  1980  को
 ना

 मा  पटल  पर र  रखा  गया  था  ।
 sex faqaq  तथा  समीक्षा  नन्दनी  ग  2  1980

 को  सभा  पटल  पर
 रखा  गया  था  ।

 maa  सर  कप
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 मोतीलाल  नेहरू  रिजनल  इंजीनियरिंग  कालेज  इलाहाबाद  के  ag  1978-79  के

 लेखकों  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  श्र  ग्रेजी
 संस्करण

 की  एक  प्रति ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ete  874/80)

 (4)  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिक  भोपाल  के  वह  1978-79  के  afer

 लेखाओं  तथा  sist  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  875/80)

 (5)  भारतीय  तकनीकी  संस्थान  अधिनियम  1961  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)
 के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  |

 1978-79  के  वार्षिक  लेखे भारतीय  तकनीकी  दिल्‍ली के  ag

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०  उठी  876/80)

 1978-79 दो  भारतीय  प्रौद्योगिक  के  वष  वार्षिक  लेखे

 तथा  waist  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  877/80)

 (6)  f विश्वेश्वर  रिया  क्षेत्रीय  झरिया त्रिक  हावी  नागपुर  के  ay’  1978-79

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 विश्वेददरय्या  data  अभियांत्रिकी  नागपुर  के  वर्षा  1978-79

 के  वार्षिक  लेखाओं  (ft  हिन्दी  तथा  tits  संस्करण  की  एक  प्रति  तथा  उन

 पर  नेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 elo  78/80)

 = तगर  yYfa  सीसा  atc  नियम
 1980  की  एक  प्रति

 निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  पी०  सी०  :  मैं  नगर  भूमि  चमकती  सीमा

 afafaan,  1976  की  धारा  46  को  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  नगर  भूमि
 तम  सीमा भर  1980  तथा  wae  की  एक

 जो  दिनांक  22  ada  1980  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सूचना  संख्या  सासानी

 में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 पुस्तकालय  में  रखा  देखिये  सख्या  एल०  टी  ०  879/80

 भारतीय  तार  1979  की  एक  प्रति

 मैं  भारतीय  तार  nafafaay  855  की  घारा संचार  मंत्री  (a  सी०  Tao  सटी दस  )
 7  की  उपधारा  के  भ्रन्तगंत  भारतीय  तार  नियम  1979  तथा

 अग्रेज़ी  की
 एक

 प्रति
 जो  दिनांक  23  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्र घि सुचना

 संख्या  सा०  स०  नि०  87:  में  प्रकाशित  हुये  सभा  पटल  पर  र

 nt पुस्तकालय  में
 रखा  ल

 संख्या  a  ह  ie
 0/8

 नों  के  प्रेमी  काष _ कश सस्करण  आ  1980  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  थे  ।
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 ns

 afer  प्रतिवेदन  कौर  खादी  ग्रामोद्योग
 1978-79

 —_a  स are ि लम्ब के  कार  तद  पाहा
 बिवररण

 afar  ware  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  थी  र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर
 रखता  हूँ  :.

 (1)  खादी  ate  ग्रामोद्योग  आयोग  1958  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)

 के  अंतगर्त  खाब वी  att  ग्रामोद्योग  बम्बई  के  हवा
 an

 के  afer

 लेखे  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उसर पर  लेखा  परीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  अ्रायोग  बम्बई  के  व  1978-79  के  लेखाओं  की  समीक्षा

 के  बारे
 में  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।

 (3)  उक्त  (1)  में  दि  ये  गये  पत्रों  को  सभा  प६  पर  रखते  हुये  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक | विवरण  i &

 881/80 पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  z

 डड

 _  समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 भारतीय  खान  स्कूल  धनबाद  की

 स्वास्थ्य  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  बी०  शंकरानन्द  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि

 सकी  भारतीय  खान  धनबाद  के  नियमों  ate  विनियमों  के  नियम  4  से

 कौर  15
 के

 उपबन्धों  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति से  जैसा

 cients  फि देवा  उक्त  नियम  site  विनियमों के  अन्य  उपबन्धों  के  प्रावधान

 भारतीय  खान  धनबाद  की  महापरिषद  के  सदस्यों  के  रू
 में  कार्य

 करने  के

 लिय ेअपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें
 ह

 झरिया महे  प्रदान  यह  है

 भारतीय  खान  घनबाद  के  नियमों  कौर  विनियमों  के  नियम  4(  से
 भोर  15  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  इस  सभ

 ध्रघ्यक्ष  निदेश
 सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा

 कत  नियम  और  Patera  के  अन्य  उपबन्धों  के  धप्रघ्यधीन
 भारतीय  खान  धनबाद की

 की  महापरिषद के के
 सदस्यों  के  रूप

 में
 काय  करने  के

 लिये
 अपने  में  ह  a

 स्वीकृत  gar
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 दिल्‍ली  स  प्राधिकरण  की  सलह  re  afer

 निर्माण
 शौर  आवास

 मन्त्री  प्रकाशन  चन्द्र  इग  करता  हूं

 दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  5  की  उपधार  2)  के  agar
 में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जसा  भ्रध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के

 धन्य  उपबन्धों  के  श्रध्यघीन  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  सलाहकार  परिषद्‌  में  चार

 ष  के  कार्यकाल के  लिये  सदस्यों के  रूप  में  काम  करने के  लिये  ar में  से  दो
 सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 meat  महोदय  प्रदान  यह  है

 दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  5  की  उपधारा  (2)  1)  के  अनुसरण

 उक्त  eine  x में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा  भ्रघ्यक्ष  fata

 ara  उपबंधों  के  श्रघ्यघीन  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  सलाहकार  परिषद्‌  में  चार

 ay के  कार्यकाल  के  लिये  सदस्यों  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये  भ्रपने  में  से  सदस्य

 निर्वाचित  करें ।  ्
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  नमा  क

 राजघाट  समाधि  समिति

 निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  प्रकाशा  चन्द्र  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 गम्  राजघाट  समाधि  1951  की  धारा  4  को  उपधारा  के

 भ्रनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जसा  भ्रघ्यक्ष  fate  उक्त

 श्रीनगर
 धम  के  शून्य  उपबन्धों  के  श्रघ्यघीन  राजघाट  समाधि  समिति के  सदस्यों  के

 रूप  में  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  भ्र घि सूचना  की  तारीख  से  आरम्भ  होने  वाले

 कार्यकाल  के  लिये  काय  करने  के  लिये  भ्रपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचन

 mat यह  है भ्रध्यक्ष  महोदय

 राजघाट  समाधि  1951  की  धारा  4  की  उपधारा

 अनुसरण  में
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जेसा  श्रेय  निदेश re  ee

 अधिनियम के  gear  उपबन्धों  के  श्रष्यधीम  राजघाट  समाधि  समिति  के  सदस्यों  के

 स्प  में
 सरकार

 द्वारा  जारी  की  गई  भ्रथिसूचमा की
 तारीख दो सदस्ग

 से  आरम्भ
 डि

 वाले
 ~

 सदस्य  निर्वाचित  करें कार्यकाल  फे
 लिये  कार्प  करने  के  लिये  अपने  में  से

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा

 रेल
 बजट  1980

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  रेल  si  ।

 रेल  मन्त्री  कमलापति  :  भ्रध्यक्ष

 मैं  सदन  के  वह  1980-81  के  रेलवे  के  बजट  अनुमान  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 खड़ा  gar  हूं  ।
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 2.  सदस  को  स्मरण  होगा  कि  11  मा  <  को  केवल  झस्तरिम  aqua  पेश

 किये  गये थे  ote  उस  मैंने  उन  कारणों  का  भी  जिक्र  किया  जिनकी  वजह से  ऐसा

 करना  पड़ा था  ।  तब  से  मन  सरकार  इस  बात  की  जाँच  करने  का  प्रवर  मिला  है

 कि  पिछली  सरकार  से  विरासत  में  मिली  भ्या-व्यवस्था  को  कितनी  गम्भीर  क्षति  पहुंची  है  भोर

 उसने  उन  पहलुओं  पर  विचार  किया है  जिनकी  वजह  से  श्रमिक  शभ्रवरुद्धता  फी  स्थिति  पैदा  हो

 गई  है  ।  राष्ट्र  की  बर्थ-व्यवस्था  को  फिर  से  गतिशील  बनाने  के  उद्देश्य  से  योजना  कार्यों  की

 प्राथमिकताओं  की  पुनरीक्षा  की  गयी  है  और  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  1980-81  के

 दौरान  परिव्यय  की  राशि  में  वृद्धि  की  जाय  ।

 ही
 माल  परिवहन

 a
 म्

 कि  11  1980  के  aye  ara  मैंने  इस  बात  का  fra  किया था  कि

 1976-77  के  बाद  से  माल  यातायात  में  उत्तरोत्तर  कमी  हुई  है  ।  मैंने  माल  के  परिवहन में  सुधार

 कके  लिए  किये  जाने  बाले  प्रस्तावित  उपायों  का  भी  उल्लेख  किया  था  ।  माननीय  सदस्य  जानते हैं
 सावधि में कि  पिछले  कुछ  महीने  देश  के  लिए  कठिनाई  के  महीने  रहे  एक  जोर  तो

 बिजली  की  भारी  कटौती  होती  रही  कौर  दूसरी  हरनेक  राज्यों  में  भयंकर  सुखे  की  स्थिति पदा
 हो  गयी  ।  इन  महीनों  में  रेलों  को  माल  परिवहन  के  काम  में  काफी  तेजी  लानी  पड़ी  ताकि  विनती

 घरो ंके  लिए  कोयला  कौर  सूखा-पीड़ित  राज्यों
 के  लिए  अनाज  की  जोरदार  भावश्यकताओों की

 तके  2 ||  लए  अपेक्षित  पति  रिक्त  मांगों  को  पूरा  किया  जा  सकें  ।  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 a  झोर  स्नेहक  खाद्य  तेल  इरादी  की  कमी  को  पुरा  करने  की  श्रावइ्यकता  भी

 उतनी  ही  अधिक  थी  ।  अतः  रेलों  को  इन  झनिवायं  वस्तुभ्नों  की  तत्काल  ढुलाई  को  सर्वोच्च

 प्राथमिकता  देनी  पड़ी  ।

 ्
 4.  पिछले  तीन  वर्षों  में  रेल  संचालन  में  जो  गिरावट  ait  उसकी  वजह  से  कार्य

 कुशलता  को  1976-77  के  स्तर  पर  लाने  में  कुछ भ्र ौर  समय  लगेगा  ।  लेकिन  मैं  निस्संकोच  कह
 सकता हूं  कि  हमने  समस्या  पर  कुछ  हृद  तक  काबू  पा  लिया  है  ।  wa  तस्वीर  sai  पी

 शामिल
 adi

 weet
 जितनी  कि  कुछ  मदीने  पहले  दिखायी  पड़ती  थी  |

 ब  5.  इन  महीनों  बिजली  घरों  के  लिए  कोयले  की  ढुलाई  पर  अपेक्षाकृत  अधिक  जोर

 दिया
 गया  ताकि  बिजली  की  कटौती  से  उत्पन्न  संकट  को  कम  किया  जा  सके  श्र  qa  यह  बताते

 प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  बिजली  घरों  के  लिए  कोयले  से  लदे  माल  डिब्बों  की  सख्या  पिछले
 न  की  तुलना  लगभग  500  माल  डिब्बे  प्रतिदिन  अ्रचिक  हो  रही  बिजली  घरों  को

 तर  क  माता  में  कोयले  की  इस  ढुलाई  का  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  भ्रधिकांश  बिजली  के
 पास  कोयले  का  स्टाक  जमा  हो  गया  है  ।  जो  बिजली  घर  सटा

 + 7 ह: ह  काफी  माता  में  कोयला  मिल  रद्दा  है
 क  जमा  नहीं  कर  पाये  खस  मी

 ।  हालांकि  भीषण  गर्मी  के  कारण  परिचालन  की  कठिन
 परिस्थितियां  पेदा  हो  गयी  थीं  लेकिन  इ  सके  बावजूद  बिजली  घरों  के  लिए  कोयले  के  लदान  का
 यह  ऊंचा  स्तर  बनाये  रखा  गया  है  |

 खतरों se  कौर  पूर्वी  क्षेत्रों  में  भारी  पैमाने ही  पर  अकाल  की  सी स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  इस  कमी  को  बहुतायत  वाले  राज्य  पंजाब  भोर  हरियाणा  से  सप्लाई
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 a  पण

 दवारा ही  पूरा  किया  जा  सक  ा
 है

 ।
 सम्बन्धित  एजेंसियों

 से  निकट  सम्पकं  बना  कर इस  वह
 aad  से  मई  तक  के  महीनों  में  ga के  सूखाग्रस्त  राज्यों  ग्र्धातु  पश्चिम

 उड़ीसा
 भोर  क़सम  तथा  मध्य  प्रदेश  को  पिछले  ay  की  तुलना  में  लगभग  60%  afar  aa  ज

 दो
 करता

 सै  पहुंचाया गया  ।  यहां तक  कि  इस  ag  ata के  महीने में  रेलों ने  8.12  लाख  मीटरिक

 ren
 का  परिवहन  किया  ।  चीनी  का  दैनिक  औसत  लदान  1979  के

 53.5  माल
 rg बढ़कर  1980  में  228  माल  डिब्बे  हो  गया  ।  खाने  के  तेल  की  क  औसत

 छुला  ही  इस  वर्ष  asa  में  1,000  माल  डिब्बे  से  भ्रमित  रही  जबकि  जनवरी  1980  में  प्रति
 fe
 a  677  माल  डिब्बों  कौ  ढुलाई  हुई  थी  ।  माननीय  सदस्य  क़सम  राज्य  की  सामान्य

 स्थिति से  wana  हैं  किन्तु  qh  यह  कहने  में  प्रसन् तना  हो  रही  है  कि  भरने  रुकावटों  पौ

 नाइयों  के  इस  दुर्गम  क्षेत्र  में  थी  अनाज  की  दलाई  aofera  स्तर  तक  बनाये  रखी

 aT ह

 7.
 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  तेल  दोधक  कारखानों  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  रेलों  पर  एक

 नया  रोक  श्री  पड़ा  क्योंकि  जिन  क्षेत्रों  को  इन  तेल  शोधक  कारखानों  से  सप्ला  मलती  थी

 उनके  लिए  प्रतीक  दूर  स्थित  भ्रमण  स्थानों  से  ढुलाई  करनी  पड़ी  ।  पेट्रोलियम  पदार्थों  को  टंकी
 माल  डिब्बों  में  ही  ढोया  जा  सकता  है  ote  इनकी  संख्या  सीमित  है  ।  इनका  स

 द
 उपयोग

 करने
 करने

 के  लिए  गहन  नियंत्रण  व्यवस्था  करनी  पड़ी  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  हो  है  कि

 मिट्टी  के  तेल  ale  पेट्रोल  जसी  श्रनिवायं  बस्तियों  की  अ्रधिक  टूर  स्थित  नये  ह  ये  स्रोतों

 क  करके  इनकी  झ्रावश्यकताओ्ों  को  संतोषजनक  से  पुरा  किया  जा  सका  है  |

 8.  इस  वर्ष  गर्मी  warty  रूप  से  कुछ  अधिक  रही  है  कौर  रेलों  को  कुछ  विपदाग्रस्त
 क्षेत्रों  के  हि  लए  रेलवे  की  टंकियों  में  पीने  का  पानी  पहुंचा  कर  सहायता  करनी  पड़ी है  |  रेलो ंने  इन
 ae  yy
 क्षेत्रों  को राहत  पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  पीने  के  पानी  की  cars  का  काम  अपनी  ate

 से  निःशुल्क
 किया

 9.  सदन  इस  बात  से  भी  सहमत  होगा  कि  कठिनाई  के  इन  महीनों
 es

 रेलों  मे  कमी

 वाले  राज्यों  की  तात्कालिक  झ्रावदयकताश्रों  को  पुरा  करने  के  लिए  श्रनिवायं  व
 स्तरों  को  शीघ्र

 दुलाई  करके  मूल्य-त्रूद्धि  को  रोकने  में  उल्लेखनीय  सहयोग  दिया  है  ।  इस  प्रयोजन  के
 लिए

 राज्य

 सरकारों  we  सब बाधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  निकट  समन्वय  बनाये  रखा  गया  ।  माल को  भेजने

 में  लो  तत्परता  दिखायी  उसकी  उन  राज्य  सरकारों  ने  मी  सराहना  की  है  जि
 नन्हें  यह  माल

 भेजा  गया  at

 रल  परिचालन  के  कानून  कौर  व्यवस्था  को  समस्या  बड़ी  हानिकारक  सिद्ध

 हुई  विशेष  रूप  से
 पूर्वी

 क्षेत्र में  जहां  भारतीय  रेलों  पर  होने  वाले  कुल  घायल  का  लगभग

 60%  पातायौत  होता  है  ।  थोड़े  समय  के  लिए  प्रादेशिक  सेना  कौर  केन्द्रीय  feat  पुलिस
 दल  तैनात करने  से  स्थिति  सम्हालने  में  कुछ  हद  तक  सहायता  मिली  है  ।  अरब  चूंकि

 लगभग

 सभी
 राज्यों  का  sara  चुनी बुनी  गयी  लोकप्रिय  सरकारों के  हाथ  में  इसलिए हम

 भाषा
 करते

 हैं  कि  स्थिति  में

 दीपा  te
 sa  न की  a=e)  err

 होगी
 और  इस

 art  संचालन  के  लिए  उर  त  आवरण  बनेगा  जिससे  रेलें  राष्ट्र  का  काम  करन रने  में  समर्थ  होंगी
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 11.  मैं  यह  बात  मी  सदन  के  ध्यान  T  जनाज़ों  में  पर्याप्त  व्यवस्था

 न  किये  जाने  कौर  विभिन्‍न  राज्यों  में  बिजली  की  art  sata  a  परसा
 स्वरूप ग्य श. थै

 रेल
 दै  ।  इस  मामले माल  डिब्बों  पौर  सबारी  डिब्बों  के  अनुरक्षण  का  काफी  काम  बकाया  पड़  गया

 को  भोर  '  भी  पिछले  da  वर्षों  में  समुचित  ध्यान  नहीं  गया  ।  बिजली  की
 थ
 कमी  के  कारण
 वार्डों में  काय

 रेलवे  का  रखा  सवारी  धौर  माल  डिब्बा  इंजन  दोनों  कौर  मॉडलिंग

 ।  इसका  परिणाम  ag  हुमा  है  कि  मरम्मत  के  लिए  चल निष्पादन  की  मात्रा  घटी है
 स्टाक  की  संख्या  निरन्तर  बढ़ती  गयी  है  ।  हमें  श्राद्ध  है  कि  मानसून  के  झरा  जाने  से  ae

 अ्रधिक  पन-डीजल  पैदा  होने  से  बिजली  की  स्थिति  में  सुधार  हो  जायेगा  भोर  चल  स्टाक  की

 बिगड़ती हुई  स्थिति  को  सम्हाला  जा  सकेगा  ate  उन्हें  फिर  से  काम  लायक  बनाने  के  सभी

 संभव  प्रयास  किये  जा  सकेंगे  ।  मरम्मत  ait  अनुरक्षण  के  लिए  ale  अधिक  घन  की  व्यवस्था

 भी  की  जायेगी  ।

 पाची  पाता घात

 12.  यात्नी  यातायात  के  क्षेत्र  में  भी  रह  की  गयी  अनेक  गाड़ियों  को
 पिछले

 चार  महीनों ह
 ait 10 के  दौरान  फिर  से  चलाया  गया  है  ।  26  नयी  प्रनुपनगरीय  गाड़ियां  चलायी  गयी

 geo  गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ाया  गया  नयी  चलायी  गयी  गाड़ियों  में  नयी  दिल्‍ली  att

 पुरी के  बीच  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलने  वाली  नीलांचल  मंसुर  ्र  र  मदुरै
 i. दिल्‍ली  के  रास्ते  चंडीगढ़ तिरुपति  के  बंच  एक-एक  जोड़ी  एक्सप्रेस  शौर

 जयपुर  कौर  नागपुर  के  बीच  तथा  सियालदह  शौर  माल्दा  के  बीच  सप्ताह  तीनत  दिन  चलने

 बाली  गाड़ियां  प्रमुख हैं  ।  इस  वर्ष  हमने  गर्मी  के  दिनों  की  मोड़  की  निकासी  के
 लिए  1,400

 स्पेशल  गाड़ियों  के  माध्यम  से  लगभग  12  लाख  अतिरिक्त  शायरों  ale  सीटों  की  व्यवस्था

 द
 की  है  ।

 ||  3 i  भारतीय  रेलों  पर  यात्नी  यातायात  aga  तेजी  से  बढ़  रहा  है  श्र  मेरा  az  saa

 रहा है  कि  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  यात्री  सुविधा भों की
 व्यवस्था  की  जाय  |  इस  समय  हम  बम्बई  आर  वाराणसी  के  बीच  सप्ताह  में  दो  दिन  एक

 प्रेस  गाड़ी  Fo  के ०  एक्सप्रेस  में  दो  इंजन  दक्कन  क्वीन  कौर  महालक्ष्मी  एक्सप्रेस

 में  कौर  प्रिक  सवारी  डिब्बे  लगाने  जैसे  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहे
 हैं  जिससे  कि  इन  तेज  ae

 लोकप्रिय  गाड़ियों  में  प्रौढ़  अधिक  यात्रियों  को  स्थान  उपलब्ध  हो  सके  |
 भ  ह

 14.  जनवरी  से  मई  तक  के  महीनों  में  विभिन्‍न  मेलों  घौर  समारोहों के  प्रचार  पए
 जैसे  देवबन्द  में  दारुल  उलूम  दाताब्दी  कुम्भकरणी  में  महानगर  खरीदार

 में

 कुम्भ
 goat  में  सिंहस्थ  मेला  ait  अजमेर  में  gd  के  अवसर  पर

 याति
 यों  के

 y
 श्रांत-जाने

 के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  किये  गये  ।  इन  शूरवीरों  पर  स्पेशल  गाड़ियां  चलाकर  नियमित  गाड़ियों
 ग में  अधिक  संख्या  में  सवारी  डिब्बे  लगाकर  तर  अतिरिकत  टिकट  घर  इरादी  खाल iain  रेलों  द्वारा

 व्यापक  व्यवस्था  की  गयी  ।

 13.  क  न
 स्थिति  सुधारने

 के यात्री  गाड़ियों  के  समय  पालन  oN,  लिए  मैं  safaana  रूप  प्लि
 रुचि  लेता रहा  हूं  ।

 मैं  सदन  ्  तनकर Sie ी  ता  चाहूँ चाहूँगा  कि  ब्त्यचिक  भीषण  सूखा  कौर
 खतरे  की  जंजीर  खींचने की  सामान्य  रूप  से  भ्रमित  घटनाओं  जैसी  प्रतिकूल  परिस्थितियों  के
 बावजूद  समय  पालन  में  कुछ  सुधार  gar है  ।

 169
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 आरक्षण  थ्

 16.  ard,  1980  में  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  मैंने  सदन  को  बताया  श  ा  कि  आरक्षण के
 मामले  में  थात्री  जनता  को  अधिक  संतोषजनक  सेवा  प्रदान  करने  के  उदेश्य  से  भ्रतिरिकत  भ्रारक्षण

 काउंटर  खोले  गये  किराया  वापस  करने  के  लग  काउंटर  बनाये  गये  हैं  ale  यात्रियों से

 बार  मांग  पत्र  भरवाये  बिना  दिन  की  गाड़ियों  में  सीटों  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  कीं  गधी  है
 आरक्षण रद  कराने  से  जो  जगहें  खाली  होती  उन्हें  देखते  हुए  नायिकाओं  के  सामात्य
 कोट ेसे  अधिक  शायिकाश्ों  के  पक्के  आरक्षण  मी  किये  जा  रहे  हैं  ।  अधिकारियों  दवारा  पचानक

 ग्र  छदम  वेश  में  महत्वपूर्ण  भ्रारक्षण  कार्यालयों  की  जांच  करने  की  प्रणाली  शुरू  की  गयी है  ।

 ध्वारक्षणण  का  हस्तान्तरण  रोकने  के  लिए  मौके  पर  जांच  मी  की  जाती है  ।

 4 1  1980-81  में  भ्रारक्षण  कार्यालयों  में  बनने  की  पीने  के  शौचालय  पौर

 शिकायत  काउंटर  खोलने  जैसी  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  विशेष  रूप  से  एक  करोड़  रुपये

 की  घनसाली  खच  करने  की  व्यवस्था  की  शा  रही  है  ताकि  रेलें  भ्र पने  सम्मानित  ग्राहकों  को

 बेहतर  सेवाएं  भ्र ौर  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  समय  हों  ।

 1  सरकार  के  न्यायाधीश  एस०  एम०  सीकरी  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त

 रेल  दुर्घटना  जांच  रामसती  नियुक्त  की  थी  ।  समिति  द्वारा  31  1980  को  प्रस्तुत  रिपोर्ट

 की  जांच की  जा  रही  है  शरीर  मुझे  विदेस  है  कि  इसकी  महत्वपूर्ण  सिफ़ारिशों के  कार्यान्वयन  से

 रेलें  परिचालन  के  क्षेत्र  में  ate  अधिक  संरक्षा  के  उपाय  ढूढ़ने की  aaa  निरन्तर  तलाशी  में  काफी

 हद  तक  सफलता  प्राप्त  करने  में  कामयाब  हो  सकेंगी  |

 अब  1980-81  के  बजट  के  अनुमानों  ax  उनसे  सम्बन्धित  प्रस्तावों  की  चर्चा  करने  से

 पहले मैं  सदन  की  सूचना  के  लिए  रेलों  की  वित्त  व्यवस्था  ate  किये-प्रणाली  से  सम्बन्धित  कुछ
 श्रव्य  महत्व पू रां  मामलों  का  भी  उल्लेख  करना  चाहुंगा  |

 रेल  श्रीसत्य  समिति
 हि  ज मे 19.  1980  में  सदन  को  सूचित  पा

 था  कि  1979  में
 लोक  सभा

 यी  ह ै।  में  इस  समिति  के के  भंग  हो  जाने  से  पिछली  रेल  भ्र भि समय  समिति  अधिकारहीन

 पुनर्गठन  के  लिए  वर्तमान  सत्र  में  एक  संकल्प  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करूंगा  |

 दावा  अधिकरण

 _
 20,  प्राकलन  समिति  (1977-78)  ने  भारतीय  तों  पर  हानि  ae  क्षति  के  दावों  के

 सम्बन्ध में  विचार  करते  समय  एक  दावा  श्रेणीकरण  की  स्थापना  करने  की  सिफारि दा
 की

 इस  महत्वपूर्ण  सिफारिश  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  गया  ष्  मैंने  पह  निश्चय

 पारी  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  क्योंकि  इससे  दावों  का  शीघ्र  afar फिया  है  कि  इस
 निबटारा  त  क  म  काफी  सहायता  मिलेगी  ate  परिणामतः  सम्बन्धित  पार्टियों  की

 *  |  पे  कार्यभार  प  |  के  स्वरूप  के
 संबंध परेशानियां  भी  काफी  ह्  तक  कम  हो  जायेंगी  |  इस  निरा

 विशेष  रूप  से  इससे  प्  बत  प्रशासनिक  .  वित्तीय  पतलूनों के
 बारे  इस  समय  एक  व  स्तरीय  समिति  द्वारा  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा
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 कार्यपरक  बजट

 21.  प्राक्कलन  समिति  (1978-79) ने  अपनी  रिपोर्ट में  इस
 बात  पर  बल

 दिया  था  कि
 ब्यौरेवार

 कार्यपरक  बन  जट  प्रणाली  यथाशीघ्र  लागू  कौ  जानी  चाहिए  ।  मैंने  waar

 बो  को  निदेश  f  दय  हैं  कि  इस  दिशा  में  इस  वर्ष से  ही  शुरुआत  कर  दी  जाय

 सब  लीय  गठन

 22.  कुछ  वर्षों  से  कुछ  मंडलों  पर  कार्य  मार
 ढ़  गया  है  ।  बेहतर  परिचालन

 att  व्यापारियों  ate  राज्य  सरकारों  के  साथ  अधिक  ee  |  ढंग nh  सम्पकं  सुनिश्चित  करने के

 लिए  ae
 कुछ  मंडलों  का  पुनर्गठन  करना  आवश्यक  हो  गया  है  ।  बेंगलूरू  कौर  भोपाल

 में  नये मंड  कार्यालयों  की  स्थापना  करने  प्रौढ़  विंमान  दिल्‍ली  मंडल  का  विभाजन
 करने

 के  लिए

 इस  वर्ष के  बजर  में  व्यवस्था  की  जा  रही है  ।

 झन सं घान  कौर  चित्रकार

 29.  हमारी  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  रेलों  का  प्राधुनिकीकरण  ae  विस्तार  क्या

 जाये  ।  इस  नीति  के  भ्रनुरूप  लखनऊ  स्थित  रेलवे  के  अ्रभिकल्प  एवं  मानक  संगठन

 की  अनुसंधान  six  विकासात्मक  गतिविधियों  को  उच्च
 मानसिकता  ककी

 जायेगी  ।  इस  संगठन  को

 ,  उनमें सै जिन  समस्याश्रों  सै  सम्बन्धित  काम  सौंपा  गया  है  कुछ  इस  प्रकार हैं
 tardy

 दूरी  वाले  यात्रियों  के  लिए  ध्वानिक  आरामदेह  सवारी  कत  रेल  परिचालन में  संरक्षा के

 स्तर में  सु  रेल  इंजनों  की  रफ्तार  में में  बृद्धि  प्रौढ़  प्रतीक  डिब्बों  वाली  माल  गाड़ियां  चलाना  ॥

 इट्स

 मान  1980  के  मेरे  मंत्रालय के  ale  सार्वजनिक  क्षेत्र के  एक  उपक्रम 24

 भ्र्धात्‌  रेल  इ इन्डिया  टेक्निकल  एंड  इकानामिक  सर्विसिज  लिमिटेड  ने  इराक
 गणतंत्र

 रेलों  को

 भ्र मि कल्प  एवं  इंजीनियरी  सम्बन्धी  सामान्य  सेवाएं  देने  के  लिए  इराक  सरकार  के  साथ  एक  करार

 किया  है  ।  काबा  ta  निगम
 एग के

 कायें  निष्पादन  के  लिए  तकनीकी  att  प्रबन्ध  व्यवस्था

 सम्बन्धी  सेवाएं  प्रदा  न  करने  के  लिए  जो  सर  के  साथ  भी  एक  करार  किया  गया  है  |

 कर्मचारी  कल्याण

 मेरा  लक्ष्य  यह  होगा  कि  रेल  प्रशासन  एक  ores  नियोक्ता  बन े।  मैं  यहां
 चोरियो ंमें

 कल्याण  से  सम्बन्धित  कुछ  महत्वपूर्ण  योजनाश्रों  का  उत्लेख  करना  चाहूंगा ।

 सुविधाएं

 हि  qt  देश  में  इस  समय  101  रेलवे  अस्पताल  कौर  560  स्वा  22 §  केन्द्र  जहां
 > 1 पहले से  उच्च  स्तर  की  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ग्रोवर  जिनकी  सभी  सराहना की  है

 नयी  विस्तार  य  जना  घरों  में  55  भ्र ति रिक्त  खाटों  की  मौजूदा  अस्पतालों  के  सेवा  विभागों
 का  उत्तरोत्तर  छि गू निकी  रण  फिर  श्रतिरिवत  एम्बुलेंस  गाड़ियों  वी  ez  अवस्था  करन ेके  काम
 शामिल  लगभग दस  साल  पहले  एक  नीति  विषयक  निशांत  यह  लिया  गया  था कि  ग्रसित क भारतीय

 सतर पर  कुछ  चु
 ने  हुए  तालों में  उच्च-विशेषज्ञ

 की
 व्यवस्था  की  जाये  ।

 पिछली  1975  में
 *
 eee  जि re  रेलवे qa  अस्पताल ATA  cat fk  शल्यक्रिया  में  इस
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 प्रकार  की  विशेषज्ञ  सेवा  शुरू  की  गयी  थी  ।  इसी  नीति  का  भ्रनुसरण  करते  वाराणसी  में
 an स्थित  पूर्वोत्तर  रेलवे

 के  ae  का

 विवार  ककी  वहीं

 कस  इलाज

 कै

 उच्च  विशेषज्ञ

 सेवा  शुरू  करने  का  प्र  tala  ठ  1  इस  ?  लास्  |  भायेगी  और  इसे  इस  वर्ष

 के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  fe  छह
 गया

 खेल-कूद

 27.  पिछली  परम्पराश्रों  को  बनाए  रखते  हुए  इस  बार  रेल  परिवार के  42  पुरुषों  कौर

 27  महिलायें  ने  विभिन्  श्रन्तर्राप्ट्रीय  प्रतियोगिताश्रों  में  देश  का  प्रतिनिधित्व  किया  कौर  6

 4  रजत  धौर  2  कांस्य  पदक  जीते  ।  दो  रेल  कर्मचारियों  को  1979-80  का
 age

 पुरस्कारਂ
 भी  प्रदान  किया  गया  ।

 प्रघिघ्षिता  प्राप्त  तमंचा  रियों  के  पाने  का  भुगतान

 2B.  अपने  सतत  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  इस  समय  रेल  प्रयास  श्रधिवर्षिता  प्राप्त

 करने  वाले  क  पिंडारियों  को  लगभग  90%  मामलों  में  निवृत्ति  के  तीन  दिन  के  भीतर  कौर
 वेष  मामलों में  10  दिन  के  भीतर  उनके  पाने  का  भुगतान  करने  में  समय  हैं  ।  जब  क्षेत्रीय  रेलों

 को  निदेदा
 दिये  जा  रहे  हैं  कि  स्थिति  में  ate  सुधार  करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाये  जायें  ate

 जहां-कहीं  भयावह ढा  रिक  सेवा  निवृत्ति  की  तारीख  के  दिन  ही  इस  पाने  का  भुगतान  कर  दिया

 जाये ।

 संवर्गों  की  पुनीत  रचना

 29,  190  में  मैंने ग्रूप  के  संवर्गों  की  पुलिस  रचना  करने  कौर  उसके

 स्वरूप यूप
 ag  सी  के  आधिकारियों  की  पदोन्नत  मियां  करने  से  सम्बन्धित  सरकार  के

 TATA fauta  का  सिल  किया  था  ।  इस  निर्णय  पर  wae  करने  का  कम  पूरा  हों  चुका
 हैं

 बॉर  wa
 y  है चिकित्सा  विभाग

 बे के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  की  कारवाई  की  जा  रही  लेखा  कार्यालयों  में

 अनुभाग  श्रचिकारियों  कौर  वरिष्ठ  कलक
 as

 के  पदों  site  सिविल  इंजीनियरी री  विभाग  में  निरीक्षण

 कार्य  से  सम्बन्धित  पदों  को  संख्या  बढ़ाने के  ध्रादेदा  भी  जारी कर दिये  गये  |

 विधि  विभागों में  एक  सतत  प्रक्रिया  के  रूप में  संवर्गों  को  घन सर वना  का  काम  किया

 जा  रहा

 at  980-81  के  योजना  परिव्यय  alt  नई  श्रीमान  रिवायत  और  सर्वेक्षण

 की  महत्वपूर्ण  योजनाओं  को  प्रगति  की  चर्चा  करूंगा  ।

 1980-81  के  लिए  योजना  परिव्यय

 30.  1980-  85  क  प्रविधि  के  लिए  नय  सिरे  से  ata  पार  करने  के  सरकार  के  हास

 ही  के  हाल  के  निर्णय  को  देखते  कौर  एसके  बाद  योजन  ग  शौर  विस  मंत्रालय  के

 ag से  गयी  पुनरीक्षा  के  श्राधार  पर  रेलवे  के  1980-81  के  योजना  परिव्यय  की  राशि  1979-

 80  के  650  करोड़  रुपये से re से  बढ़ाकर  760 0  करोड़  रुपये  की  जा  रही  है  ।  प
 रिव्यू में  यह

 करने जी  110  करोड़  रुपये  को  नजाशी
 बढ़ायी

 ना
 रही  उ उसका  उपयोग  मुख्यतः  रोजगार  प्रदान

 किया बाली  परियोजनागय्रों  ate  SADT  तथा अ  चालु  या  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए
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 जाएगा  |  चल  स्टाक  कौर  लाइन  क्षमता  के  कार्यों  रामान  परिवर्तन  कौर  दोहरी  लाइनें

 बिछाना  शामिल  है  )  से  सम्बन्धित  योजना  शीर्षों  के  श्रीमंत  रखी  गयी  रानी  को  269.66  करोड़

 रुपये  कौर  90.65  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  7 क्रम: :  340.00  करोड़  रुपये  कौर  111.00  करोड़

 रुपये  किया  जा  रहा है  ।  बेंगलूरू  के  निकट  येलहंका  में  निर्माणाधीन  एवं  धुरा  संयंत्र  के

 लिए  1980-81  में  परिव्यय  की  राशि  भी  8.0  करोड़  रुपये  भ्रांत  बढ़ायी  जा  रही  है  ।

 स्  नयी  श्रीमान  परिवर्तन  wiz  सर्वेक्षण

 तय  लाइनें

 31.  पिछले  are  में  दिये  गये  संकेतों  के  भ्रनुसार  ate  चाल  निर्माण  कार्यों  को  जल्दी  पुरा

 करने के  tea  तिरुनेलवेल्लि-नागरकोइल  कौर  शामली-सहारनपुर  नयी  लाइनों के  लिए

 पर्याप्त  घनसाली  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ताकि  इन्हें  चालू  वर्ष  में  यातायात  के  लिए  खोला जा
 सके  ।  रोहतक-भिवानी  खंड  को  पहले  ही  3  1980  से  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया

 इस  समय  जिन  oa  नयी  रेलवे  लाइनों  पर  काम  हो  रहा  उनमें  भी  तेजी  लाई जा  रही

 भ्राता  है  कि  बसई  करेला  रोड-व्यस्त
 \
 }  प्रौढ़ निकले

 भद्राचलम  हावड़ा से  प्रामति  तक

 जगपुरा-देबारी  लाइनों  का  काम  भी  चालू  faa  वर्ष  में  पूरा  हो  जाएगा  ।  इसी

 पूर्वी  क्षेत्र
 में  छः  नयी  रेल  ध्र्थाति  बाली

 भा  श्रामगुडी-तुली  धौर  लालघाटी-भैरवी  के  निर्माण  के  काम  में  भी

 तेज  ज  लाई  जाएगी  कयोंकि  इनके  लिए  भी  कौर  आधिक  घनसाली  की  व्यवस्था  की  जा  रहटी  है  ।  पी

 वाणी-चनाका  मा  निकाय-तन्दूर  ate

 तुपकाडीह  नयी  रेल  लाइन  परियोजनाश्रों  पर  भी  तेजी  से  काम  किया  जा  रहा  है  ताकि  इन्हें  wed

 [  किया  जा  सके  ।  रामपुर-न्यु  सकरी-हसनपुर  हवन-शिवाला  शौर

 म
 खासा  नयी  रेलवे  लाइनों  की  स्वीकृत  परियोजनाधभों  पर  काम  शुरू  करने  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  कपिल-भागलपुर  खंड  पर  शझ्रांशिक  हिप  से  दोहरी  लाइन  बिछाने  का

 काम  भी  इस  वर्ष  के  बजट  में  शमिल  कर  लिया  गया  है  ।  अनुसंधान  रुड़की  विश्वविद्यालय
 or श्र  &  a  जल  प्रनुसंधान  पुरे  द्वारा  किये  जा  रहे  तकनीकी  नमूना  अ्रध्ययनों  के  परिणाम

 प्राप्त  होने  के  तुरन्त  छितौनी-बगहा  रेलवे  लाइन  को  फिर  से  बिछाने  के  काम  के  रंग  के  रूप
 सड़क  नदी  पर  एक  नये  पुल  निर्माण  इसी  ad  के  भीतर  शुरू  किया  जाएगा 5.0  इस  वर्ष  के

 बजट में  बोनाकलु  से  जरगयापेट्टा  धौर  चित्तौडगढ़  के  रास्ते  कोटा  से  नीमच  तम  बडी  लाइन  की

 की  सत्य  नयी  रेल-परियोजनाओं  को  मी  शामिल  किया  गया  है  ।

 fara से  बल्ली  राजहरा से  मधुर-तूती  को  रिन
 चित्रदुग॑-रायदु्ग  और  तेलापुर-पाटनचेरू  के  बीच  नयी  रेलवे  लाइनों की  व्यवस्था

 करने  की  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सामान  परिवहन  a
 32.

 जहां  तक  सामान  परिवंतन की  परियोजना मों  का  सम्बन्ध  मुझे  यह  बताते  प प्रसन्नता  हो  रद्दी  है  कि  गुजरात  राज्य में  वी  रमगाम-भ्रोखा-पोरबन्दर  त्  मान  परिवर्तन  की  योजना
 के  पहले  अर्थात्  वीरमगाम से  हापा  तक  की  लाइन  को  इस  महीने  यातायात  के  लिए  खोलना
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 का  कार्यक्रम है  ।  समस्तीपुर-बाराबंकी  ae  न्यू  बोंगाईगांव-गुवाहाटी  के  श्रीमान  परि  बतन का  काम

 198]  में  पूरा  हो  जाएगा  कौर  बरतनी-कटिहार  का  काम  उसके  एक  बल  बाद  पूरा  होगा
 |

 मानना

 नड़ियाड-कपड़वंज  शौर  बेंगलुरू-मैसूर  परियोजनाओं  के
 काम  में

 मी

 तेजी  लायी  जा  रही  है  ।  मुरादाबाद-रामनगर  कौर  काकी  पुर-लालकुभां-न्यू

 हल्द्वानी  aaa  परिवर्तन  की  जिन  परियोजनाओं  को  कुछ  ad  पहले  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी  थी

 उन  पर  टर्न  इस  वर्ष  काम  शुरू  किया  जाएगा  ।  वाराणसी  से  इलाहाबाद  sic  बलिया के  रास्ते

 औंड़िहार  से  छपरा  तक  की  मौजुदा  मीटर  लाइनों  के  श्रीमान  परिवर्तन  पर  भी  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।

 |
 ्
 ws: 3.  भ्र स्त रिम  बजट  में  जिन  नये  सर्वेक्षणों  का  प्रस्ताव रखा  गया

 बनके  अलावा  इस
 गि ros  fi किये गये  हैं ag

 slain
 निम्नलिखित  सर्वेक्षण  भी  ८

 सर्वेक्षण

 (1)
 शिात्नत ठी

 (४)  anal

 (3)  बलहंकाजंगारपद

 (4)
 sein  दर

 (5)  जप नगर

 (6)  सिरज  ang  —  लाइनों  सहित  ;

 (7)  खिरसादोह-बरकुद्दी  शाखा  लाइन  सहित  ;

 (8)  गांधी  घाम-भुज

 (9)  गुंतकल्लु-गुंट्रर

 (10)  सां  डी  फिर  मेडक  के  wea  ;

 (11)  बाबरपुर ;

 (12)  भारा  ;

 (  1  3)  रामगुलाम
 थ

 (14)  कालका-परवाणू  ।

 aia  से  तलवाड़ा  तक  बड़ी  लाइन  थ्रो  हज  asa  रास्ते  रांची  से  गिरिडीह  तक  कौर

 बालाधाट  के  रास्ते  गोंदिया  से  जबलपुर  तक  तथा  बजबज  से  नामखाना  तक  की  नयी  रेलवे  लाइनों

 की  लागतों
 को

 प्रयत्न  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  का  काम  जल्दी  पूरा  किया
 जा  रहा  है  it  इनकी

 | ae
 समुचित  ध्यान  दिया

 महानगरों  में  at  परिवहन  प्रणाली

 34.  पिछले  पतत्र  कलकत्ता  के  महानगर  रेल  परियोजना  के  काम  की  गति  तेन  करने

 पर  जोर  दिया  गया  था  ।  कलकत्ता  के  को  जो  सुविधा  हो  रही  उसे  देखते  हुए  इस

 167



 रेल  बजट  1980-81  16  1980

 परियोजना  के  लिए इस  वर्ष  का  परिव्यय  पिछले  वर्ष  के  19.00  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  23.03

 करोड़  रुपये  किया  जा  रहा  है  ।  इसस े|  थ  बिछाने  का  काम  भी  काफी  पहले  हो  सकेगा  कौर  wa

 शाद  है  कि  इसे  1980  में  शुरू  क्रिया  जा  सकेगा  ।  इसी  उत्तरी  क्षेत्र में  दम-दम

 att  बेलगछिया  के  अगले  वह  के  मध्य  तक  चल  स्टाक  शर  सिगनल  उपस्करों का  परीक्षण

 करने की  तैयारियां  की  जा  रही

 ब्रंधेरी-बांद्रा  खंड  के  दैनिक  यात्रियों  को  राहत  पहुंचाने  के  उद्देश्य  मध्य  रेलवे  के  बीच

 के  गलियारों  को  मिलाने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  बम्बई  बांद्रा  में  एक  फ्लाई  रोवर  का

 निर्माण  कि  या  जा  रहा  आशा  काम  भ्र गले  वर्ष  के  मध्य  तक  पूरा  हो  जाएगा ।  दिल्‍ली  के

 बाहरी  क्षेत्र
 में  द  निक  यात्रियों  के  लिए  बिजली  गाड़ियां  चलाने  की  एफ  योजना  भी  तैयार  की  था

 रही  है  ।

 बिजली करण

 35.  इस  समय  वडोदरा-रतलाम

 at  गोधरा-झ्रानन्द खंडों  पर  कुल  1010  मा  ग  नीलामी  कररा  का  काम  किया  जा  रहा

 है  ।  ऊर्जा  के  सदनों को  सुरक्षित  रखने की  आवश्यकता ate  तेल  की  बढ़ता  हुई  कीमतों  को  देखते

 हुए  बिजली करण  के  काम  में  तेजी  लाने  के  उपाय  शुरू  कर  दिये  गये  हैं ।

 बजट  1980-81

 अब  में  wi  1980-81  के  बजट  अनुमानों  की  चर्चा  करू गा  ॥

 आमदनी

 36.  चालू  वर्ष  के  अन्तरिम  बजट  2145  लाख  मीटरिक  टन  प्रारम्मिक  राजस्व

 उपार्जक  यातायात  के  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  लेकिन  प्रत्याशा  के

 इस  अवधि  में  रेलवे  को  युक्तियुक्त  यातायात  श्रमिक  मात्रा  में  करना  पढ़ा है  क्योंकि

 देव  के  ि  fara  भागों  में  सुखे  की  स्थिति  पदा  हो  गई  शोर  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  भ्र  दोलन  जारी

 रहने  के  कारण  काफी  बड़ी  संख्या  में  माल  डिब्बे  वहां  रुके  रह  गये  ।  प्रिया  की  जा  रही  है  कि

 मानसून  के  झरा  जाने  से  ध्रोर  पन-बिजली  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  जाने  पर  राष्ट्रीय  ae.

 व्यवस्था  में  फिर  से  नवजीवन  at  जाएगा  और  इसलिए  अन्तरिम  बजट  का  2145  लाख  मीटरिक

 टन  प्रारम्भिक  राजस्व  उपाजंक  यातायात  का  लक्ष्य  बनाये  रखा  जा  रहा  है  ।  इस  समय

 लागू
 किराया  कौर  भाड़ा  के  धारा  यातायात  से  कुल  प्राप्तियों  का  अनुमान मी  उसी

 स्तर पर  भ्रर्यात्‌  2545.35  करोड  रुपये  रहने  दिया  गया  है  ।
 च्

 संचालन  व्यय
 ज

 37.  अन्तरिम  बजट  में  संचालन  व्यय  के  भ्रन्तर्गत  1990.  47  करोड़  रुपये  की
 meat  की  गयी  लेकिन  हात  ही  में  कर्मचरियों  के  महंगाई  की  रों  में  बढ़े  हए  aa
 बिल  प्रोर  1979 में  नीति

 के  कारण  भंडार
 की  लागत  में  बढ़ोत्तरी  के  खच  को

 पूरा  करने  के  लिए  aa  इसमें  122.  00  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करना  जरूरी  हो  गया  है  ।
 ल्पह्वास  भारतीय  निधि  ate  पेंशन  निधि  में  विनियोग  को  उसी  स्तर  पर  भर्ती  220.09

 16 हि
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 किस रुप करोड़  रुपये  भीर  84.  गर ब
 रखा  जा  रहा  है  जसा  कि  wafer  बजट  में

 व्यवस्था की  गयी  थी  ।  लामांदा  सम्बन्धी
 राहत  भीर

 सामान्य  राजस्व  से  सहायता  जैसी  अनप

 रियायतों में  मामुली  समायोजन  के  नि  ai  में  विनियोग
 चित  इ  शरे

 2384.64  करोड़

 रोड  रुपये  जो  कि रुपये  होने  का  प्रतिमान  है
 है  ।  इस  प्रकार शुद्ध  राजस्व  केवल  160.71

 322.24  करोड़  रुपये  की  लाभांश  सम्बन्धी  दायिता  को  पूरा  करने  के  लिए  काफी  नवदीं  होगा  ।

 लाकर अतः  वकास  निधि  से  36.04  करोड़  रुपये  के  व्यय  के  प्रभावी  बजट  व्यवस्था  में
 कुल

 161.53  करोड़  रुपये  का  झध्न्तर  रह  जायेगा  ।

 ध्रास्थगित  ला मांदा  दयिता

 38.  वित्त  वर्ष  1979-80  के  gra  में  रेलों  की  आस्थगित  लाभांश  दाधीच  162.31

 करोड  रुपये  होन ेक
 का  अनुमान  है  ।  ट  प्लाक के  दौरान  गठित  की  जाने  वालो  रेल

 भ्रभिसमय  समिति  द्वारा  स्थिति  की  समग्र  समीक्षा  होने  तक  यथा-स्थिति  बनाये  रखी  जा

 रही है  ।

 प्रस्ताव

 असीरी  क्त  साधन  जुटाने  की  श्रावदयकता

 कि  c  इस  वर्ष  के  तरन्त  रिम  बजट  में में  38.12  करोड़  रुपये  के  शुद्ध  घाटे  की  प्रत्याशा  थी  ।

 star कि  मैं  थोड़ी  देर  पहले  कह  चुका  भ्रम  संचालन  व्यय  के  भ्रन्तगंत  122.00  करोड़  रुपये

 की  व्यवस्था  att  भी  करनी है  ।  इसके  विकास  निधि  से  36.04  करोड़  रुपये  के  खां

 भ्रौर  लाभांश  की  1.41  करोड़  रुपये  की  बढ़ी  हुई  दायितऋ  को  पूरा  करने  की भी  व्यवस्था

 morr ई
 की  जानी  है है  ।  कम  से  कम  197.57  करोड़  रुपये  के  भ्र ति रक्त  साधन  जुटाना  भ्रपरिहायं  हो

 न  है  पौर  जानते  बूते  हुये  भी  हमने  यदि  यह  व्यवस्था  न  की  तो  इसका  न  केवल  रेलवे
 के  जित बल्कि  यात्री  ate  माल  यातायात  के  परिवहन  की  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए

 Ta HHT  ate  विस्तार  की  दीर्घकालिक  योजनाओं  पर  मी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 ae  है  । 0.  रेल  दर  afa  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  प्रभी  हाल  में  प्राप्त  gr  ४  te  का
 सारांश  बजट  प्रे लेखों  के  साथ  दिया  रहा  है  फिर  रिपोर्ट  की  प्रतियां  पुस्तकालय  में

 रखी जा

 =

 ।  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  समिति  की  दीवारों  एक  समेकित  दृष्टिकोण  पर  प्राधा  रित

 aa  रेलों  की  adara  किराया  ait  भाड़ा  संरचना  पर  उनका  उल्लेखनीय  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 इस  समिति ६ द्वारा  को  गयी  विभिन्न  सिफारिशों  की  जांच  का  काम  रेलवे  बो  कार्यालय के  एक
 fpr  सकता  को  सौंपा  गया  है  ate  इन  सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध  में  जल्दी  निणंय  लिये  जायेंगे  |

 इस  जैसा  कि  पहले  कट्ठा  ना  gar  बजट  व्यवस्था  के  श्रीताल को  पुरा
 करने  के  |

 लिए  अतिरिक्त
 साधन  जुटाने  हेतु  कुछ  श्रीराम  उपाय  करना  श्रपरि  हो  गया  है  ।

 धव  मैं  इस  संबंध समाज मघ  में  अपने  प्रस्तावों  की  चर्चा  करूंगा  ।

 यात्री  यातायात

 41.  1-4-1979  से  उपनगरीय  मासिक  सीज़न  टिकटों  के  फिराये  में  मामूली  संशोधन

 को  यात्री  किरायों  में  पिछला  संशोधन  1974-75  में  किया  गया  था  ।  इस  तथ्य  पर  बल
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 देने  की  श्रावर्यकता  नहीं
 है

 कि  1974-75  के  बाद  से  विभिन्‍न  साधन-सामग्रियों  की  लागत

 बेतह्दादा  बढ़  चुकी  है  ।  इस a  ts ह ैrs ञ  में  feat  में मे  MITS4E HM MIN TOU से  कार  ष्ट्शः स्टेला ने नों  पर  काफी  हद  तक

 बेहतर  यात्री  विघातों  की  व्यवस्था  के  कारण  संचाल  ।  यात्री  किराये  की
 भी  मान  किरायों में  वृद्धि  के दरों  में  बहुत  पहले  ही  वुद्धि  करना  aga  था  ।  मैं  वि

 जो  प्रस्ताव रख  रहा  वे  इस  प्रकार  हैं  =

 दर्जा  पहला  दर्जा  पौर  वातानुकूल  2  टियर  शयनयान  पर  20

 प्रतिदिन  ;

 वातानुकूलक  कुर्सी  यान  ौर  डाक  कौर  एक्सप्रेस  गाड़ियों के  दूसरे  दर्जे  पर  12.5
 (2)

 प्रतिदिन  ;

 (3)  साधारण  दूसरे  दर्जे  पर  10  प्रतिशत

 (4)  50  किलोमीटर  तक  के  यात्री  या ताय  पर  5  प्रतिदिन  ;  कौर

 (5)  तिमाही  ae  मासिक  सीज़न  टिकटों  पर  15  प्रतिशत  ।

 इन  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  समाज  के  कमजोर

 ant  पर  इस  प्रस्तावित  वृद्धि  का  रोक  कम  से  कम  पड़े  ।

 साल  यातायात

 42.  मैं  सभी  प्रकार  के  माल  यातायात  पर  15  प्रतिदिन  की  समान  दर  से  भ्रतिप्रभार

 लगाने  का  भी  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  ।  लेकिन  नीचे  लिखी  जिन  वस्तुयें  का  भाम  आदमी  के  दैनिक
 चम  इ 7

 जीवन  से  सीमा  सम्बन्ध  उन्हें  ati  प्रति  रिक्त  प्रभार
 पल  मुक्त  रखा  जा  रहा  है  ।--

 1.  घरेलु  उपयोग  के  लिए  नमक  ;

 2.  चीनी ;

 3.  खाद्यान्न ;
 4,  दालें  ;

 5.  मिट्टी का  तेल  ;

 6.  खाद्य  भोर  हाइड्रोजन टीम  तेल  ;

 रासायनिक  खाद  ;

 8.  जलाने  की  लकड़ी ;  कौर
 ite  हि 9.  लकड़ी  का  कोयला  ।

 गया है  ।

 बरट  प्रदेशों  के साथ एन
 ज्ञाप  रैंक

 जा  रहटा  है  जिसमें  इन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  द्धि

 परिणाम

 उनके प

 43.  मैंने  यात्री  किराये  और  माल  भाड़े  में  वृद्धि  के  जिन  प्रस्तावों  का  उल्लेख  किया
 रि शाम स्वरूप  यात्री  यातायात  &  73.31  करोड़  रुपये  कौर  माल  थातायात  से  130.93
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 ताशा

 करोड़  रुपये  auf  त  कुल  204.24  करोड़  रुपये  की  ध्रति रिक्त  आमदनी  होने  की  सम्भावना  है  ।

 इस  तरह से  श्रन्तरिस  बजट  में  38.12  करोड़  रुपये  के  जिस  घाटे  की  प्रत्याशी  की  गयी  वह
 42.71  करोड़  रुपये  के  अधिशेष  में  बदल  जाएगा  |  gun ada  से  36.04  करोड़  रुपये  विकास  fafa

 में  rani  द  ry ब  को  पुरा  करने  कौर  पिछले  ad  के  लिए  गए  189.50  करोड़  रुपये  के  शेष  ऋण

 पर  11.04  करोड़  रुपये  के  ब्याज  का  भुगतान  करने  के  लिए  उपयोग  में  लये  शेष  6.67
 करोड़  रुपये  की  राशि  का  इस्तेमाल  भ्रास्थगित  ला मांदा  की  आंशिक  दायिता  को  gar  के  लिए

 जायेगा  ।  इस  तरह  सामान्य  राजस्व  से  और  ऋण  लेने  की  भावुकता  नहीं रह
 जायेगी  ।

 44.  भव  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहूँगा  ।  जसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते
 विगत  कुछ  समय  में  रेलों  के  परिचालन  कार्य  पर  विभिन्‍न  कारणों  से  बढा  दबाव  पड़ता  रहा  है  ।
 इसके  हर  स्तर  पर  रेल  कर्मचारियों  ने  बड़ी  मेहनत  से  acd  ड्यूटी  निभाई  है  ।
 गीत  सम्बन्ध  सन्तोषजनक  रहे  हैं  ।  गैर-मान्यत।प्राप्त  कमंचारों  समूहों  द्वारा

 छोटी-छोटी  बातों  पर  आन्दोलन  किए  जाने  की  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं  ।  इस  बात  को  भुलाया  नहीं  जाना

 चाहिए  कि  रेल  कमंचारियों  का  काम  बढा  कठिन  है  भोर  इसे  तभी  सफलतापूर्वक  पूरा  किया  जा

 सकता  है  नब  सभी  रेल  कमंचारी  जी-जान  से  काम  करें  कौर  हमेशा  यह  ध्यान  रखें  कि  देवा  का  हित
 बाकी  हर  बात  से  ऊपर  है  ।  qa  पूरा  विश्वास  है  कि  अपनी  कतंव्यनिष्ठा  ate  cara  को  भावना
 में  रेल  कर्मचारी  किसी  से  पीछे  नहीं  रहेंगे  शरीर  पहले  की  वे  aaa  योग्यता  का  पुरा  परिचय
 देते  रहेंगे  ।  पिछले  पांच  महीनों  में  समी  रेल  कर्मचारियों  कौर  माननीय  संसद्‌  सदस्यो  से  मुझे  ो

 सहायता  प्रौढ़  सहयोग  प्राप्त  हुआ  उसके  मैं  श्रपता  भाषण  समाप्त  करने  से  भ्राभार

 प्रकट  करना  |

 झष्यक्ष  महोदय  :  कोई  श्रन्त बा धा  न  डालें  ।  श्री  दिगम्बर  fag

 wear  महोदय
 :  कृपया  व्यवस्था  बनाये  रखें  ।

 wera  सहोदय  :  मेरी  अनुमति के  बिना  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न  किया

 यह  कोई  तरीका  नहीं है  ।  कृपया  व्यवधान  न  डालें  ।  नियम  377  के  ata  मामलों  को

 मुझे  लेते  दें  ।

 )  we

 a

 we  कार्यवाही  बुसांन्त  में  शामिल  wg  far  गया  ।
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 RB  sors
 ee  ainer SUSU =  te  गच ब

 मधु  में  agar  नदी  पर  नवनिभित  रेलवे  पुल  पर
 पैदल  पार  पथ  की  श्रावर्यपकता

 श्री  दिगम्बर  fag  :  भ्रध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  cored  यमुना  के  रेलवे

 के  पुराने  पुल पर  जनता  के  लिए  पैदल  चलने  की  गैलरी  बनी  हुई  थी  ।  नये  पुल  बनते  समय  गैलरी

 नहीं  रही  तब  से  लोग  पुल  से  ही  निकलते  हैं  ।  इसके  कारण  wat  ब्या क्त यों  की रेल से  कट  कर

 मृत्यु  हो  चुकी है  ।  28  80  को  भी  चार  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  है  ate  भी  अनेकों  व्यक्ति

 नमना  के  अ्रन्दर  बह  जाते  हैं  फिर  मृत्यु  हो  जाती  है  ।

 रेलवे  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  गैलरी  बनाने  की  श्रमिक  सहायता  मांगी  थी ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  ag  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  फिर  मी  ag  tad  नहीं  बन  wi

 इस  प्रकार  अनेक  व्यक्तियों  की  बलि  गैलरी  के  नाम  पर  चढ़  चुकी  है  जिनमें  से
 बहुतों

 का  रेलवे  को

 पता  नहीं  लगता  |

 माननीय  रेल  मंत्री  दयावान  हैं  ale  धार्मिक  भी  ।  क्या  यह  बताने  Serve  कि

 गैलरी  बनने के  लिये  कितने  व्यक्तियों  की  ate  बलि  चढ़ने  की  श्रावदयता  है  ।

 (at)  बिहार  के  कुछ  जिलों  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  की  श्रावस्यकता

 श्लीपदी  कृष्णा  साही  भ्रध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  संभाल

 सिंहभूमि  एवं  पलामू  जिले  के  अघिकांश  भाग  में  पीने  का  पानी का  व्याप्त  प्रभाव

 से  भयंकर  सं  कट  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  स्थिति  इतनी  नाजुक  हो  गई  है  कि  सरकार  द्वारा  यदि  समय

 पर  कारगर  कदम  नहीं  उठाये  गये  तो  पानी  के  अभाव  में  बहुत  से  लोगों  की  मृत्यु  हो  जायेगी  |

 सरकार इस  सम्बन्ध  में  अविलम्ब  कार्रवाई

 हिन्दुस्तान  पिल्किग्टन  ग्लास  भ्रासनसोल  कौर  कपूर  एण्ड  कम्पनी
 प्रसाद  में  तालाबन्दी  का  समाचार

 ail  प्नानस्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  वक्तव्य  दे

 रहा  हूं  ।

 हिन्दुस्तान  पिल्किग्टन  ग्लास  कम्पनी  परिचय  बंगाल  sic  एण्ड
 भा सावल  में  प्रबन्धकों  द्वारा  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  दी  गई  है  ।  2000  afa  ह  रोजगार  हो
 गये  हैं  ।  इक  शरीर  सीटू--दोनों  ने  संयुक्त  रूप  से  तालाबन्दी  को  गैर-कानूनी  ठहराया है  श्रम
 विभाग  को  तालाबन्दी  खत्म  करने  के  लिए  प्रबन्धकों  को  राजी  कराना  चाहिए  अथवा  तालाबन्दी
 को  teary

 ी  घोषित  करना  चाहिए  कौर  कारखाने  को  खोलने  के  लिए  प्रबन्धकों  को  बाध्य
 करना  चाहिए  ।  मजदूरों  के  1980  के  बकाया  वेतन  का  दीवार  भुगतान  किया  नाना  चाहिए  |

 विभिन्‍न  उद्योगों  में  कास  कर  रहे  बालकों  के  शोषण  क्रो  रोकने के  लिये
 तुरत  उपाय  करने  की  श्रावस्यकता

 थी  मूलचन्द  होगा
 :  ड  [,  राज  देश  में  लाखों  ate  करोड़ों  की  संख्या

 में  छोटे-छोटे  बच्चे  जिन  पर  देश  का  afé विष्य  निर्भर  फैक्टरियों  ate  घरों  तथा  कारखानों
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 111  —

 में  काम  करते  दिखाई  देते  हैं  ate  उनका  बुरी  गर  पण  होत  n  ई  ऐसे  उद्योग  हैं  जहां
 छोटी  उम्र  सात  आठ  प्राण  वर्ष  की  वायु  में  काम  पर  उनको  लगा  लिया  जात  है  ।  गलीचे

 बनाने  के  कारखानों  में  उनको  लगाया  जाता  है  भर  उनको  मिनिमम  वेजिज  एक्ट  के  भ्न्तगंत
 वेतन  से  भी  कम  पैसा  fear  जाता  है  | 2  राज  चार  से छ  वर्ष  की  प्राय  के  बच्चों

 की  संख्या  3.04  है  सनौर  चार  से  gis  ag  की  पायु  के  बच्चों  की  1.54
 तहत  है  ।  बच्चों  की  उम्र  wie  तन्दुरुस्ती  को  देखते  हुए  उन  पर  काम  का  मार  ज्यादा

 होता है  प्र
 1.50  रुपये  से  2.00  तक  की  मजदूरी  उनको  दी  जाती  है  जबकि  बच्चों  से

 बड़े  लोगों
 को  उसी  समय  तक  काम  करने  के  लिए  चार  रुपये  से  पांच  रुपये  तक  मिलता है  ।

 इस  प्रकार  गरीब  घरों  में  प्राय  के  साधन  कम  होने  के  कारण  छोटे-छोटे  बच्चों  को  काम  करने  पर

 मजबूर  किया जाता  ह ैहै  भ्र ौर  श्रम  का  शोषण  होता है  ।  श्रम  मंत्री  का  घ्यान  मैं  इस  ate  प्राचीन

 करता हूं  कौर  भ्राता  करता हूँ  कि  ag  उचित  wit  अ्रविलम्ब  कदम  उठाएंगे  ।

 बैंककारी  कम्पनी  का  asia  तथा  अन्तरण )  विधेय

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  श्री  बैंककारी  कम्पनी  का  जैन  तथा
 विधेयक  पर  mt  विच  गा  |  प्रा०  रूप  चन्द  पाल  जा  बोल  र  sy  अपना  भाषण  जारी

 रखेंगे  ।

 झरो  रूप  च  पाल  महोदय  पिछले  शुक्रवार  को  मैं  विदेशी  बैंकों के  बारे  में
 T  हमार  दश 1  रहा  विशाल  सम्पत्ति  संचित  कर  रहे  हैं  कौर  मैंने  क  था  कि  उनका

 राष्ट्रीयकरण  करना  ही  होगा  ।  विदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किए  बगैर  कोई लाभ  प्राप्त  नहीं
 किया  जा  सकता  तथा  इन  छ  :  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  उदह्दइय  को  पूर्ति  भी  एक  बड़ी  सीमा  तक

 नहीं
 मैंने  भारत  में  चल  रहे  ग्रिड लेज  बैंक  का  उदाहरण  दिया  था  जिसकी

 ig
 ere हमारे  देश  की  को  खतरे  में  डाल  रही है  ।  इस  बक  के  कर्मचारी

 AN ae  5  नवम्बर  से  लगातार  3  महीने  TH  हड़ताल  पर  रहे  ।

 DIT « देश  में  कुछ  उच्च  मुल्य  की  निधियां  परिचालन  में  कांयंरत  हैं  ।  मैं  जानता हूँ  कि
 पश्चिम  बंगाल  में  ऐस  3  या  4  निधियां  हैं  ।  इस  प्रकार  की  एक  निधि  है  ।  इस  पर  दी

 जाने  वाली  ब्याज  की  दर  बहुत  भावुक  है--निवेश  की  गई  राशि  का  48%  ।  यह  एक्
 बहुत  ही

 खतरनाक  बात  है  कि  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बावजूद  इतना  अत्यघिक  काला  धन  साथ-साथ

 में  हैं  ।  इस  निधि  की  यह  राशि  फिल्म  निर्माता ग्र ों  तथा  फिल्म  ge  पादकों  द्वारा

 ली जाती &  तथा  लोगों  द्वारा  इसका  उपयोग  सट्टा  ब्यापारों  में  किया  जाता  इस  प्रकार  से बैंकों  के

 ||  उत्तर  fH  धन  का  सटा  बाजार  में  जान  से  रोका  समाप्त  हा राष्ट्रीय र  रा  ता  है  ।

 एक ४  att
 छोट

 डा  मामलो  >
 | ९  जो  काफी  महत्वपूर्ण  भी  ।  राष्टरीयक्वत  बैकों  में  मनोनयन

 या प्रणाली  के  बारे  में  gag अनेक बार  मांग  को  गइ  टायकू  सदर कों में  राज तक  कोई  मनोनयन

 प्रणाली  नहीं  14  करोड़ रु०  निष्क्रिय  खातों  में  पड़ा  है
 ।

 यहं  धन  गरीब  ital  रिणों  तथा  असहाय  लोगों  का  है  ।  ये  निष्क्रिय  खाते  आगे  इसलिये
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 en  क

 चल  नहीं  —
 मैं

 arate  वित्त  मंत्री  का  घ्यान
 x  कि  वे  इस  संबंध  में  कुछ

 nrfarrerr क  च  | श्रीकृष्ण  करना  चाहता  g

 इन  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  इन  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था
 उन  उद्देश्यों

 की  पूर्ति  नहीं  हो  जिन  उद्देश्यों  को  लेकर  इन

 क्यों कि  छले  11  वर्षों  के  दौरान  हमारा  aqua  यह  रहा  है  कि  राष्ट्रीयकरण  से  केवल  श्रमिक

 लोगों को  लाभ  होगा  तथा  गरीब  लोगों  जिनके  लिए  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया जा  रहा
 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  भ्रध्यक्ष  जब  हमारे  योग्य  प्रौढ़  विद्धान  वित्त  मंत्री  जी

 इस  बिल  को  पेदा  करते  समय  इस  बिल  के  उद्देश्यों  का  वेतन  कर  रहे  मैं  चाहता  था  कि  ant

 वह  अपने  उद्देश्यों  का  वरान  गांव  के  fad  शर  छोटे  काश्तकारों  या  श्रमिकों  के  सामने  पेश  करते

 तो  उनका  जवाब  यह  होता  कि  बड़े-बड़े  मंत्री  ole  नेता  लोग  जो  कानून  बनाते  वह ऊंचे

 मकानों  में  बैठकर  बना  लेते  हैं  कौर  जमीन  पर  लाने  का  काम  नौकरशाही  का  है  ।

 1969  में  बैंक  नेशनलाइजेशन  का  काम  शुरू  gar  शरीर  श्राज  भी  लोगों  को  जो कर्जा

 मिलना  जिनके  लिये  बैंकों  के  रास्ते  att  दरवाजा  खुलने  चाहिये  बह  खुल  नहीं  रहे

 जितने  नेकानलाइंडड  बेक  हैं  राज  उनकी  हालत  यह  हो  रही  है  कि  उनमें  जो  कर्मचारी  वह

 बड़ी  तनख्वाहें  मांगने  की  aif  करते  श्रोवरटाइम  एलाउन्स  सर्वोपरि  भत्ता  मांगते  हैं  ।

 कई  बार  बैंकों  के  लोग  हड़ताल  करते  हैं  कौर  बैंकों  का  स्टैंड  दिनोंदिन  गिरता  जा  रहा  है

 राज  बैंकों  में  जिस  प्रकार  की  हालत  हो  रही  है  उसके  बारे  में  राज  कमेटी  ने  तो
 agi तर

 हा  है  कि  बैंकों  में  20  परसेंट  स्टाफ  ज्यादा  है  ।  यह  राज  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  इसमें  बताया

 गया  है  कि  बैंकों  की  हालत  क्या  है  ।  इसमें  लिखा  है  :-

 सांख्यिकीय  ध्रांक ढों  में  बैंकों  का  विकास  शभ्राइ्चयंजनक  लगेगा  ।  किन्तु  यहां  कक  बैंकों  की

 सेवाओं  का  प्रशन  उसमें  निरन्तर  क्लास  ger  है  ।  प्रबंधकीय  कार्यकुशलता  तथा  ग्राहकों  को  दी
 जाने  वाली  सेवाओं  के  गिरते  स्तर  तथा  इन  सदस्यों  को  हल  करने  की  कमी  भ्रथवा  प्रपने

 पुराने  अथवा  नये  ग्राहकों  की  सेवा  करने  के  ढंग  निकालने  की  कमी  को  देखते  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति

 कपा  निष्कर्ष  निकाल  सकता  है  ?”

 राज  बैंकों  की  जो  हालत  हो  रही  है  कौर  बैंकों  के  मामले  में  गरीबों  को  जो  a
 जब  मैंने  इसके  ates  इकट्ठे  किये  तो  qa  मालूम  हुआ  कि  राजस्थान  ate  दूसरे  प्रान्तों  में  भीਂ

 लो  गरीबों  को  बैंकों  से  धनराशि  मिलनी  चाहिये  वह  नहीं  मसिल  रही  रिक्षा  gad,  गरीब  न् भ्र'टिज भ
 शौर  गांव  में  काम  करने  वाले  छोटे  काश्तकार  को  जो  लोन  मिलने  की  बात  कही  जाती  मैं
 समझता  हूँ  कि

 उसका  परसेंटेज  बहुत  कम  है  आर  मेरे  ख्याल  में  ag  परसेंटेज  2.7  भी  नहीं  पहुंचा पा  रहा  हेजाज  छोटे  कायत कार  को  सब  से  पहले  तो  तंग  करता  है  ।  उसके बद  उसे
 तहसीलदार  को  भी  नजराना  पेश  करना  पड़ता  तीस  साल  के  बाद  भी  राज  हा  लत  य

 है
 कि

 बैंकों  के  फार्मों  का  स्टैंड ड  सजेशन  नहीं  हो  पाया  है  भोर  लोन  देने  का  तरीको  भी  एक  नहीं है  ।  इस बारे
 में  राज  कमेटी  का  कहना  है  :-

 बड़  दुःख  की  बात  है  fa
 ही  fara  में  कहना  चाहूंगा  कि  बैंकों

 संचालन  तथा  इण्डियन  बकस  एसोसी  दी  ट दी  इण्डियन  éfeezq’  ग्राफ  बैंकर्स  तथा  दी  मेला
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 —  प्राप्ता

 जसे  ने  होने इंस्टिट्यूट  ain  मेंने
 पे  वर्ष  से  ज्यादा  समय हो  गया

 इनके  काग गीतों  तथा  पद्धतियों  में  क कोई  मानकी क रण  नह  टीं  है  ।  यह  विविधता  का  एक  जंगल

 है  ties  क्नौकरण  की  कौर  तरन्त  tara  दिया  शाना  चाहिए

 >
 बैंकों  क  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  बैंकों  की  great  में  कोई  सुधार  नहीं  मैं  ने

 माननीय  वित्त  मंत्री  को  पाली  जिले  के  मारवाड़  aria  बैंक  के  बा  ं  शिकायत  भेजी  थी  ।  मंत्री

 महोदय  मुझे  जो  जवाब  दिया  वह  मैं  ने  सम्भाल  कर  रखा  सभा  है  ।  में  देखू गा  कि  कब  तक

 उस  के  बारे  में  जांच  की  जायेगी  |

 मेरे  पत्र  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  लिखा  था

 ग्रामीण  बेक  के  बारे  में  मुझे  आ्रापका  दिनांक  5  1980  का  पत्र  प्राप्त

 शुभ्रा ।  मैं  इस  मामले  की  जांच  करवा  रहा  हूं  ।

 पाली  जिले  के  मारवाड़  ग्रामीण  बेक  के  बोर्ड के  सब  मेम्बर  एक  ही  जाति  के  हैं  ।  उन्होंने
 बैंक  की  शाखाओं  में  जिन  लोगों  को  एम्पलायमेंट  दिया  वे  एक  ही  जाति  के  हैं  ।  नो  लोग  काम

 पर  लगाये  गये  जनमे  से  80  प्रतिशत  लोग  कोई  काम  करना  नहीं  जानते  हैं  ।  उन्होंने  गरीब

 लोगों को  कोई  लोन  नहीं  दिया  कौर  रिश्वत  लिये  बगर  कर्जा  महीं  दिया  है  ।  प्रदान  यह  है  कि

 जिन  उद्देश्यों  के  लिए  1969  में  इस  बेक  की  स्थापना  की  गई  क्या  उनकी  पूर्ति  हुई  है  ।  मैं
 चाहता हू

 हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  बात  की  जांच  करें  कि  इस  प्रकार  के  बेक  गांवों  में  गरीब  लोगों  को

 लोन न  हीं  देत ेहैं  ।  वे  ब्लैक-मौके  स्मगल  श्र  सट्टा  करने  वालों  को  लोन  देते

 हैँ
 सके  amar  इंडस्ट्री  को  करोड़ों  रुपये  का  लोन  दिया  जाता  जबकि  एग्रीकल्चर

 सेक्टर का  परसेंटेज  कम  है  ।  बैंकों  की  वा खाय  खोलने  की  बात  प्रति  है  ।  लेकिन  कया  वित्त  मंत्री

 ने  बैंकों  की  सर्विस  को  सुधारने  के  बारे  में  सोचा है  ?  आज  विभिन्  बैंकों  में  बिल्कुल  कोश्नार्डिनेशन

 नहीं  है  ।  बैंकों  के  wary  11  बजे  दफ़तर  भराते  हैं  ।  कस्टमरों  के  साथ  उनका  व्यवहार  मानवता

 से  परे  झ्र  मानव  ता  से  शुन्य  होता  है  ।  जो  लोग  gat  में  oa  उनके  साथ  कर्मचारियों  का  व्यवहार

 ठीक  नहीं  होता  है  ।

 इस  बारे  में  इंडियन  एवसप्रस  में  21.0  ard  को  एक  लीटर  छापा  था  ।  बैकों  की  नए  फ़िशेंसी
 के  बारे में  इस  पूरे  लैटर  को  पढ़ने  में  तो  समय  लगेगा  सलिए  मैं  उसके  कुछ  गंदा  को  पढ़  देता

 हू

 म
 चारों

 10.30  बजे  के  बाद  काम  पर  भाते  कुछ  घण्टे  काम  करते  हूँ  तथा 4
 बजे  सांय  चले  जाते

 हैं

 तत्पश्चात ल  क  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए 2  बजे  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 इसके  पश्चात  मध्याह्न
 भोजन

 के  पश्चात  2  बनकर  6  मिनट  पर  ga:  समवेत  हुई  ।

 दय अध्यक्ष  म  पीठासीन
 उपाय  रहो  व  दिन  0  का

 एक
 पत्र  पढ़  रहा थी  कुल  चन्द  डागा

 for  ने  अः उसके  थोड़े  से
 कमेंट्स

 प्रौढ़
 पढ़ने  हैं

 कलकत्ता  i
 5

 50  रु०  के  नोटों  से  कम  की  प्राप्तियाँ  ag  कहते  हुए  स्वीकार

 कई  बेक  पह नहीं  करते  कि  भारतीय  रिजवी बेक 10  घ० द०  5  रु०  शादी  के  नोटों को  नहीं  लेत े।
 क्
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 कहते  हुए  कि  ग
 salted

 के  बदले  qe  जारी  नहीं  करते  ।  इस

 कारण  कि  नहीं  हैਂ  नये  खाते  नहीं  खोलते
 ।

 स्थान  के  कारण  वे
 दो  प्रलय-अलग  भवनों

 से  बैंक  चला  रहे  हैं
 तथा  ग्राहकों को  एक  स्थान से  दूसरे  स्थान  पर  जाना  पड़ता  है  ।

 इन  मामलों  प्रबंधक  तथा  अघिकारी  सहायता  करने  में  भ्रसम्थ  हैं  ।  वे  भारतीय  रिज

 बैंक  से  10  रु०  के  बंडल  स्वीकार  करने  के  लिए  नहीं  कह  सकते  |  वे  कर्मचारियों  को  10  बजे

 ot  के  लिए  नहीं  कह  सकते  तथा  वे  अच्छी  सेवा  प्रदान  करने के  लिए  बड़ा  भवन  नह हीं  ले  सकते  \
 )

 बे  पूरी  तरह  से  असहाय  है  |

 मैं  बता  रहा  था  कि  नेशनलाइउड  ate  की  हालत  कितनी  गिर  गई  है  ।  मैं
 बम्बई  एक

 दफा  था  तो  वहां  ter  कि  छोटा  सा  कमरा  था  जिसके  लिए  एक  बेक  की  ब्रांच  17

 रुपया  किराया  देती है  ।  इस  तरह से  बैंकों  में  रुपया  aa  किया  जाता  हैं  ।  14  करोड़  रुपया  बैंकों में

 विंडोज ़*
 प्रौढ़  इन्फन्ट्स  का  पड़ा  ed  नहीं  मालूम  उसका  क्या  उपयोग  हो  रहा  है  ।  राज

 बैंकों ox  पालमपेट  का  कोई  कंट्रोल  नहीं  है  ।  देश  का  इतना  बड़ा  वित्तीय  साधन  होते  हुए  भी  उस

 पर  पर्सेन्ट  का  कोई  कन्ट्रोल  नहीं है  ।  जिस  तरह  से  काफी  टी  बोर्ड  शौर  दूसरे  बोर्ड  बनाए

 जाते  हैं
 उसी  तरह  से  यहां  पर  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करू  बोलें  ग्राफ  saad  में

 सभा  कौर  राज्य  सभा  के  सदस्यों  को  नॉमिनेट  किया  जाए  ताकि  जो  आब्जेक्ट  है  उसको

 gala  किया  ना  सके  ।  राज  भी  मेरी  सम क  में  नहीं  प्राया  कि  100  करोड़  पे  ऊपर  के  जो  बैंक  हैं

 उनको  नेशनलाइध्ज़  क्यों  नहीं  क्या  गया  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  एक  पालंमेन्टरी  कमेटी  बनाई  जाए जो
 सर्वेक्षण  करे  कि  नेदानलाइज्ड  बन बस  ने  ब्या  श्राव्जेक्टिव्ज़  भ्रमित  कर  लिए  हूँ  ।

 जैसा  कि  मैं  पहल  कह  रहा  चेयरमैन  धौर  एग्जीक्यूटिव  डायरेक्टर  का  एक  स्टेट्यूटरी
 बेकिंग  कमीशन  होना  जो  सर्विस  कमीन  से  ऊपर  हो  ate  जिसका  निर्णय  फाइनल  हो  ।

 जो  एप्नाइन्टमेन्ट्स  ant  हो  रहे  हम  देख  रहे  हूं  कि  इनकी
 शिष्ट

 फिर  योग्य  mast  रख
 मे ंभी  इस  बात  की  व्यवस्था  की लिए  जाते  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  बैं  2.0  में में  एप्वाइन्टमेन्ट्स  के  मामले  में

 जाए  ।  एक  नेशनल  ग्रिड  जो  आपकी  काजोल  उसको  भी  रिवाइज  किया  जाए  कौर  उसका

 स्कोप
 मी

 बढ़ाया  जाए  ।  उसके  चेयरमैन  हमारे  चित्त  मंत्री  होने  चाहिए  ।  ये  मेरे  ara  ay

 समाज  के  पिछड़े  हुए  लोगों  कमज़ोर  लोगों  को  श्राज  भी  कर्जा  नहीं  दिया  जा  रहा

 शीर जो  कर्जा  दिया  जा  रहा  उसके  कुछ  उदाहरण  मैं  प्रापक  सामने  पेदा  करना  चाहता
 उन  आंकड़ों  को  देखेंगे  तो  श्राप  ध्रादच यं  करेंगे  ।  मैंने  रिसेंटली  एक  क्वैश्चन  किया  ee

 उत्तर  वित्त  मंत्र  लय  से  अया  था  ।  उस  उत्तर  से  श्रमिकों  मालूम  होगा  कि  किस  प्रकार  से

 हम  को  कर्जा  दिति  जाता  है  alt  वेक  क्या  करते  है  ।  1978-79  जो  क्वीन  क्या  था  कौर
 वित्त  मंत्री  ने  जो  fae  कर  जवाब  दिया  उस  में  मैंने  बतलाया  था  कि  राजस्थान  में

 इन्डियन
 बैंक  में  हमारे  डिपोजिट  3.75  करोड़  रु०  थे  धीर  एग्रीकल्चर  में  उन्होंने  कुछ  भी  नहीं  दिया  भर जो

 छोटी-छौ
 टी  स्माल-स्केल  इन्डस्ट्रीज  उनमें  केवल  20  लाख  रु०  कज  के  रूप  में  दिया  ।  दूसरे

 हालत  इसी बैकों  की  मी  प्रकार
 राजस्थान

 में  यूनियन  बैंक  श्राफ  इंडिया  में  डिपोजिट्स हैं 11  करोड़  25  लाख  जबकि  एयर  ी  क  संव  दिया  गया  है  93  लाख  रु०  कौर
 स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज  में  क  20  ट  a  | ।  अब  पक्षों  इलाहाबाद  बेक  की  स्थिति  बता
 रहा  हूँ  ।  इलाहबाद  an  में  ब  4  wie  66  लाख  रु० HR  उनको  एग्रीकल्चर में
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 ना  ए

 राशि  दी  गई  है  केवल 18  लाख  रु०  wie  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज  में  0.49  करोड़  Ro  fear  गया

 है  ।  इन  सारे  भ्रांकड़ों  को  देखकर  मुझे  बड़ी  निराशा  होती है  ।  बैंक  नेशानलाइजेशन  का

 लाभ
 तीखे

 के
 लोगों  को

 देने  की  बजाय  ऐसा  मालूम  होता है  कि  पूँजीपतियों  को  देते  हैं  ।  देना  बैंक कं  स्थिति
 के  बार ेi  देख  रहा  हूं  कि  वहां  पर  एक  कमोड  96  लाख  रु०  जमा  जब  कि  राजस्थान  तको
 एग्रीकल्चर

 र

 सेक्टर  में  0.04  करोड़  रु०  कौर  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज में  65  लाख  रु०  दिया  गया

 िन्हीकेट
 बैंक  में  7.79  करोड़  रु०  जमा  केवल  स्माल-स्केल  इन्डस्ट्रीज  में  47  लाख  रुपया  दिया

 गया  है  ।  ये  सारे  आंकड़ें  मैंने  रिटर्न्स शर  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया है  सेक्शन
 से  mel  किए  हैं  ।  इन  सथ  श्रांकड़ों  को  देख  कर  एक  बात  मालूम  हुई  कि  एक  तरफ  स्माल-स्केल

 मार्जित  स्माल  फार्म सं  के  नाम  भ्रांत  दूसरी  तरफ  घोषणा  कर  है  कि

 देश  के  geet  बैंकों  का  नेदानलाइजेवान  करके  हम  aga  बड़ा  काम  कर  रहे  है  ।  मैं  च  हता  हूँ  कि
 इस  प्रकार  बकस  की

 qa  महोदय  श्री  डागा  चर्चा घिन  विधेयक ब  किंग  कम्पनी  का  भ्र धि ग्रहण

 तथा  स्थानान्तरण  )  विधेयक  है  ।

 नद  डागा  इसलिए  मैं  चाहत ail  मूल  जो  बैंक  का  नेशानलाइजोशन  का  उ देश्य
 जो  भाजक उ  सको

 il
 लेकि

 re
 a  मी  हो  रहा  है  ।

 इसलिए
 ैं

 अपना  ध्यान इस  ग्रो  दिला  .

 उपाध्यक्ष म  होकर  |  :  माप  इस  [a  य  पर  कुछ  प्रकाश  इससे  सदन  को  लाभ  होगा  तथा

 मंत्री  महोदय  भी  उत्तर  देंगे  1

 श्री  मूल  चन्द  डागा  इस  vert  को  प्राप्त  क  के  लिए  इस  विधेयक को  सदन  के
 टे

 समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  ट

 मैं  उद्धरण  देता

 समय  न  गया  है  जब  कि  इस  ठोस  सच्चाई  को
 बता

 दिया  जाना  चाहिए  कि  सरकार

 को  बैंकिंग  उद्योग  के  मालिक के  रूप  में
 उच्च  नसे  नीचे  उतर  कर  कराना

 चाहिए  भोर  श्रमिक  सिद्धांत  की  इस  सच xine  को  महसूस  करना  चाहिए  विद्ध

 में  कहीं  भी  वास्तविक  उद्देश्यों  की  कार्यकुशल
 सेवा

 भोर
 लाभप्रदता  के व्यापारिक  सिद्धांतों  पर  कुठाराघात  करके  नहीं  की  जा  सकती  1”

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  ara  जो  वलि  लाए  उसकी  मानना  तो  ठीक
 लेकिन

 उसकी  पद्धति  में  सुधार  होना  चाहिए  ।

 #  थी  एस०  कंडास्वामी  माननीय  उपाध्यक्ष
 हमारी

 प्री  न  मंत्री  ने

 प्राम  लोगों के  हित  के  एकमात्र  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  छः  वाणिज्यिक  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 कारी  कम्पनी  acta है  अपनी  ait  से  भीर  अपने  दल  द्रविड  मुनेत्र  कषगम  की  कौर से  मैं  बैंक

 विधेयक  का  सादिक  स्वा
 करता  त्र red  ।  जब  1969  में  हमार  ति  मान  नीय  प्रघान  मंत्री  stadt  इंदिरा
 ay  जाबा सारा 'जा शाए  Gey:  a  = गांधी  ने  चौदह

 oe
 कि  सा  मच  i  aifan  नीतियों  को

 मकाम  gaat
 eS,  or  feeaY भ, 0३ |  जमीन  में  fox  भाषण  का  Aan  हैं है  तरण |
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 eee  — =

 [ क्रियान्वित  तब  हमारे  डा०  BATATATT  fy  जो  उस  समय  तमिलनाडु  में

 शासक  दल  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम  के  नेता  हमारी  प्रधान  मंत्री  को  अपना  बिना  शर्तें  समर्थन  दिया

 था  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  उद्देश्य  हमारे  समाज  के  कमजोर
 art  की  सेवा  सुनिश्चित

 किया  जाना  है  ।  gh  यह  कहते  हुए  दुख  है  कि  इस  उदय  को  अभी  तक  पूरी  तरह  प्राप्त  नहीं
 कया  जा  सका  है  यद्यपि  14  बैंकों  का  1969  में  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  जोर  प्र ्ग्रहण

 बैंकों का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  दिशा  में  कदम  उठाने

 चाहिए  ott  इस  बात  की  शोर  ध्यान  देना  चाहिए  कि
 सवाल

 के  निम्नतम  स्तर  के
 ara  आदमी

 को  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ।

 ga  छः  ai  जिनमें  से  प्रत्येक  की  जमा राशि  200  करोड़  रुपए  राष्ट्रीयकरण  कर

 fear  गया  है  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  बैकों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिए
 जिनकी  जारी  200  करोड़  रुपए  से  कम  हैं  ।  इसी  तरह  चिट  फंडों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  कर

 दिया  जाना  चाहिए  |

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  एक  अन्य  दूसरा  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  यह  हैं  कि  हमारे

 किसानों  को  समय  पर  ऋणी  सुविधाएं  मिलें  ।  हमारे  बेदा  के  अनेक  भागों  में  किसान  इन  राष्ट्रीयकृत

 बैंको ंसे  प्रतीक  वित्तीय  लाभ  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।  उदाहरणार्थ  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता  हूँ  कि

 तमिलनाडु  के  सेलम  जिले  के  पेहनगुलम  गांव  में  इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  से

 इंकार कर  दिया  गया  है  ।  यह  कहने  में  qh  कोई  हिचक  नहीं  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों में
 लोगों  के  लिए  समान  रूप  से  सहायक  नहीं  रहे  हैं  ।  हमारे  देश  के  निमित्त  मागों  में  बैंकों  द्वारा  दी

 जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  के  ade  में  संतुलन है  ।  इसको  ठीक  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि
 हमरे

 देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  भ्रामक  श्रावश्यकताएं  देश  भर  में  समान  हैं  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  ही  मैं  विचाराधीन  विधेयक  को  भ्र पना  पूर्णा  समर्थन  देते  हुए  प्रिया

 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।
 थ

 श्री  कार  मुथु  कुमारन  ग्रामीण  कौर  बाहरी  क्षेत्र  की  भ्राबादी  की

 श्र।वदयकताश्रों  को  ate  अधिक  पूरा  करने  के  लिए  |  बेक़रारी  कंपनियों  के  अजन  कौर  उपायों

 के  भ्र स्त रण
 के  इस  विधेयक  को  लाने  हेतु  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  की  गई  शुरुआत का  मैं  सादिक

 =
 z

 करता  कोई  मी  व्यक्ति  मौजुदा  विधेयक  को  वापस  करवाने  के  लिए  एकाधिकार  प्राप्त

 sau  रियों  wie  प्रौद्योगिक  घरानों  द्वारा  हाले  गए  दबावों  की  कल्पना  कर  सकता  है  ।  फिर  भी

 इस  सदन  में  विधेयक  को  पारित  कराने  के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  साहसिक  रुख  अपनाया
 मैं  चाहता  हूं  कि  दूसरे  सदन  के  सदस्य  भी  विधेयक  को  पारित  करेंगे  |

 भव  मै  समाज  के  गरीब  एवं  कमजोर  वर्गों  को  अपना  अस्तित्व  बनाए  रखने  के  लिए  ऋण
 सुविधाओं  एवं  वित्तीय  सहायता  कै  मामले  में  दयनीय  ददा  का  उल्लेख  करूंगा  |  एक  साधारण  मनुष्य से  यह  aa  नहीं  की  जा  सकती  कि  वह  ag  देखने  के  लिए  कि  उसे  उसके  कार्यों  ं  सफलता  मिली  है
 भय वा  हर  समय  इधर  से  उधर  दौड  ता  रहे  ।  एक  साधारण

 से  ऋण  के  लिए  उसे  कई  बार  बेक
 भ्रषिकारियों के  पास  जाना  पड़ता  है  |  a  an  a |  सनक

 सरकार  की  नीतियों  पौर
 अनय कार्यक्रमों  में  सहयोग नहीं  करते  तब  तक  इस  ह  विधेयक  के  बाद  सी  कोई

 लाभकारी  परिणाम  नहीं  निकल  सकत े।

 के
 पारित

 होने
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 सीमान्त  क़षि  मजदूरों  भर  ग्रामीण  दस्तकारों  को  उनका  झपना  उचित  हिस्सा
 दिलाने  में  सट्टायता व 3  गे  जानी  चाहिए  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  काफी  समय  बाद  भी ऐसे  लो

 | (
 जिनकी

 बेक  अधिका  रियों  ठ  _
 ही  भारी द्वारा  पूर्णतया  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  कुछ  लोगों  को  उचित  समय

 धनराशि  की  त्र ऋण  सहायता  प्राप्त  हो  जाती  है  जबकि  एक  सधारण  छोटे
 erat

 भारी

 को  मामूली  सहायता  देने  से  भी  इन्कार  कर  दिया  जाता  है  ।  बक  अधिकारियों  के  इस  तर  ह
 के  रवैये

 को  समाप्त  किया  जाना  चा  हुए  कौर  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  करता  हूँ  कि  कमजोर

 वर्गों
 के  प्रति

 सहानुभुति
 दिखाने  झर  उनको  समुचित  सम्मान  देने  के  संबध  में  वे  बैंक  अधिकारियों

 थायी  निर्देश  दें  ।  केवल  तभी  सदन  में  कानून  बनाने  ग्रोवर  विधेयक  पारित  करने  का  उद्देश्य
 ara

 हो
 बबला

 है
 मैं  एक  बार  बैंककारी  कंपनियों  अथवा  उपक्रमों  के  अजन  कौर  भीतर  सम्बन्धी इस

 को  पुर:रथा  प्त  करने  के  लिए  fad  सल्लम  को  बधाई  देता  हूं  ।  इसके  अतिरिकत  मैं  सुझाव
 दगा  फिक aon | aaa  मंत्री  इसके  लिए  एक  ऐसी  सलाहकार  समिति  गठित  करें  जिसमें  संसद
 सदस्यों  भौर विधायकों  का  प्रतिनिधित्व  हो  ताकि  गरीब  लोग  समुचित  सहायता  प्राप्त  कर  सके ं।

 घन्यवाद  |

 शी  सती दा  अग्रवाल  श्रीमन्‌  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  पर  बोलने  के

 लिए  खड़ा  होता  ae  इम  विधेयक  पर  बोलते  समय  मैं  समयाभाव  के  प्रति  काफी  सजगा हूँ  ।

 इसलिये मैं  पिन  विचार  संक्षिप्त  में  प्रकट  करूगा  ate  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय

 श्र  सारे  सदन
 दन  का  ध्यान  कुछ  बातों  की  ध्रोर  आकर्षित  करना  चाहूँगा  जिन  पर  सरकार  द्वारा

 भ्र विलम्ब थि उचार  किए  जाने  की  भा वद यकता  है  ।

 1969  में  किसी  समय  चौदह  बैंकों  का  TESTE  किया  गया  ari  15

 {san
 को  छः  ग्रोवर  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया है  ate  इसका  aye  14  1980

 को
 200  करोड़  रुपए  से  अधिक  जमा राशि  ari  इस  सम्बन्ध  में  विचार  के  लिए  पहला  aa  यह

 ग
 soul न्लान्न  है  कि  यदि  सरकार  1  1980  को  इन  बलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  जा  रही थी  तो

 ने  14  1980  को  200  करोड़  रुपए  जमा राशि  का  आधार  क्या  रखा  ?  इसके  पोछे  झा घार

 क्या  था  !  यह  पहली  बात  है  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  नब  राष्ट्रीयकृत  ढ़ांचे  के  अंतर्गत  हम  बंक

 उद्योग की  कुल  जमा रा दि  का  91  प्रतिदिन  रखने  वाले  बैंकों  को  लाए  थे  at  पन  200

 करोड़  रुपए  कयों  निर्धारित  की  गई  ?  पहले  यह  राशि  50  करोड़  रुपए  निर्धारित  की  गई  थी  ।

 यह  राशि  100  करोड़  रुपए  या  इससे  भ्रमित  क्यों  नहीं  निर्धारित  की  गई  ?  200  करोड़  रुपए

 निर्धारित  करने  के  पीछे  क्या  आधार  था  ?  तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  weqieay  जारी  किए  जाने  की
 च क्या  भाव  दिखता  थी  ।  ऐसा  संसद  की  बैठक  के  दौरान  fear  जा  सकता  था  ।  संसद  की  बठक  होने

 के

 एक  माह  पूर्व  asta  में  इसके  किए  जाने  की  क्या  प्ावदयकता  थी  ?

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने  1969  में  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  थे  इन
 बैंकों  के

 क्षमता
 पौर  श्रथंव्यवस्था  के  विकास  में  उनके  सहयोग  का  Teall

 तरह  का  कोई

 ez  at मुल्यांकन  किया है  ।  मु  तथ्य  की  जानकारी है  कि  चा  दह  राष्ट्र  यकृत ह  बैंकों  ने  भ्रथ॑व्यवस्था  के

 Setirs  aa  द्वारा  वांछित बिकास  में  थोड़ा  बहुत  योगदान  किय
 किय  हू  gee  ७

 aie  हगा लिम  सत  अथवा
 क्षेत्रों में मात्रा  में  धनराशि  प्राथमिकता  वाले  फ़  oe  गई  कुछ  घनसाली  ग्रामीण
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 al  हो
 भी  लगाई  ते

 aa

 क
 कुछ  धनराशि  कृषि  क्षेत्र  ग्रघेंवा  क्षे  ग्रामर ण  क्षेत्रों  दस्तकारों

 कोई  बन्दे  ह  नहीं  है  परन्तु  कपा  सरकार  ने  इस  देश  की  ्रयेग्यवस्था  में को  दी  गई  है|
 नन किया है राष्ट्रीयकृत  में बैंकों  a4  योगदान  चसको  क्ष  मता aie  ala  निष्पादन  का  कोई  मूल्यांकन

 बदन  को  यह  जानकर  भाषायें  होगा  कि  दुर्भाग्य  से  वर्तन न  प्रणाली  के  परि  पाम स्वरूप
 ।  मैं  एक  उदाहरण  दूगा  |  वित्त  मंत्र भी  महोदय क्षेत्रीय  श्रसंतलन  कौर  क्षेत्रीय  विषमताएं  tat  हुई

 दमे  जानकर  चकित  रह  जाएंगे  ।  इस  समय  जमा रा दि  के  राष्ट्रीय  प्राप्त  का  भ्रनुपात  लगभग  72

 प्रतिदिन है
 ।  दिसम्बर  1977  में  भी  यह  इतना  ही  था  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूँ  कि  तीन  उत्तर
 ।  न  राज्यों  द्वारा प्रदेशों  चप  बंगाल  ait  श्रीराम  के  लिए  यह  45  प्रतिशत  से  कम  कयों

 ह
 ई -

 जा  रही  धनराशि  को  या  तो  अरन्य  कुछ  राज्यों  में  उपयोग  किया  जा  सहा  है  soar  उनको  प्रेरित

 रूप  में  दिया  जा  रहा  ate  इसपे  इन  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  भ्र संतुलन  कौर  क्षेत्रीय
 f विषमताएं  पैदा

 हुई  हैं  उड़ीसा  भौर  हिमाचल  प्रदेश  में  यह  अनुपात  30  प्रतिशत  से  कम  है  ।  जब

 राष्ट्रीय  aaa  72  प्रतिष्ठित  है  ।  तीन  राज्यों  उत्तर  परिचय  बंगाल  att  प्रासाद  क ेमानते
 x में यह  45  प्रतिगत  से  कम  11.0  ale  उड़ीसा  att  हिमाचल  प्रदेश  के  मामले  में  यह  30

 प्रतिश्त  से  कम  है

 इस  मान  लीजिए  सम्पूर्ण  देश  के  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  प्रवीण  रूप  में
 दी  गई  कुल

 धनराशि  100  इस  100  में  रे  60  प्रतिशत  राशि  छः  राज्यों  को  दी  गई  है  ।  सदन  यह  जानकर

 चकित रह  जाएगा  कि  कृषि  क्षेत्र  को  दी  गई  60  प्रतिशत  धनराशि  का  केवल छः  राज्यों  द्वारा

 a s  प्रतिदान  का  चार  श्र
 a

 प्रदेश  ग्रोवर प्रयोग  किया  जाता

 केरल
 दारा

 ait  20  प्रतिशत  का  प्रयोग  गुजरात  झ्र ौर  महाराष्ट्र  द्वारा  कया  जाता  है  ।

 देश  में  कृषि  क्षेत्र  के  लिये  कुल  afar  राशि  में  से  6  राज्यों  को  60  प्रतिशत  राशि दी

 त्र  मी  ऐसे  राज्य हैं गई  है  ड्रोन  ं  जिनकी  कुल  ग्रामीण  जनसंख्या  केवल  35  प्रतिशत  इससे

 सम्पूर्ण  पद्धति  में  क्षेत्रीय  समानता  पेदा  हो  गई  है  ।  इस  प्रोर  व्यान  दिए  जाने  की  भाव  है  ।

 faa  बैंकों  का  हाल  में  राष्ट्रीयकरण  हनना  है  उन्होंने  व्यवहारिक  तौर पर  176

 प्रतिशत  वार्षिक  था द्धि  दर  दिखाई  है  ।  उनकी  अग्रिम  राशि  वार्षिक  वृद्धि  दर  के  130  प्रतिशत

 से  अधिक  है  ।  धन  ये  बंक  मारी  लाभ  कमा  रहे  जबकि  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों ने  37%
 ् Q  ।  उन  बैंकों  के  लाभ  में  जिनका  कभी  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  भ्रनुसू  बैंकों लाभ  कमाया

 के  लाभ  की  भ्रमणा  15.4%  की  वृद्धि  हुई  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना
 हैं  कि

 इस  प्रकार  के  राष्ट्रीयकरण  करने  का  क्या  उद्देश्य

 मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहूंगा  और  वित्त  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  ध्यान  देना
 होगा  ।  हमारे  देना  में  विंमान  बैंकिंग  प्रणाली  काले  धन  में  वृद्धि  करने  अथवा  इसमें

 वृद्ध
 रने  में

 योगदान  दे  रही  है  ।  श्राप  को  यह  जान  कर  झा इच यं  होगा  कि  यह  कसे  हो  रहा  है  ?

 te किसी  नक  मे  प्राथमिक  जमा  में  5  लाए  रुपया  जमा  करना  चाहता  हैं  वह  सीधा  बेक  के के  प्रबंधक  के
 पास  जाता  है  प्रो  रुपया  मेज  पर  एकदम  सीघे  रख  देता  है  ये  पांच  लाख  रुपये  है ं।  बु  anni
 जमा  की  रसीद  दीजिये  श्रीमान  जो  काला  घन  +  जो  जमा  किया  जा  क  13 प्राथमिक  जमा
 की  रसीद  जारी  कर  दी  ard  |  झा  ज  |  |  |  ]  या  तो ब  |  द है  रखी  जाती  t  पा
 तभी  नष्ट  कर  दी  जाती है  t aiadt @ t WIA att 3, 4 aT 5  ce बाद  wieg  net हो  जाती है  और
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 ag  व्यक्ति  बैंक  में  भाता है  कौर  कहता  हैं  कि  उसकी  रसीद  खो  गई  है  भ्रौर इस  तराशा  का
 पत्र  प्रस्तुत  करता है  ate  रसीद  की  दूसरी  प्रति  जारी  करा  लेता  है  कौर  उस  घन  को  प्राप्त  कर

 लेता  है  ।  वे  5  लाख  द्०  कभी  भी  या  तो  बचत  बैंक  खाते  या  चालू  खाते  में  नहीं  दिखाये  जाते  ।

 बेकिंग  प्रणाली  से  काले  धन  में  वृद्धि  करने  कौर  इसका  प्रसार  करने  का  एक  रास्ता

 दूसरी  पद्धति  है  :  भाप  सीघे  बैंक  प्रबंधक  के  पास  जाइये  ।  धाप  कीजिए  ये  पांच  लार  eat
 gs  हुंडी  दे  दीजिए  मैं  इसे  बम्बई  भेजना  चाहता  हूं  ।  श्राप  उन  पांच  लाख  रु०  की  हुंडी

 मर्म  भेज  देते  हैं  ;  वह  आदमी  बम्बई  में  राशि  के  बिना  खाते  में  जमा  हुए  भुगतान  का  अधिकार

 प्राप्त  कर  लेंगी  कौर  श्राप  उत्पादन  शुल्क  का  भुगतान  किये  बिक्री  कर  का  भुगतान  कि
 बिना  शर  अन्ततोगत्वा  आयकर  का  भुगतान  किये  बिना  इसको  सामान  भेज  देते  है  ।  श्रीमान
 इस  बेकिंग  प्रणाली  के  माध्यम  से  करोड़ों  रुपयों  की  मुद्रा  चलन  में  ar  रही  है  कौर  यह  सब  काला
 धन  है  ।  न  तो  ag  बचत  खाते  में  भ्राता  है  प्रो  न  ही  यह  चालू  खाते  में  भाता  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री
 से  जानना  चाहूंगा  कि  यह  श्रनिवायं  क्यों  न  कर  दिया  जाए  कि  जो  ब्य वितत  2000  रु०  या  50,000
 रु०  को  श्रमिक  की  सावधिक  जमा  करना  चाहता  है  उसे  इस  राशि  को  पहले  ७ झपने  बचत  बक  खाते
 aaa  चालू  खाते  में  जमा  करना  चाहिए  भीर  उसके  बाद  ही  सावधिक  जमा  रसीद  जारी  की  जानी

 चाहिए  ।  फिर  जब  इसका  भुगतान  किया  जाए  तो  इस  का  भुगतान  जमाकर्त्ता  के  द्वारा  केवल  उसके
 ala  के  माध्यम  से  जाना  चाहिए  ।  उस  तरह  से  वहां  उसका  हिसाब  रखा  जा  सकेगा
 waar  हेरा-फेरी  होती  है  ।  मैनेजर  श्राप  को  जानता  है  ate  श्राप  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 छापों  में  waar  want  निगरानी  विभाग  द्वारा  रंगे  हाथों  नहीं  पकड़ा  जा  सकता  है  क्योंकि  भाप
 रसीद  भ्रपने  घर  पर  नहीं  रखते  है  ।  श्राप  इसको  नष्ट  कर  देते  हैं  ale  भुगतान  के  समय  एक
 शपथ-पत्न  प्रस्तुत  करत ेहै  कौर  अनुलिपि  जारी  करा  लेते  हैं  घ्राण  उसके  बाद  भाप  उसका

 भुगतान  ले  लेते  qh  विश्वप्स  है  कि  इस  तरह  से  4,000-5000  करोड़  रुपये
 का  काला  धन  बेकिंग  प्रणाली  के  माध्यम  से  चलन  में  है  ।  मैंने  कुछ  समय  पहले  भी  जब  मैं
 मंत्री  बेकिंग  का  इंचाजें  बैंक  का  उद्घाटन  करते  हुए  सार्वजनिक  रूप से  ag  कहा
 था  हालांकि  कुछ  आपत्ति  की  गई  थी  परन्तु  मैंने  ऐसा  कहा  क्योंकि  मेंने  उस  प्रकार  महसूस  किया
 शरीर  श्राप  इन  मामलों  में  सुधार  करते हैं  |  परन्तु  कुछ  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  दुर्भाग्य  से  सरकार
 का  तथा  इस  समा  का  मी  बेकिंग  उद्योग  पर  नियंत्रण  नहीं  है  ।  बैंक  क्या  करते  हैं  ?  रिजवी  बैंक  है  ।
 स्वायत्ता  के  नाम  पर  रिजर्व  बेक  जो  मनमानी  करता  है  ae  बैंक  वही  करते  हैं  जो  भ्रसल  में  वे  करना

 चाहते  हैं  तथा  इस  मामले  में  वित्त  मंत्री  बिल्कुल  भ्र सहाय  है  ।  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  ।  हमने
 ह् प  #  ॥ 1  सभा  से  काफी  ais  के  लिये  दो  सदस्य  ga  है  ।  हमने  चाय  केन्द्रीय  दिक्षा  बोर्ड  तथा
 चिकित्सा  शिक्षा  as  के  लिये  दो  सदस्यों  का  चुनाव  करवाया है  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूँ

 ag  बैंकिंग  व्यवसाय  क्या है  जहां  करोड़  रुपयों  का  निवेश  होता  हैं  भोर  जो  सारी  भयं-व्यवस्था पर
 नियंत्रण  करता  है  ।  इस  सभा  का  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  निदेशकों  के  ars  में  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं

 है  ।  इसके  लिए  कानून  क्यों  नहीं  बनाना  चाहिए  waar  यह  सभा  एक  प्रस्ताव  पारित  क्यो  त  करे

 जिसके  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  बोर्ड  में  इस  सभा  के  एक  या  दो  सदस्यों  को  sfa-

 निधित्व  प्राप्त  हो  सके  ?  यह  मेरा  सुभाव  है  ।  इस  पर  विचार  करना  सभा  का  काम  है

 उन  पर नियंत्रण  रखने  के  लिए  वहां  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।

 कि  निदेशक
 निदेशकों  के  संबंध  में  भी  मैं  acer  ध्यान  इस  भोर  श्रावित  करना  auger

 क्षेत्र
 जिनकी

 नियुक्त
 की  जाती  है  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  से  भाते  जो  वित्त  मंत्री  का  मन पंसद
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 के  a eet  इन  मामले  में  कोई  भी  नियम ax  वे  वित्त  मंत्री  ब  HOI  पाव

 विनियम  तथा  माप  दंड  नहीं  भ्रपनाया  जाता  है  ।  राष्ट्र य  कृत  बैकों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  यह

 aga  आवश्यक  है  ।  इस  बारे  में  कोई  कसौटी  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  कोई  नियम  बनाये  जाने

 तथा  इस  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  कि  ये  नियुक्तियां  कते  की

 जानी  चाहिए  ।

 निदेशकों  को  निदेशक  बोर्डे  की  बैठक  में  उपस्थित  होते  के  लिये  30  रुपये  दैनिक

 भत्ता  प्राप्त  होता  है  ।  परन्तु  यदि  वह  30  रु०  नहीं  लेना  चाहता  है  तो  वह  कह  सकता  है  मैं  केवल

 श्रीवास  चाहता  हूँ  ।  तब  उसे  केवल  15  रु०  मिलेंगे  ate  उसे  बेक  श्रीवास  मिलता  है  ।  उसे  wag

 कहां
 मिलता  है  ?  उसे  श्रीवास  ताजमहल  होटल  या  aals  होटल  में  मिलेगा  जिसकी  लागत  वेक

 को  प्रतिदिन  300  रु०  से  40%  रु०  के  बीच  देनी  पड़ती  है  ।  सरकार  निदेशक  को  खाने  ध्रौर  रहने

 ध्रौर  सब  बातों  के  लिये  सीघे  200  रु०  या  300  रु०  नहीं  देती है  ।  वह  उन्हें  ताज  होटल  तथा

 wale  होटल  में  sara  के  भ्रतिरिबत  15  रुपये  देगी  ।  क्या  यह  अनियमितता  नहीं  है  ?  क्या

 सरकार  ने  इस  प्रकार  की  अनियमितता  की  दौर  ध्यान  दिया  है  ?  इसके  उन्हे  कार  भी

 दी  नाती  है  ।  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  अपने  निजी  हित  होते  वेक

 व्यवसाय  के  बारे  में  उन्हें  कुछ  भी  जानकारी  नहीं  होती  है  ।  कारीगरों  तथा  कृषि  क्षेत्र  के  नाम  पर

 वे  ऐसे  व्यवसायों  की  नियुक्ति  करते  रहते  हैं  ।  मैं  केवल  ag  कहता  हूँ  कि  संसद  द्वारा  कड़ी  निगरानी

 श्रावदयक  है  ।  इन  fata  मामलों  में  निदेशकों  की  नियुवित  के  लिए  कुछ  नियम  तथा  विनियम

 बनाए
 जाने  चाहिए  i  अन्यथा  हम  ऐसी  ध्वनि  मिलायें  के  लिए  ब  नये  रखेंगे  ।  हम  उस  प्राधा

 को  पूरी  नहीं  करने  जा  रहे  हैं  जो  इस  सभा  को  बेक  व्यवसाय  से  अपेक्षित  की  ।  इस  विशेष  मामले

 में  बंधा  खं  ध्वजिक  होता  है  ।  मजूरी  भ्रमित  होती  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूँ  कि  यदि  ड्राप  बेकिंग

 प्रणाली  का  ग्रामीण  क्षेत्रमें  विस्तार  करना  चाहते हैं  ate  यदि  अप  बेहतर  सेवायें  देना  चाहते हैं
 तो  प्रति  20,000  जनसंख्या  के  लिए  एक  शाखा  के  राष्ट्रीय  aaa  की  बात  को  न  माने  ।  उदयपुर

 पश्चिम  बंगाल
 के  मामले  में  प्रति  45,000  ननसंख्या  के  लिए  केवल  एक  शाखा  है  ;  राजस्थान  के

 मामले  में  प्रति  35,000  जनसंख्या  के  लिए  एक  दाखा है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  उन  क्षेत्रों  में  बेक

 शाखायें  खोलने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  जाने  चाहिए  जहां  राष्ट्रीय  औसत  इस  संख्या  से  भी  कम

 है  ।  अर्थात्  20000  की  जनसंख्या  के  लिए  भी  एक  बेक  शाखा  होनी  चा हुए  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  भ्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  शाखाएं  खोलना  आवश्यक  नहीं है

 क्योंकि  इसके  लिये  ऊपरी  व्यय  ज्यादा  होते  हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि  क्षेत्रीय  ate  ग्रामीण  बैंकों  को

 बड़े  dart पर
 विस्तार  क्यों  नहीं  किया  जाए  जिससे  इस  प्रयोजन  के  लिये  स्थानीय  लोगों  की

 भर्ती  की  जा  सके  ।  उस  स्थिति  में  उनकी  सेवाए  उपयोगी  होगी  ।  सरकार  को  इस  पर  ध्यान  देना
 चाहिए  ।

 बर्ष  1978-79  में  जब  मैं  कार्यालय  में  सरकार  ने  सारे  देश  के  विशेष  तौर से
 गर  बैंकों  वाले  खण्डों  के  लिये  5000  कौर  शाखाएं  खोलने  को  स्वीकृति  दी  थी  ।  वर्ष  1980-93
 के  तीन  wat

 में  हमने  पहले
 ही  अधिक  दिखाए  खोलने  की  स्वीकृति  दी  थी  |  समस्त  बल  daly

 तथा  ग्रामीण  बैंकों  के  विस्तार  पा  चाहिये  ।  अ्रंत में, मैं वित्त मैं  वित्त  मंत्री  महोदय से बैंकों  द्वारा  ग्राहकों  को  की  गय  पी  सवारा  की  कौर  भ्र पना  ध्यान  दें  ।  ग्राहकों को  प्रदान  की  जाने  वाली

 182



 26  1902  बैंककारी  कम्पनी  का  श्रांत  तथा  विधेयक

 सेवा  बहुत  खराब  है  ।  बैंकों  में  कोई  भी  व्यक्ति  ग्राहकों  की  कौर  ध्यान  नहीं  देता  इस  बारे  में

 भाप  ध्यान  उन  पर  at  धिक  संसदीय  नियंत्रण  होना  चाहिए  तथा  उनके  ast में  संसद

 सदस्य  होने  चाहिए  ।  ग्रामीण  बैंक  खोले  जाने  चाहिये  ।  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  कृषि

 क्षेत्र की  श्रावइ्यकताभं  की  पूति  के  लिये  भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास  बैंक  जेसे  शरीर  अधिक  भारतीय

 कृषि  विकास  बेक  स्थापित  किये  जाने  चाहिये  ।  इसी  लघु  उद्योग  क्षेत्रों  के  लिये  एक  पृथक

 बेक  होना  क्योंकि  पिछले  वर्ष  अथवा  उससे  पहले  हमने  देखा  कि  इस  दिशा  में  बहुत  कम
 प्रगति  हुई  1977  के  अन्त  तक  कृषि  कौर  लघु  उद्योग  क्षेत्रों  के  लिये  केवल  250
 करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गयी  थी  ।  लेकिन  1978  में  जनता  सरकार  ने  250  करोड़
 रुपये  से  बढ़ाकर  1700  करोड़  रुपये  कर  दिया  था  ।  लेकिन  इस  ufs  में  कमी  हो  रही  है  ।

 जहां  तक  प्रथा-व्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि
 बेटों  के  माध्यम  से  काले  धन  को  प्रोत्साहन  न  मिले  ।  ऐसे  निदेशकों  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिये
 जो  चरित्रवान  और  बुद्धिमान  हों  ।  इस  सभा  का  भी  उनमें  एक  प्रतिनिधि  होना

 यदि  इस  प्रकार  के  ब.दम  उठाये  जाते  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को
 कोई  भारती  नहीं  होगी  ।  यदि  उद्योगों  में  लगे  कुल  धन  के  91  प्रतिशत  भाग  पर  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  का  नियंत्रण  होता  हैं  और  यदि  सरकार  श्री-व्यवस्था  की  पूर्णरूपेण  नियंत्रण  रखने  में  समर्थ
 है  तो  इसके  बाद  सरकार  के  पास  कोई  बहाना  नहीं  रह  जाता  है  ।  इन  टिप्पणियों  तथा  सुझावों
 के  साथ  मैं  अपना  भाषण  इन  दादों  के  साथ  समाप्त  करता  हूं  कि  मैं  इस  प्रकार  से  बैंकों के
 राष्ट्रीय कररा  करने  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  लेकिन  राष्ट्रीयकरण  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  नहीं  होना

 चाहिए  |  यदि  यह  श्रथंव्यवस्था  की  भलाई  के  लिये  भर  यदि  ag  aah  हित  में  है  भोर

 अर्थव्यवस्था  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिये  है  तब  मैं  इस  विशिष्ट  विधेयक  का  समर्थन  करता
 हैं

 धन्यवाद  |

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  उपाध्यक्ष  श्रीमान  मैं  इम  छः  निजी

 बैंकों  को  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  सरकार  को  बधाई  देता  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  पहले
 ऐसा  सोचा  जाता  था  कि  सरकार  केवल  निजी  उद्योगो ंके  विकास  को  ही  महत्व  देती  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  मुझे  विश्वास  है  कि  ये  बेक  साधारण  व्यक्तियों
 चाहे  वे

 दायरों  या  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  रहने  वाले  श्रावर्यकत।मों  की  पूर्ति  करेंगे  ।

 लेकिन  व्यावहारिक  रूप  में  इस  उद्देश्य  को  पूरा  नहीं  किया  रहा  ऐसी  हालत में
 वित्त  मंत्री  महोदय  को  इस  कौर  अवश्य  ध्यान  देता  चाहिए  तथा  यह  देखना  चाहिए  कि  इस  मामले

 में  एकरूपता  बरती  जा  रही  है  विभिन्न  बैंकों  में  ऋण  देने  तथा  इसके  लिये  जमानत  लेने  की

 नीति  भीन्न-भिन्न  यह  नीति  समान  होनी  चाहिये  ।  एक  ही  बैंक  में  भी  जसे  स्टेट  बैंक में
 एक  कर्बे  में  इसके  लिये  एक  नीति  है  तो  दूसरे  कर्बे  में  दूसरी  नीति  अतः  ऋण  ज़ीनत

 मेने
 तथा

 लोगों  को  नौकरी  देने  के  सम्बन्ध  में  एक  ही  नीति  होनी  चाहिए  ।

 बैकों  द्वारा  जमानत  लेने  के  सम्बन्ध  में  प्रार्थी  श्रंगार  में  रहते  हैं  ।  बिधि  सलाहकार

 चाहते हैं  कि  कुछ  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  जाये  भ्र ौर  जब  ने  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  जाते  तो  कुछ
 और

 दस्तावेजों की  मांग  की  जाती  है  ।  बैंक  एक  बार  में  ही  अपेक्षित  कागजात  नहीं  मानते  ते  हैं  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  एक  ब्यक्ति  को  इन  दस्तावे जों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  महीनों  प्रती
 क्ष

 करनी  पड़ती

 ं  से  ब्याज है  चमरोर  इस  प्रक्रिया  में  ऋण  देने  में  विलम्ब  तथा  कठिनाई  होती  है  ।  ब्याज  तौर  से  कृष
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 —  —___——

 लेने  की  नीति  में  पा  तंत
 fi

 जाना  लिये  ।  कृषकों  को  हर  तीन  महीने  के  बाद  ब्याज  का
 >

 भुगतान  करना  पड़ता  र  ।  यदि  वे  इसका  भुगतान  समय  पर  नहीं  करते  हैं  तो  उन  पर  दण्ड

 लगाया  जाता  जिसके  परिणामस्वरूप  यह  चक्रवृद्धि  ब्याज  हो  जाती  हैं  ate  उन्हें  24

 प्रतिशत या  30  प्रतिष्ठित  तक  ब्याज  का  भुगतान  करना  पड़ता  है  ।  अतः  कृषकों  को  दिये गये  ऋण

 पर  ब्याज की  वसूली  साल  में  एक  बार  ही  की  जानी  क्योंकि  हर  तीन  महीने  बाद  ब्याज  का

 भुगतान  करने  से  उनको  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  कृषकों  से  लिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दर बहुत
 यह र  17  प्रतिशत  है  ।  आशय  यह  है  कि  जब  गरीब  लोगों  या  ग्रामीण  जनता  को

 ऋण  दिया  जाये  तो  ब्याज  की  दर  किसी  भी  ह्वाइट  में  6  प्रतिशत  से  ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  श्रीमान  अकाल  या  सुखा  पड़ने  की  स्थिति  में  तो  ग्रामीण  जनता

 को  ऋण  की  अदायगी  करमा  भी  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  ऋणों  का  भुगतान

 स्थगित  किया  जाना  चाहिये  तथा  उनको  ऋणों  की  अदायगी  करने  के  लिये  मजदूर  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  ।

 श्रीमान  भ्रनुसूचित  बेक  ग्रामीण  जनता  की  सेवा  नहीं  कर  रहे  हैं  शरीर  z दु

 सरकार की  कृषि  विकास  बैंकों  को  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मुझे  इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन

 की  स्थिति  की  नकारी  नहीं  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  कृषि  विकास  बैंकों की
 स्थापना  करने  का  लायें  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  ग्रामीण  जनता  की  अच्छी  सेवा  कर  रहे

 चित्तूर  जिले  में  कोई  भी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  नही ंहै  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रतिरोध a

 करूगा  कि  वे  चित्तूर  जिले  के  लिये  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  को  स्वीकृति  प्रदान  मै  q-

 नियोजन  aaa  के  सम्बन्ध  में  यह  qua  देना  चाहूंगा  कि  यहां  तक  कि  ग्रामीण  उद्योगों के

 लिये  भी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  झ्रावेदन  पत्र  जिला  श्रौद्य।गिक  केन्द्रों  के  माध्यम  से  जाने  चाहिए

 अब  जब  वे  कभी  किसी  विशेष  व्यक्ति  को  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  करते  हैं  तो  बैंक  उनके

 maar  पत्रों  को  रद  कर  देते  हैं  ।  झ्राजकल  जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  में  बैंक  के  प्रतिनिधि  होते  हैं
 कौर जब

 कभी  ये  सभी  व्यक्ति  एक  साथ  बैठकर  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  रखते  हूँ  तो  बैंक  को  ऋण
 देने  में  किसी  प्रकार  की  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिये  बचाते  फि  जमानत  दी  जा  रही  हो  ।

 ह  श्रीमान  ग्रामीण  श्रमिक  बैंकों  से  किसी  प्रकार  का  ऋण  प्राप्त  करने  में  भ्रसमयथं हैं
 क्योंकि  वे  जमानत  देने  को  स्थिति  में  नहीं  होते  हैं  ।  मैं  चाहता  हैं  कि  उच्च  क्षेत्र  विकास

 नां  जेसे  मामलों  में  जहां  किसानों  के  लिए  प्रणाली  में  दोष  के  कारण  या  उन्हें  पेदा  भाने  वाली
 किसी  wea  कठिनाई  के  कारण  ऋण  लेना  संभव  नहीं  होता  है  सरकार  जमानत  दें  ।  सरकार  को

 कृषि  मजदूरों  को  गारंटी  देनी  ही  होगी  ।  dat  को  इस  प्रकार  के  ऋणा  जारी  करने  चाहिए  ।
 यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  कृषि  मजदूरों  के  लिए  अपनी  स्थिति  सुधारने  के  लिये  कभी
 किसी  प्रकार  का  ऋण  लेना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  बैंकों  को  कृषि  मजदूरों  कौर  सीमांत  किसानों
 को  ऋण  जारी  करना  चाहिए  ताकि  वे  भूमि  खरीद  सकें  ate  ऋण  के  बिना  उनके
 खरीदना  सम्भव  न  = | al  गर्त  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भ्रनुसुचित

 ल्
 दें

 ं
 कि  वे  कृषि  मज़दूरों  और  सीमांत  किसानों  को  भूमि  खरीद

 जॉ  कण
 ड्

 ~
 जहां  तक ग्रामीण  ्  नेत्रों  को  a  ra

 aq
 के  साथ  कहना  पड़  रहा

 हैकि  जो  घन  enfin किया  गया  ne  हु  EDR  र  कई  क्षेत्रों में  बैंक  है  ही
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 नहीं  ।  ब्रा बं टन  सात  से  नौ  प्रतिशत  तक  ty  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध

 करता  हूँ
 कि

 इन  ए  क्षेत्रों  के  लिए  ale  प्रतीक  sider  जाये

 7  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अनुसूचित  बैंकों  के  प्रबन्धकों  का
 एक  सम्मेलन  बुलाया  कौर  उनसे  कहा  कि  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कम-से-कम

 40 प्रतिश्त  arden  किया  जाये  ।  इसी  प्रकार  से  उन्हें  बैंकों  को  यह  भी  निदेश  देना  चाहिये कि
 वे  उदारता  से  ऋणी  दें  ।  प्रत्येक  जिले  में  बक  खुले  हुए  हैं  ।  उन्होंने  कुछ  सर्वेक्षण  किये  हैं
 walt  कुछ  स्थान  निर्धारित  करिए  हैं  जहां  बैंकों  की  दिखाएं  खोली  नानी  हैं  ।  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूँ  कि  ये  सर्वेक्षण  विस्तृत  ढंग  से  नहीं  किये  गये  हैं  ।  ये  दोषपूर्ण हैं  ।  बैंक  की  शाखाएं
 किसी  फार्मूला  के  श्राघार  पर  खोली  जानी  होंगी  ।  इनके  लिए  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित
 करने  होंगे  ।  जहां  बैंकों  को  शाखाएं  नहीं है  वहां  बैंकों  को  सहकारी  समितियों के  माध्यम
 से  ऋण  देने  होंगे  मैं झ्रापकों  एक  उदाहरण  देना  चाहता हूं  ।  चित्र  जिले  में  एक  तालक  है

 पम  ।  यहां  समुचित  बेक  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।  चित्तर  में  दुग्ध-उत्पादों  के  एक  कारखाने  का
 निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  किसानों  को  ate  कृषि  मजदूरों  को  gare  पशु  खरीदने  हैं  ।  कुप्पम
 we  alo  कोटा  के  अ्रलावा  कुप्पन  तालुक  में  कहीं  बैंक  नहीं  हैं  ।  मत  इस  वजह  से  ऋण  नहीं  ले
 सकते  हैं  ।  यदि  अनुसूचित  बेक  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  ऋण  उपलब्ध  करायें  तो  ये  लोग
 पशु  खरीद  सकेंगे  ।  मैं  कहना  यह  चाहता हूं  कि  यदि  किसी  राज्य  था  किसी  स्थान  पर  बेक  दाखा
 नही ंहै  तो  वहां  ऋण  सहकारी  समितियों के के

 माध्यम  से  दिया  जाना  चाहिए ।  जिस  नीति  को

 प्रपनाने  के  लिए  मैं  कह  रहा  हूं  वह  कोई  नयी  नीति  नहीं  है  ।  इसे  कई  स्थानों  पर  लागू  किया ा  गया  है
 इस  बारे  में  सभी  स्थानों  पर  समान  नीति  अपनायी  जाती  है  तो  सम्भव  है  कि  जहाँ बैंक

 नहीं  के  लोग  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  ऋणी  ले  लें  ।

 ग्रामीण  उद्योगों  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता हूँ  कि  उनके  लिए  ऋण  ator  होता

 ना  रहा  है
 ।  चित्त  मंत्री  को  अनुसूचित  gat  को  ये  भ्रनुदेश  देने  चाहिए  कि

 +  उदारता
 से  कऋ णा

 दें  ताकि  ग्रामीण  उद्योगों  का  विकास  हो  सके  ।  घन्यवाद  ।

 a

 श्रीमती ग  Var  मुखर्जी  माननीय  उपाध्यक्ष  4 गय  माननीय  मंत्री  द्वारा
 पेश  किये गये  विधेयक  का  समर्थन  करती  हू ँहूँ  किन्तु  साथ  ही  इसमें  रह  गई  कुछ  कमियां att
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कार्यचालन  पर  भी  कुछ  कहना  चाहती  हूँ  ।

 मेरा  विचार  यह  है  कि  विदेशी  बैंकों  का  काफी  पहले  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिये  था  ।  सभी

 जानते हैं  कि  ये  बैंक  बहुराष्ट्रीय  निगमों  कौर  कुछ  एकाधिकार  वाले  उद्योगों  को  श्रमिक  छल कपट

 करने  में
 कितनी  श्रमिक  सहायता  करते  हैं  ।  किन्तु  इनके  राष्ट्रीयकरण  का  केवल  यही  एक  कार

 नहीं  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्नी  महोदय  का  ध्यान  dle  भाई०  To  के
 भूतपूर्व

 एजेंट  फिलिप
 एगी  द्वारा  लिखित  पुस्तकें  सी ०  argo  एक  डायरी  की  vite  दिलाना  चाहती हूं  उन्होंने  ट्रपति

 पुस्तक में  बताया  है  कि  arg.  ने  फस्ट  सिटी  नेशनल  सिटी  बंक  का  चोर  शी  छिपे  पैसे  लेने

 देने
 ta

 ay  मुद्रा  की  खरीद  करने  के  लिए  उपयोग  किया  |  भ्रमजाल  पूरा  दत्त  र-पूर्वी
 भारत

 ait  चा  रोसे न्य  क्षेत्रों  में  श्रतंतोष  की  लहर  दौड़ी  हुई  अनेक  दलगत  कि
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 ताराज

 ig  ०  To  का  हाथ  है  ry ध रा ७1 ०  ag  उचित  समय  है  कि पह
 संदेह

 कर  रहे  हैं  कि  इसके  पीछे  die

 इन  विदेशी बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  नये  ।

 मैं  भ्र पने  साथियों  से  सहमत  हूँ  जिन्होंने  यह  बात  उठाई है
 ह ैकि  200  करोड़  रुपये  की

 wrar  निर्धारित  करने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  थी  ।  यह  भावुक  है  कि  सभी  गर-सरकारी

 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ताकि  बड़े  पूंजीपति  कौर  सट्टेबाज  इनका  सहयोगी न  कर

 सकें  ;  कम-से-कम  इससे  उन्हें  ऐसा  करने  में  रोकने  की  गुंजाइश  तो  हो  जायेगी  यही

 इसी प्रयोजन रे  वित्तीय  क्षेत्र  का  जिनमें  निगमित  साधारण  वित्तीय  कम्पनियाँ  भी  शामिल  हैं
 क  fae  राष्टीय करण  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहती  हूं  कि  सरकार

 विदेशी  बैंकों  शादी  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में  fame  क्यों  रही  है  ।

 me
 इसके  अलावा  मैं  कुछ  तथ्य  प्रस्तुत  करना  चाहती  हूं  जिससे  या  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  दिये  गये  निष्कर्षों  की  पुष्टि  होगी  अथवा  कुछ  नई  बातें  सामने  जायेंगी  ।  एक  माननीय

 सदस्य  श्री  सती दा  अग्रवाल  नै  क्षेत्रीय  aa
 जून

 की  बात  उठाई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  मैं प्र पने

 राज्य--पश्चिम  बंगाल--के  सम्बन्ध
 में  भांजे  प्रस्तुत  करना  चाहती  हूँ  ।  श्राप  क्षमा

 करेंगे  कि  मैं  अपने  राज्य  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  प्रस्तुत  कर  रही  हूं  ;  आप  Bh  यह  भी  न  समझिये

 fe &  क्षेत्रीयता  में  विश्वास  करती  हूं  ।  ये  ates  मैं  केवल  हमारे  साथी  द्वारा  उठाये
 ग गये  मुद्दे

 की  पुष्टि कट के  लिए  प्रस्तुत  कर  रही  हूं  ।  1970  में  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की
 शालाओं

 में  जमा  कराये  गये  प्रति  100  रुपयों  में  से  93  रुपये  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  हो  ऋणों  के  रुप

 में  वितरित  किये  गये  थे  किन्तु  1977  में  यह  वितरण  घटकर  66  रुपये  रह  गया  ।  इस  प्रकार

 हमारे  राज्य  को  इस  cafe  के  दौरान  प्रति  100  रुपये  की  जमा  राशि  पर  34  क  क खं खोते  पढ़ें
 मैं  यह  मानती  हूं  कि  जसा  राशि  में  से  कुछ  चोरों  के  पास  भी  जाना  चाहते  किन्तु

 ह
 द

 कंघों  पर  ही  यह  भार  पड़ना  चाहिए  ?  1978  में  भी  पश्चिम  बंगाल  को  अपनी  am

 राशि  का  65  प्रतिशत  दिया  जबकि  महाराष्ट्र  को  उसकी  जमा  राशि  का  76  shar
 fear गया  ।  मत  यह  अत्यावश्यक  है  कि  इस  मामले  में  समान  वितरण  हो  ।

 उपाध्यक्ष  मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  विधेयक  के  समधन  में

 जिन  खंडों  का  उल्लेख  किया  है  उन  पर  wal  aw  किन तू  उन  खण्डों  को  पुरा  ज्ञान  रखते  हुए  मं

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  वह  राष्ट्रीयकृत  sal  के  कराये-निष्पादन  के  arent  परा
 वास्तव  मैं  यह  दावा  कर  सकते  हैं  क्रि  इन  खण्डों  को  शामिल  करना  उचित  था  कौर  ब्या उनका
 क्रियान्वयन  उचित  ।  विचार  से  नहीं  राष्ट्रीयकरण  के  कई  विरोधी  हैं  भी

 ab बिल्कुल  राष्ट्रीयकरण  नहीं  चाहते  हैं  ।  मैं  नहीं  चाहती  कि  पुरी  प्रक्रिया  की  ही  भ्रालोचना  की

 किन्तु  सरकार  को  इस  बात  का  स्पष्टीकरण दना  चाहिए  कि  राज  मी  प्राथमिकता  क्षेत्र  में  स्पिति
 इतनी  खराब  क्यों  है  ।  रिजर्व बेक  के  गवर्नर  ने  स्वयं  स्वीकार  है  कि  पिछले  दशक  में  बड़े

 he
 साहस

 दर्जे  के  उद्योगों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  में  औसतन  लगभग  500  करोड़  रुपये  की  व

 हुई  इस  बारे  में  क्या  सु रक्षोपाय  किये  गये  ?  यही  स्थिति  सामान्य  रूप  से  पूरे  उद्योग  की
 ल

 उद्योगों के
 बारे  में  भी  स्थिति  क्या  है  ?  मई  1978  तक  लघु  उद्योगों  को  दिए  गए  1718  करोड

 रुपयो में  से  भ्रधघिकांदा  ऋण  सरकार  की  नीति  लाभ
 उठाते  हु हुए  ayy रों

 चलाए  जा  रहे  ay भोर  सहायक  उद्  गों  ने  ले  लिया  है  ।
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 एककों  में  से
 काफी  बड़

 meat
 लघु  उद्योग  una  संख्या  ST nrg  fa  uy  के  रिश्तेदारों

 यों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  हैं  जिनके  लिये ये  लघु  उद्योगों  में  इस  प्र  कार  का दौर  अ्रमीर  शहरी  व्य

 पूंजीनिवेश  at  न  पर  मिलने  वाली  रियायतें  इरादी  शीघ्रता  से  घन  कमाने  का  एक  भ्र ौर  साधन
 बन  गया है  ।

 नक्

 mat  gaffes  महत्वपूर्ण  बात  ग्रामीण  ऋणों  के  संबंध  में  ।  न  केवल  ग्रामीण
 ata  महानगरीय  कौर  ag  ऋणों  में  oat  बहुत  भारिक  है  बल्कि  गांवों में  भी
 वितरण  का  यह  अंतर  बहुत  अधिक  मेरे  राज्य  में  ही  महानगरीय-शहरी  ऋणों  की  स्थिति

 देखिये  ।  1977  में  79.8  प्रतिशत  ऋण  महानगरीय-शहरी  ऋण  था  ।  ग्रामीण  ऋरा  29.2  प्रतिदिन
 था  |  अहं-शहरी  ऋण  21.4  प्रतिशत  था  ।  किन्तु  इस  बहुत  कम  ग्रामीण  ऋण  के  सम्बन्ध में  मी

 Scar: fan
 की  स्थिति  क्या  है  केवल  मेरे  ही  राज्य  में  नद्दी  अपितु  देश  भर  कानपुर  के  एक  कृषि

 विश्वविद्यालय  श्रनुसंघान  दल  की  रिपोर्टे  को  देखिये  ।  रिपोर्ट  में  कहा  गया है  fe  cee

 q  कृषि  कार्योਂ  के  लिए  वाणिज्यिक  get  द्वारा  दिए  गए  कृषि  ऋणों  का  83  प्रतिशत  बड़ी
 फर्मों  द्वारा  ले  लिया  जाता  है  ।

 ब्याज  की  विभेदक  दर  की  स्कीम  की  क्रियान्वित  में  इस  स्कीम  के  दिसम्बर

 1977
 wit  दिसम्बर  1978  में  ब्याज  की  दर  केवल  0.22  भर 0  .24  थीं-जो  कि  1%,  vi गी

 नहीं
 बैंकों  के  राष्ट्रीय  करणा  का  भ्रम ली  लभ  किसे  मिल  रद्द  है  ?  निस्संदेह  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों

 को  जिन्हें  प्रतीक  धन  मिल  रहा  है  अन्यथा  हम  ऐसे  उपायों  का  समर्थन  नहीं  करते  ।  प्राथमिक
 मकता

 प्राप्त  क्षेत्रो
 में  उन  लोंगों  को  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  जिन्हें  सर्वाधिक  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 a  र  होता  रहा  दशक  से  ऐसा  क्यों  हो  रहा  ag  इसलिए  हो  रहा  है  क्योंकि  यह

 नत भर केन्द्रीय  सरकार  का  वग  स्वरूप  इसलिए  मैं  समा  का  ध्यान  इस  भोर  दिलाती  हूं  भोर  कहती  हूँ
 कि  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  बड़े  बड़े  ब्यापार  केन्द्रों  कौर  ग्रामीण  सम्पन्न  वर्ग  में  धपने  वर्ग
 बघारो  के  लिए  aga  सहानुभूति  को  कुछ  कम  नहीं  करेगी  तब  तक  यह  ढर्रा  नहीं  बदल  सकता  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  श्रनुरोथ  करता हूं  कि  वे  इन  प्रश्नों  पर  विचार  करें  कौर  उपयुक्त  उपाय  करें  ।

 श्रमी  मैं  बहुत  से  सुभाव  देने  की  स्थिति  में  नही  हूं  क्योंकि  समय  कम  मैं  केवल  एक  दो

 भाव  दूंगी  ।  ame  क्षेत्रों  छोटे  ale  सीमान्त  किसानों  के  लिए  ब्याज  की
 विभेदक

 परों
 के  मामले  यह  गारंटी  होती  है  ।  मैं सम भरी  हूं  कि  जब  तक  ये  गारंटी  al—ad  नहीं

 बदली  भाती  तब  तक  ag  ढर्रा  बिल्कुल  नहीं  बदल  सकता  ।  इसलिए  सरकार  को  सोचना  चाहिए

 fe  इन  लोगों  के  मामले  में  इन  गारंटी  की  शर्तों  को  कसे  बदला  जा  सकता  है  ।  इसके

 gh  पूरा  विश्वास
 है

 कि  यदि  यह  जटिल  प्रकिया  लागू  रही  तो  विभेदक  दर  की  स्कीम  कारगर

 नहीं  होगी  ।  et  यह  विचार  करना  होगा  कि  लघु  उद्योग  धन्धों  के  लिए  सामग्री  के  रूप
 a

 ऋण

 दिया  जा  सकत  है  या  नहीं  ।  गि

 उपाध्यक्ष पक्ष  महेंद  c)  एक  दशक  के  बाद  हमारे  देश  के
 श्री  परोसकर  फ़र्नान्डिस  :

 छः  अन्य  प्रमुख
 बैंकों

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  ।  मैं  wer
 के  ए  कदम  का  स्वागत करता

 अथव
 ty  करना  fe  गए  भाषण  के  मग्रंजी मनु मनु भ  ग्रेजी  प्रसूता  का  रूपान्तरण
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 हूं  ।  एक  दशक  hea  हलात  ary  creatine  किया  गया  कौर  हमारे  देशवासियों  ने

 इस  प्रस्ताव  का  हार्दिक  स्वागत  किया  था  |  देश  क  कोने  से  लोगों  ने  इस  पर  प्रसन्नता  प्रकट

 गी  भलाई  के  लिए  लगाया की  थी  ।  इन  चौदह  बैकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  के
 घन  को  a

 गों  क

 गया  |  ग्र हम इर  इसके  दूसरे  चरण  पर  पहुंचे  हैं  ।  छ  11%  नका  राष्ट्रीयकरण  करके  हमने  ग्रामीण

 विकास  चत
 सहता

 खोल  दिया  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बैंकों  में  बहुत  प्रगति  हो  रही  है  ।  जमा राशि  संवर्धन  स्कीम ने  भो
 भ्रमणी  प्रगति  की  है  ।  ग्रामीण  विकास  और  जनता  के  उत्थान  के  लिए  अनेक

 शाव  बचों  गढ

 हालांकि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  काफी  प्रगति  हुई  फिर  भी  हम  इस  पर  ही
 संतुष्ट  होकर

 नहीं बैठ  सकते  हमें  इन  बैंकों  की  प्रगति  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  ध्रजकल  बैंक  लोगों को  उनकी

 समस्यायें  सुलझाने  में  सहायता  नहीं  दे  रहे  ।  लोग  सहायता  के  लिए  बैंकों  के  पास  नहीं  जा  सकत े।

 कुछ  वर्षों  पहले  लोगों  का  बैंकों  में  स्वागत  होता  था  ।  मगर  यह  रवैया  बदल  गया  है  ।  इन  बैंकों  के

 कुछ  कार्मिक  राष्ट्रीयकरण  का  उद्देश्य  नहीं  समय  सके  हैं  ।  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  इन

 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।  जरगर  पिछले  ढाई  वर्षों  में  राष्ट्रीयकरण का

 उद्देश्य  पुरा  नहीं  इन  बैकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  ग्रामीण  जनता  का  विकास  होना  चाहिए

 राष्ट्रीयकरण  से  तकनीकी  योग्यता  वाले  कार्मिकों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  हुई  ।  मगर  पिछले

 ढाई  वर्षों  में  इन  योग्यता  प्राप्त  कार्मिकों  की  भोर  ध्यान  नहीं  fear  गया  ।  राष्ट्रीयकरण  से
 लघु

 उद्योग  at  शुरू  करने  का  प्रोत्साहन  मिला  ।  मगर  कुछ  रुग्ण  एकक हैं  ।  इन  रुग्ण  एककों  में
 सुधार

 लाने  के  लिए  उपचारात्मक  कार्यक्रम  पहले  ही  मौजुद  मगर  मैं  नहीं  जानता  कि  इन  रुग्ण

 एककों  को  रुग्ण  sat  होने  दिया  जाता  है  |  यहां  तक  शि  सौ  रुपए  या  हजार  रुपए  की  प्रा वश्य कता

 होने पर  भी  वित्त  की  कमी  के  एकक  रुग्ण  हो  जाते  हैं  ate  यह  कहा  जाता  है  कि  ऐसे

 एककों  के  लिए  उपचारात्मक  कार्यक्रम  है  ।  मगर  बैंकों  को  aren  में  सहायता  देनी  चाहिए ak
 ध्यान  रखना  चाहिए  कि  यह  एकक  रुग्णता  न  हों  ।  समय  पर  ऐसे  एककों  को  सहायता  मिलने से  पे

 एकक  आत्म  निर्भर  होंगे  ।

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  के  विचारार्थ  एक  सत्य  बड़ी  समस्या  सामने  रखना  चाहूँगा  ।

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  श्वास  परियोजना  को  प्रमुखता  नहीं  दे  रहा  है  ।  श्राम  mre
 के  लिए

 दस  हजार  रुपये  से  कम  की  नयी  परियोजना  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  इंस  परियोजना  को  प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्रों
 में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  नी  से  ag  मेरा  हार्दिक  निवेदन

 लि  rr
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रवेश  श्ञाखाए  खोली  गई  हैं  मगर  सब  गांवों  तक  उसका  लाभ  नहीं

 पहुंचा  जहां  बैंक  खोले  मी  गए  वहां  ग्रामीण  जनता  विशेष  रूप  से  पढ़े  लिखे  बेरो जग  रों  को

 लाभ  नहीं
 मिल  पा  रहा  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बड़ी  संख्या  में  पढे  लिखे  बेरोजगार

 इन्हें  जमाराशि को  बढ़ाने के  काम  में  लगाया  जा  सकता  है  ।  श्राववयकता  होने  पर  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम
 भी

 शाखा  खोलेगा  ।  पहले  वह  उप-शाखा  खोलेगा  ate  यदि  व
 ||  eur  gata rs

 ||
 ह

 देखेगा
 कि

 इससे  व्यापार  में  उन्नति
 हो  रही  है  तो  शीघ्र ही

 उप-शाल  जाए  गी  बंक  उप-शोखियों
 में  इन  पढ़ें  लिखे  बेरोजगारों  की  योग्यता  ह  का  इस्तेमाल  oe el afaat—e  कीम  के  श्रन्तगंत  जमा राशि
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 को  बढ़ाने के  लिये  कर  सकते  हैं
 ।

 जब  इस  जमाराशि  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  होती  जाएगी  तो  इन
 उपशाखाओं  का  दर्जा  बढ़ाकर  इन्हें  ||  नत  ना  सकता है  ।

 z ey  कौर  बहुत  से  सुभाव  देने  ठ  |  मगर  समय  की  कमी के  कारण  मैं  इन  सब
 र्  फि n  आपने  Ah पर  चर्चा नहीं  कर  सकता ।  मैं

 मापकों
 आभारी  न  री  माथा  कन्नड़  में  बोलने

 का  अवसर  दिया  ।  इ इत  दादो ंव  साथ  मैं  tar  मायर  स  त  करत

 शी टी  ०  कार  16:14. (1  :  उपाध्यक्ष  मैं  si
 यकृत

 बैंकों  को
 सरकार  द्वारा  उपने  प्रबन्धाधीन  लेने  के  सिद्धांत  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।

 i

 aq  यक्ष  महोदय  जो  ae  अपने भाप  at  भाषण  में  उन  मुद्दों  को  उठा  सकते
 संशोधन में  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 ar  ets
 कार  दामन ना :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  FR  इस  बात का  दुःख है  कि

 1969 में  जिन  dag  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  उनमें  हमारी  srrat  के  अनुरूप

 प्रगति
 rte

 ई  है  ।  वे  जमा  करने  के  लिए  अ्रधिक  राशि  प्राप्त  हरनेक  दाखा  ए  खोलने  तथा  os
 नि  में  अपनी  कौर  से  सफल  हुए  हैं  फिर  भी  ag  निश्चित  रूप  से  कहा जा  स कता  &  किं

 ae
 लाम  नहीं  gar  जिसकी  हमें  ara  थी  ।

 =

 ः  ह  सबसे  इन  बैंकों  से  aaa  बड़े  उद्योगों  और  बड़े  व्यापारियों  को  लाम  पहुंचा  कौर  उन्हें
 pereats Col  वित्तीय  सहायता  मिल  गई  ।  इन्होंने  सरकार  की  भी  सहायता  की  है  क्यों  कि  राष्ट्र यक त  बैंकों
 की  राशि  सरकारी  बंध  पत्रों  ax  oer  सरकारी  निवेशों  में  लगाई  गई  ।  इसस ेबैंक  कर्मचारियों  को

 भी  बहुत  लाभ  gar
 है  जिन्हें  किसी  भी  उद्योग-क्षेत्र  से  बेहतर  वित्तीय  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  ।  मैं  कह

 देना  चाह  ना  कि  ae  की  काय  कुदा लता  ate  कर्मचारियों  का  काम  बिलकुल  संतोषजनक  नहीं
 है  ।  कमेंट्री  अधिक  वेतन  alt  अधिक  बोनस  की  मांग  करते  हैं  मगर  नहा  तक  काम  का  प्रश्न

 वह  बिल्कुल  संतोषजनक  नहीं  है  ।  उन्हें  भ्रपने  बोनस  फिर  श्रम यो परि  भत्ते  से  मतलब है  मगर

 अरपना  काम  वे  बहुत  लापरवाही  से  करते  हैं  जो  आशा  के  भ्रुकुटी  नहीं  है  ।  =

 इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों से  अपेक्षित  था  कि  ये  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  wet  ।

 कुछ  बैंकों
 ने  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  ऋण  दिए  हैं  किन्तु  उनसे  भरपेक्षित  सहायता  नहीं  मिली  ।

 वित्त  मंत्री  महत aq  ने  बैंकों  में  प्राप्त  बेक  खोली  गई  शायरों  तथा  wea  बातों  के

 wise दिए  हैं  अच्छा  होता  यदि  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  विवरण

 इन  14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  कमजोर  वर्ग  के  कितने  लोगों  को  ऋण  दिया  कौर  कमजोर

 वर्ग  के  लोगों  को  दिए  गए  ऋण  की  कुल  राशि  कितनी  उनमें  से  कितने  लोगों  ने  उस  राशि  को

 उम  काम के  लिए  इस्तेमाल  किया  जिसके  लिये  यह  ऋण  गया  उनमें  से  कितने  लोग

 निपभपधित  रूप  से
 Fre

 प्रदा  कर  रह ेहैं  ott  कितनी  राशि  धघ्रणोध्य  हो  गई  है  ।  झगर &  विवरण

 दिए  गए  होते  हमे  यह  देखने  में  आसानी त होती कि  इन  देशीयकृत  बैंकों  ने  वास्तव  में  कमजोर

 वग  hatte  eee कितनी  सहायता  की  है  ।  मैं  र र  ||

 हूँ

 कि

 वित्त  मंत्र

 इस  बारे  में  कुछ

 विवरण  देंगे कि  इन  बैंकों  ने  क्रिस  तरह  कमजोर  वर्गों  की  सहायत  की है
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 we  a इतेक  दिखाए  खोली  ग  हुई @  मगर  उनमें  से  अघिकतर  दायरों  में  खोली  गई  हैं  ।  हमें  कोशिश

 करनी  चाहिए कि  ऐसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतीक  शालाएं  खोली  जाएं  जहां  ऐसी  बैंक  की  सुविधाए

 नहीं
 हैं

 ।

 लोग  महाजनों  से  उधार  लेते  हैं  ।  कर्नाटक  राज्य  में  ऋण  राहत  ग्र धि नियम  के  aaa,

 उन  लोगों  के  मामले  में  जो  कमज़ोर  at  के  हैं  कौर  जिनकी  ara  4,800/-  रुपये  से  कम  ऋण

 माफ  कर  दिया  जाता  है  ।  इसलिये  आजकल  महाजन  उन्हें  रुपया  उधार  नहीं  देते  ।  उन्होंने  दूसरे
 ब्यवसाय  शुरू  कर  दिए  हैं  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंक  इन  कमजोर  वग  के  लोगों  को  सहायता  नहीं  कर

 रहे हैं  ।  उनके  पास  ऋण  लेने  की  सुविधा  का  कोई  साधन  नहीं  है  ।  पह  सुनिश्चित  करने के  लिए

 सरकार  को  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहिए  कि  इन  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 व्यवसाय  था  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  ऋण  सुविधाएं  दी  जाए  ।  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी

 जानी  चाहिए  ।

 .  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।  मैंने  देखा  है  कि
 कुछ

 सागों
 में  इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  प्रोटो-रिक्शा  चालकों  को  ऋणा  दिये  हैं  ।

 बंगलौर  में  कुछ  छोटे  व्यापारी  कौर  फेरी  वाले  इन  महाजनों  से  रुपया  उधार  लेते  वे

 लोग  100/-  रुपये  पर  प्रतिदिन  1/  रुपये  के  हिसाब  से  ब्याज  भरदा  कर  रहे  थे  ।  गरना  करने  पर
 ब्याज की  यह  दर  30%,  बैठती  है  ।  मैंने  इनमें  से  लगभग  100  लोगों  के  बेक  से  ऋण  लेने में
 मदद की  थी  ।  बहुत  से  लोगों  ने  agar  कज  चुका  दिया  है  ।  वे  प्रतिदिन  कुछ  न  कुछ  बचा  सकने

 हो  गए  हैं  यह  राशि  उस  राशि  से  कम  नहीं  जो  वे  ब्याज  के  रूप  में  महाजनों को  दे में
 समर्थ

 दिया  कर  ते  थे  |  वे  भव  प्रसन्न  हैं  क्योंकि  वे  जीवन  यापन  के  लिए  कुछ  कमाने  लायक  हो  गये  हैं  ।

 मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  यदि  उन  लोगों  जिन्हें  सहायता  की  जरूरत  agar

 दी  जाती  तो  वे  बहुत  प्रसन्न  ale  राष्ट्रीयकरण  का  उद्देश्य  साथेक  हो  जायेगा  |

 राष्ट्रीयकरण  के  सबसे  बड़ा  दोष  जो  मैंने  पाया  वह  है  ब्याज  की  ऊंची  दर  लिया

 जाना  जोकि  15  से  18  प्रतिशत  कर  की  भारी  दर  ale  ब्याज  की  15  से  18  प्रतिशत की
 ऊंची दर  के  कारण  कोई  मी  उद्योग  या  व्यापार  फल-फूल  नहीं  सकता  शौर  संकुचित  लाभ भी
 प्रतीत  नहीं  कर  सकता  ।  इसीलिए  ब्याज  की  न्यूनतम  दर  निर्धारित  हो  सके  इसके  लिए  इच  ग

 कुछ  ह्वदय  ही  जाना  विशेष  रूप  से  ऐसे  लोगों  के  मामले  में  जो  अपनी  श्रमिक
 द स्थिति  बेहतर  बनाना  चाहते  हैं  ।

 व्
 कर्नाटक  राज्य  में  भूमि  सुधार  afaftar  से  निधन  लोग  भूमि  प्राप्त  होने  में  समय हो

 सके  किन्तु  कृषि  खाद  of  खरी  aa  के  लिए  आवश्यक  घन  के  लिए  क्या
 किया  गया  है  ?  यदि  भूमि  सुधार  को  समुचित  रूप  से  लागू  किया  लाना  तो  कमजोर  वर्गों  को

 वित्तिय  सहायता
 दी  जानी  ताकी  वे  उस  भूमि  में  खेती  कर  सकें  जो

 उन्हें  प्रदान  की
 गई  गांव के  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए  भी  जमीन  गई  केवल  ay
 देने  से  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।  ऐसे  अभिकरण  |  जो  उन्  मकान  बनाने के
 लिए  धन  दे  सकें  ।  लगमग  7  लाख  प्लाट  वितरित  किए  गए  किन्तु  मुशिकल  से  70,000
 लोग  ही  मकान  बना  पाये  हैं  ।  अधिकांश  लोगों  के  पास  मकान  बनाने  के  faq  पैसा  ही  नहीं
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 हैं  ।  इसीलिए  उन्हें  मकान  बनामे  में  भरसक  सहायता  देने
 के  उपाय  किये  जाने  पर  विचार  किया

 जाना  चाहिए ।

 इन  बैंकों  में  से  कुछ  बैंकों  के  प्रयास  के  बारे  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान उन  तथ्यों
 की  भोर  दिलाना  चाहूंगा  जिन्हें  में  जानता  हूँ  ।  एक  समय  ऐसा  जब  प्रति  लाख  रुपये  की  राधा
 जमा  करने पर

 जमाकर्ता  के  एक  व्यक्ति  को  नौकरी  दी  जाती  थी  बैंक  में  अपनी
 घन  राशि  जमा

 करने  वाले  बोर्ड  झर  निगमों  के  मामले  में  उनके  चेयरमैन  या  निदेशक  को  एक  फिर  एट  गाड़ी  मिला
 करती  थी  ।  ये  बैंक  10  यां  10-1/2  प्रतिदिन  ब्याज दे  रहे  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 समय

 समाप्त  हो  गया  इन्हें  परीक्षा  भाषण
 भव

 समाप्त

 करना
 चहिए

 st  do  कार  झा मस् ता  :  आजकल  बैंक  से  ऋण  लेने  के  लिए  वहाँ  कुछ  rata  होता

 marae  है  था  कुछ  रिश्वत  देनी  पड़ती  है  ।  ऋण  देने  के  मामले  भ्रष्टाचार  व्याप्त है  ।  इसकी
 जांच की  जानी  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  में  उल्लिखित  छः  बैंकों  को  अपने  हाथ  में  लेने  से  पहले  विदेशी  मुद्रा  बैंकों को
 max  नियंत्रण  में  करने  को  काम  के  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  भारतीयों  द्वारा  जमा  की गई
 धनरादि  से  ये  बैंक  करोड़ों  रुपये  कमा  रहे  हैं  ।  इसीलिए  अन्य  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  से  पहले  उन
 विदेशी  मुद्रा  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  जो  भारत  में  काय॑  कर  रहे  हैं  क्योंकि वे
 बहुत  भारी  लाभ  हरजीत  कर  रहे  हैं  ।  वे  बीमा  शादी  में  केवल  विदेशी  राष्ट्र  कों
 को  ही  सहायता  देते  हैं  ।  यहां  तक  कि  स्वतंत्रता  के  33  ad  बाद  भी  हम  विदेशी  मुद्रा  बैंकों  का
 राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  अन्य  देशों  में  विदेशी  मुद्रा  बैंक  सोलने से
 पहले  वे  अपने  देश  में  विदेशी  बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  उपाय  करे  ।  ara  देशों में
 विदेशी  मुद्रा  बैंक  खोलने  में  कठिनाई  होगी  ।  छोटे-छोटे  देशों  ने  मी  झपने  देशों  में  स्थित  विदेशी

 मुद्रा  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लिया  ei  भारत  जेसे  देश  के  लिए  इन  विदेशी  मुद्रा  बैंकों का
 राष्ट्रीयकरण  करना  कठिन  नहीं  होना  सरकार  मेरे  इस  प्रस्ताव  अर्थात्  विदेशों  में  aay

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  अवद्य  ही  विचार  करें  ।  इससे  हमारे  निर्यात
 व्यापार  में  कौर  श्री  व्यवस्था  को  सुधारने  में  मदद  मिलेगी  |

 हमने  देखा  है  कि  भ्र भ्या देश  के  द्वारा  छ  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  गया है  । q
 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इन  बैकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में  सरकार  का  कोई  प्रयोजन  निहित

 ae  1969  में  संसदीय  चुनाव  से  पहले  14  sal  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  तथा  इस
 समय  विधान  सभा  के  तुरन्त  पहले  ही  इन  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  ।  सत्तारूढ दल
 निश्चय  ही  यह  wg  सकता  है  कि  ऐसा  उन्होंने  कमजोर  वर्गों  की  भलाई  के  लिए  हो  गया

 किन्तु  मेरे  विचार  से  ऐसा  केवल  अधिकाधिक  नोट  प्राप्त  करने  के  लिए  ही  गया है  ।
 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  राष्ट्रीयकरण  से  ज़रूरत  मंद  लोगों  को  लाभ  मिले  ।  चुके  विशवास

 है  कि  वित्त  मंत्रो  राष्ट्रीयकरण  से  देश  को  लाभान्वित  करने  के  लिए  उपाय  करेंगे  ।

 इसके  अलावा  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ऐसे  लोगों  को  ऋण  दे  रहे  हैं  जिनका  कुछ  प्रभाव  या  :

 बेक  के  कर्मचारी  भ्र घि कारियों  के  लिए  मददगार  साबित  होते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध
 में  मु  पह

 करे
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 हुए  प्रसन्नता  हो  रही है
 कि  wa  बेकिंग  बोर्ड

 कर्मचारियों
 की  परीक्षा  लेने

 पर  ही
 wal

 ः
 कए

 to

 _ XN ल
 ऋण  दिये  जाने  के  लिए  एक  नीति  भ्र वश्य  ही  निर्धारित  की  चाहिए  ताकि  afar

 का  दुरुपयोग  नहों  सके  घौर  समुचित  ढंग  से  ऋण  दिया  जा  सके  ।

 orgy  ऐसे  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया है  जिसकी  जमा  200  करोड़  रुपये से

 अधिक  है  ।  किन्तु  मैं  इसमें  संशोधन  करना  चाहता  हूं  ।  जिन  बैंकों  की  जमा  राशि  100  करोड़
 रुपये से  भ्रधघिक  है  उनका  मी  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  जब  14  sat  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  गया  तो  उस  समय  शमा  राशि  50  करोड़  रुपये  परन्तु  परब  आपने  इसे  बढ़ाकर

 9200  करोड़  रुपये  कर  दिया  है  ।  इस  वर्धी  में  निश्चय  ही  मुद्रा  का  मुल्य  कम  हुमा है
 |  किन्तु  फिर

 भी  100  करोड़  रुपए  से  अधिक  जमा  राशि  वाले  बैंकों  पर  नियंत्रण  करना  भी  बेहतर

 aq  बड़े-बड़े  बैंक  बड़ी-बड़ी  संस्थापकों  को  ही  ऋण  देते  हैं  ।  छोटे-छोटे  बैंकों  से  कम  भराय  वाले  लोगों

 को  ऋण  देने  के  लिए  कहा  इसीलिए  मैं  वित्त  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वे  100

 करोड़  से  भ्रमित  धनराशि  बाले  बैंकों  को  भी  अपने  नियंत्रण  में  लें  ।  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने |
 बले  निर्धन  लोगों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 F यह  म्रावश्यक  कि  बेक  छोटे-छोटे  छोटे-छोटे  बुनकरों  ale  प्रत्य

 प्रकार  के  कारीगरों  को  ऋण  दें  ।  अन्यथा  राष्ट्रीयकरण  से  बैंक  Bua  सरकार  तथा

 घारी दल  को  ही  लाभ  क्योंकि  सत्ताधारी  पार्टी  अपने  लोगों  को  ही  इन  बों  का  चेयरमैन

 ate  निदेशक  नियुक्त  कर  सकती  है  ।  इसीलिए  यदि  बैंकों  को  वास्तव  में  जन-सामान्य  का  सहायक

 बनाना  तो  सख्त  कानून  बनाए  जाएं  ताकि  वे  समाज  के  गरीब  वर्गों  की  सहयता
 कर  सकें

 ।

 इन्हों  weal  के  साथ  मैं  दिए  गए  समय  के  लिए  साभार  व्यक्त  करता  हूं  ।  ढ

 भी  के०  ato  ष्होसलराम  उपाध्यक्ष  विधेयक  का  समधन  करतेਂ

 हुए मैं  बेक  के  प्रशासनिक  पक्ष  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  सबसे  पहले  मैं  मंत्री  महोदय

 ag  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  बह  तारीख  जिससे  इन  बैंकों  की  जग मारा शि  कम से  कम  200

 करोड़  हो  14  1980  ही  क्यों  नियत  की  जबकि  यह  विधेयक  15.  4.  1980  को

 लायू  होना  था  ।  इसी  प्रकार  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  200  करोड़  रुपए  को  ही  कम  से  कमा

 जमारादि  के  रूप  में  क्यों  निर्धारित  fear  गया  है  लव  कि  1969  में  14  वाणिज्यिक बैंकों  के

 राष्ट्रीयकरण
 के  समय  कम  से  कम  जमा राशि  50  करोड़  रुपए  ही  मानी  गयी  थी

 ज

 कारण
 जानना  चाहता  हूं  ।

 > @ gh  अध्ययन  कि  सरकार  नेपाल  प्रिसले  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  ——

 हिचकिचा  रही  जबकि  उसके  कर्मचारियों  ने  90  दिन  त+  सरकार  से  यही  ग्रनुरोध  करने  कं
 लिए  हड़ताल  किया  था  कि  वहू  इस  बैंक  को

 अपने  नियंत्रण  ले  ले  ।  मैं  नहीं  सोचता कि  नेशनस
 fasig बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से

 व  दे
 असर  पढ़ेगा ।  मैं  ने  विस  ४

 महोदय को  यह  सलाह  देना  चाहता  हूँ  कि  इन  बैंकों  छे
 राष्ट्र थक रण  से  इनके  सामान्य  Hata F area में  बाधा  नहीं  पड़नी  चाहिए उन्हें  याद  होगा  कि  मैंन
 अनेक  बार  भारतीय  स्टेंट  बैंक  क  |  बातों  में  बढ़

 रही  अनुशासनहीनता के  बारे  में  बताया है॥
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 क  क  व  क

 रहे
 वहां  केवल  og aTATg AT! ce we ae

 ही
 नह  थीं  है  वरन  aged  भी  बढ़  हैं  मैं

 बग
 दूंगा  ।

 प्रभी  हाल  में
 में  भारत  की  राजधानी  दिल्‍ली  में  पंजाब  fone  बेक

 ह

 के  एक  व  कें ने  मैनेजर  को

 चांटा  मारा  faa  ग्लानि  बदा  वह  शाखा  के  परिसर  में  हो  तुरन्त  मर  गया  |  असम  सय  बात

 को  भली  भांति  जानती है  ।
 afaarfzat  का  घेराव  करना  श्राम  प्रथा  बन  गई  मानो वे

 प्राधिकारी  ही  इन  सब  बातों  के  लिए  जिम्मेदार

 tr
 ऐसा ही  हो  रहा  यह  केवल  किसी

 शाखा  fate  में  ही  नहीं  सम्पूर्णा  देश  में  हो  रहा है

 प्रबन्धक  बो  को  बैंकिंग  संस्था  के  सभो  कर्मचारियों  की  ora  ब  प्राकांक्षाओओं
 को  कौर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  श्रमिकों  कर्मचारियों  का  एक  प्रबन्धक  बोर्ड  में  एक  निदेशक

 युक्त  करना  चाहिए  alt  प्रबन्धक  als  में  उसकी  बात  सुनी  जानी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  जनता
 का  भी  एक  प्रतिष्ठित  प्रतिनिधि  होना  चाहिए  ।  भ्रमजाल  सभी  निदेशक  या  तो  कृषि  क्षेत्र  या  धन्य
 क्षेत्र  द्वारा  मनोनीत  किए  जाते  हैं  ।  उनमें  से  90  प्रतिशत  सरकारी  कर्मचारी  होते  हैं  ।  इसलिए
 कोई  नहीं  जानता  कि  बहां  क्या  हो  रहा  है  ।  यह  भी  यदि  कुछ  संसद  सदस्य  भी  प्रबंधक  बोड़  में
 मनोनीत  किए  जाएं  तो  बेहतर  होगा  ।  यह  मेरा  सुभाव  है  |

 यह  सभी  जानते  हैं  आपातकाल  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंक  बहुत  कारगर  ढंग  से  कार्य  कर
 थे  जिससे  ऐसा  लग  रहा  था  कि  वे  देग  की  सामान्य  जनता  के  बेक  हैं  ।  लोगों  को  भी  यही

 लगने  लगा  था  कि  थे  बेक  उनकी  भ्रपनी  वित्तीय  संस्थायें  परन्तु  जनता  शासनकाल  में  बैक

 निष्क्रिय  हो  गए  ।  सभी  इस  बात  को  जानते  हैं  ।  are  किसी  भी  सामान्य  व्यक्ति  से  पुछ
 बहु  बतायेगा  कि  जनता  सरकार  ने  आपातकाल  के  दौरान  झाम  wait

 is  महसूस  किया  कि  बक  उनके  झपने  gi  wa  इसका  विपरीत  हैं  ।  मैं  यह  अनेक  उदाहरणों सै
 साबित  कर  सकता  हूं  ।  श्राप  मेरे  भाषण  में  बाधा  क्यों  ढाल  रहे  हैं  ?  ara  जनता  को

 ई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  है  ।  बैंकों  के  चेयरमेन  ऐसा  व्यवहार  करते  हैं  जसे  इनमें

 गया  करोड़ों  रुपया  उनका  अपना  रुपया  है  ।  भ्रौर  इस  धन  को  वे  ay  मित्रों  और  रिश्तेदारों को

 हो  दिया  करते  हैं  ।  श्राभकल  यह  बहुत  सामान्य  बात  है  ।  भ्रापको  इस  की  कौर  तुरन्त  ध्यान  देना

 चाहिए  ।

 पूर्ववर्ती  सरकार  द्वारा  पारित  fear  गया  बेकिंग  सेवा  mata  अघिनियम
 जगत

 सरकार

 द्वारा
 wae  कर  दिया  गया  ।  नियुक्तियों  में  भाई-भतीजावाद  व  भ्रष्टाचार  न  होने  देने  के  लिए

 आयोग  तुरन्त  गठित  किया  जाना

 एक  बार  फिर  मैं  aaa  faa,  वित्त  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूगा  कि  वह  बेकस  bi

 सलाह  दें  कि  थे  सामान्य  जनता  का  सम्मान  करें  ।  आजकल  वे  जनता  से  अच्छा  व्यवहार  नहीं

 करते  ।  यदि  कोई  कृषक  बैंक  में  तो  वे  पूछेंगे  कि  यहां  क्यों  धपा  रहे  हर  चाहे  वे  बेक

 में  धन  जमा  करवाए  या  उन्हें  कोई  मतलब  नहीं  |

 आपातकाल  के  जपा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  पाम  a  ह  गंदी  बस्ती

 निवासियों की  भॉपड़ियां  तूफान  से  नष्ट  हो  गई  थीं  ।  tat  के  मेनेजर  स्वर  म
 चह

 शए  भोर  स्वयं

 ge  प्रतिशत  वसूल  नहीं  हुमा» श्री  वेंकटरामन की  उपस्थिति  में  उन्हें  ऋण  दिए  गए  ।  उस  धन  का

 कौर  इसी  बात पर  बैंक  के  aa  ऋण  देने  से  मना  [<
 a  ae

 रग  बहुत  ऊंची  दर  पर  ब्याज  लेते  हैं  ।
 प्रो  ०  एन०  जौ०  र  गा
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 भी
 Be

 दोन
 कौसर  ४  में

 माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  जिन्होंने

 ऋण  की  अदायगी  उन्हें  ऋण  जाए  fata  किसानों  baka

 विचार है लघु  उद्योगों के  ar  दलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  ताहिए  ।  बैको ंके  मेनेजर  ow

 उत्साह  नहीं  दिखाते  ।  wa  वह  उन्हें  भी  ऋण  नहीं  देते  जिन्होंने  पिछला  ऋण  gat  दिया

 :

 श्री  जेवियर  श्रराकल  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  पेश  किए गए  विधेयक

 का  पूरी  तरह  तमांग  करता  हूं  ।

 इसके  अधिनियमन  से  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  रिजवी  मैंक  द्वारा  स्वीकृत  40  प्र  ताकत के
 ध्रतिरिकत  लगभग  94  करोड  रुपया  कौर  मिलेगा  |  सरकार ट द्वारा  यह्  बहुत  प्रच्छा  व  दृढ़  कदम

 सा  माजिद  ब  आधिक  जीवन  पर

 हती

 प्रभाव उठाया  गया  है  जिसका  भविष्य  में  इस्

 होगा  |

 विधेयक  प्रस्तावना  में  कई  कारण  दिए  हुए  ale  निष्कर्ष  में  कहा  गया है  कि  :-

 oe eee afaata  के  अनुच्छेद  39  के  खंड  ate  में  feather  सिद्धान्तों को  प्राप्त
 कठ

 करने  की  दिशा  में  राज्य  की  नीति  के  अनुरूप  क

 संविधान के  भ्रनुच्छेद  39  के  खंड  कौर  में  हमारे  राष्ट्र  की  विचारधारा

 शहरों  कायें क्रम  का  स्पष्ट  उल्लेख  है  ।  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  तर  समाजवाद  के  समुचित

 विकास  के  लिए  यह  राष्ट्रीयकरण  भ्रनिवायं  है  ।  जब  1969  को  विधेयक  1970  में  पारी rae
 नी दं  र  दिए तो  यह  कहा  गया  था  कि  नगरों  में  स्थित  भव्य  बैंक  समाज  के  बैंकों  में  परिवर्तित

 जाएंगे  ।  यह  कितना  सच  gare  इसका  पता  राष्ट्रीयकरण  से  हमारे  सामाजिक  ब  भारिक  जीवन

 पर हुए  प्र  भाव  से  लगाया  जा  स  ता  है  ।  कृषि  के  क्षेत्र में  हम  यह  देख  सकत ेहै  कि  हम  इस  देश

 की  गरीब  जनता  का  जीवन  सुधारने  के  प्रयास  में  कहां  तक  प्रगति  कर  चुके  हैं  ।  यदि  ard  कृपि  के

 क्षेत्र  में  ही  खातेदारों  कौर  जमा  घन  के  agora  को  देखें  श्राप  देखेगें  पायेंगे  कि  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 एम०  एफ०  न  एल०  Algo  करार  so  aT कितना  आवश्यक  है  ।  एस०  एफ०  डी०  To

 सी०  पी०  डी०  पी०  न  पी०  जैसी  संस्थानों  ने  इस  देश  के  ग्रामीण  जीवन  का  विकास  करने

 के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किया  है  ।  हमारे  देवा  में  1969  में  हुए  gat  के  राष्ट्रीयकरण  के  फलस्वरूप
 यह  एजेंसियां  बनी  हैं  ।  इनकी  चाखा मों  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  वे  कहां  पर  स्थित  हैं  ?

 तर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  6500  शाखाएं  खोलने  के  लिये  लाइसेंस  प्रदान  करने  की  नीति  के  सम्बध
 में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  श्री  जेम्स  राय  द्वारा  तयार  कौर  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट

 शोर  दिलाना  चाहुंगा  ।  रिपो  के  विस्तार  में  मैं  नहीं  जाना  चाहता  ।  परन्तु  मैं  आशा  करता  है  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नई  शाखाएं  छोलने  के  लिए लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  माननीय  मंत्री  समिति  रंग
 सिफ़ारिशों  को  ध्यान  मे  रखेंगे  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  साधन  शहरी  क्षेत्रों  में  नहीं  ले  जाये  जाने  चाहिए  ॥

 atest  के  अनुसार  Talo  क्षेत्रों
 में  उघार  पूंजी  अनुपात  में  40  प्रतिशत  की

 कमी  हुई  है॥
 यदि  ag  तथ्य  सच  है  तो  इसकी  कौर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  देव  की ग्रामीण  धन  को

 ag  क्षेत्रों
 के  विकास  के  लिए  नहीं  ले  जाया  जाना  चाहिए  ।  हमारी  i

 यद
 हि

 करना

 चाहिए कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उधार  जमा  पूंजी  में  भ्रनुपात  बना  रहे  ।
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 ्  —

 श्री  भ्रग्रवाल  समग्र  ग्रंथ-व्यवस्था  के  विकास  को  बात  कर  रहे  थे  सनौर  वह  कुछ  आलोचना
 भी  कर  रहे

 थे थे  ।  परन्तु  मैं  ag  बताना  चाहता हैं  कि  भव  काफी  परिवर्तन  हो  चुका  है  a  aw

 बड़े  उद्योग
 के  स्थान  पर  लघु  उद्योगों  को  महत्व  ‘fear  जा  रहा  यदि  हम  आंकड़ों  को  देखें  तो

 हम  यह  ऐ देखेंगे  कि  यह  1969  में  किये  गये  बैंक  राष्ट्रीयकरण  का  ही  फल  कुल  मिलाकर

 ne  क्षेत्रों  में  जीवन  wa  जीवन्त  हो  चुका हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  अरपना  जीवन  काफी
 सीमा

 तक

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  सहायता  से  सुधारने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  सुधार  व  उपलब्धियों  को  देखते
 मैं  समझता  हूँ  कि  समग्र  रूप  से  बेकिंग  प्रणाली  का  राष्ट्रीयकरण  भावसार  दिनों  के  उत्थान

 के  लिए  भ्निवायं  है  ।  हाल  में  ही  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  के  6  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  समाजवाद
 नाने  की  दिशा  में  उत्साहजनक  कदम  है  |

 aq  1969  में  हुए  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  विद्यमान  एक  गम्भीर  कमी  का  मैं
 @  एक  सरकारी  रिपोर्ट  के  अनुसार  इससे  भ्र घि कतर  लाभ  ग्रामीण  व

 med
 दोनों

 at  अपेक्षाकृत  धनी  जनता  को  ही  gar  att  अ्रधिकतर  जनता  को  इसका  फायदा  नहं  ।  पहुंचा  ।
 ॥

 दि
 ऐसा  ही  gar है  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ऐसे  जोरदार  कदम उ उठाए  जाएं

 ससे  गरीबों  को  राष्ट्रीयकरण  का  लाभ  पहुंचे  हमारे  देश  में  ऐसा  क्यों है  कि  50  से  60
 प्रतिघात  जनता  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  |  ऐसा  इसलिए  क्योंकि  इनमें  से  कई  संस्थाएं

 निर्धनों  को  भ्रावव्यक  जो  उन्हें  दी  जानी  चा  fer Qs  नहीं दे  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  बत  और  कहना  चाहता हूं  जिसकी  झोर  इस  माननीय  सभा  को  ध्यान  देना

 चाहिए
 |  हमारे  देश  में  राष्ट्रीयकरण  के  विरोध  काफी  प्रचार  हो  रहा  हम  जानते  हैं  राष्ट्रीय

 करण  विरोधी  प्रचार  के  पीछे  कौन  व्यक्ति  हैਂ  भोर  अपनी  कोडिय़ों  में  वे  कहां  तक  सफल  हुए

 कौर
 सफल  होने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  हुई  प्रगति  से  पता  चलता  है  कि  ag  fam  sora  1

 बिकता  नहीं  ।  राष्ट्रीयकरण  के  उपरान्त  हमारी  बचत  व  ley <4 im faaar  में  काफी  सुधार  garg ।
 राष्ट्रीयकरण  विरोधी  प्रचार  के  फलस्वरूप  राष्ट्रीयकृत  संस्थाओं  में  उत्पादन  व  लाभ  कम  मात्रा  में

 हुआ  है
 |  वर्तमान  आंकड़ों  के  अनुसार  केवल  28  करोड़  रपये  का  ही  लाम  हुमा  है  ।  इसका

 क् कि  कुल  sia  की  तुलना  में  लाभ  2.01  प्रतिशत  घट  गया  है  ।

 एक  ae  यह  तथ्य  मैं प्रा पके  ध्यान  में  लाना  चाहूंगा  है  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  बढ़ी

 है  हमारे
 देश  में  ऋण  की  वृद्धि  हुई है  ।  इसका  मुख्य  कारण  है  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल करना |

 मेरा  अनुरोध  है  कि  भ्र निवार्य  सेवाशर्तों  में  होने  वाली  अचानक  हड़तालों  पर  गम्भीर  रूप  से  ध्यान

 कदवा  कलसा  चाहिए  ।  वे  भ्र पने  cart  के  लिये  देश  के  ह्वितों  को  नुकसान  पहुंचा  रहे  वर्तमान

 सरकर  देश  में  विकसित  होती  हुई  भ्रथंव्यवस्था  को  मस्त-व्यस्त  करने  की  इस  प्रवृति
 की  भोर  ध्या  देना  चाहिए  ।  2

 मेरे  माननी  य  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने
 कहा  है  कि

 राष्ट्रीयकृत
 बैंकिंग  पद्धति में

 काफी

 माननीय  मंत्री  aq  बात  पर  ह  ध्यान  चाहिए  |
 धोखाधड़ी  व  छल-कपट  हो  रहा  है  ।

 र  बद  क खड़  bich  &  कम्पन
 spiel

 नहीं  भाती ।  मेरा

 भा  हमारे  देश wat  a  Sake  सू
 Ped  काय सशक्  दि  रहे  हैं  £... है  CH  पछता हूँ  कि  उनकी  हमरे निवेदन  है  कुछ  विदेशी  बैंक
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 हर  में  बया  भूमिका  है  कौर
 भ्र पनी  इन  गतिविधि  ray  से  वे

 हमारे
 देश

 में
 किस

 सीमा
 तक  जा

 सकते
 हैं  ।  हमारे देश  में  39  अनुसूचित  बैंक  इन  39  aqaf 34  चत  बैंकों  की  राष्ट्रीयकरण  कौर

 अनुच्छेद  59  तथा  के  संदमं  में  क्या  भूमिका  है  ?

 खंड  6(2)  में  कहा  गया है

 a  18.50  करोड़  रु०  तक  का  नकद  भुगतान  ।  मेरा  यह  नम्र  निवेदन है  कि  इससे

 हमारे  देवा  में  मुद्रास्फीति  बहुत  अधिक  बढ़ेगी  |  मुद्रास्फीति  की  दर  में  पहले  ही  20
 ...  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  सरकार  नकद  भुगतान  बन्द  करके  इस  राशि को  सिक्योरिटी

 _  में  क्यों  नहीं  डाल  देती  ?  इस  बात  पर  भो  ध्यान  दिया  जाना  च  हिए

 पन्त  समनुरूपी  नये  बैंकों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  सम्बन्धी  का  उल्लेख  है  जिसमें

 निदेशक  मंडल  के  बारे  में  खंड  7(2)  है  ।  यहां  भी  मैं  श्री  सतीश  अग्रवाल  से
 सहमत  हूँ  कि

 हमें
 निदेशक  मंडल  के  कार्यों  कौर  जिम्मेदारियों  पर  नजर  रखनी  चाहिए  |

 खंड 9,  उप-खंड (3)  में  कहा  गया  है

 समनुरूपी  नए  बक  के  निदेशक  मंडल  जो  उपखण्ड  (1)  के  श्रन्तगंत  बनी  किसी

 योजना  के  अधीन  गठित  में  यह  मी  सम्मिलित  होंगे

 (*)
 कर्मचारियों  ate  ऐसे  बैंक  के  जमाकर्ताओं  के  प्रतिनिधि  ;  झोर

 (a)  ऐसे  aa  व्यतीत  जो  निम्न
 पेशियों

 ध्रथात  मजदूर  ध्रोर
 कारीगरों

 के  हितों
 का  प्रतिनिधित्व  करते  हों ।'

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यह  वर्गीकरण  पर्याप्त  नहीं  इसमें  जनता  के  प्रतिनिधि  शामिल
 नाप ee  वित्त  मंत्री  द्वारा कर  इसे  प्रो  प्रिक  व्यापक  बनाया  जाए  ।  इन  टिप्पणियों  के  मैं  मान

 प्रस्तुत  विधेयक  का  पूरण  समान  करता हू  |  ्
 ्

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  1969  के  बाद 14  बैंकों  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  भ्रांत  aa  इन  छः  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  सरकार  ने  इस  दिशा

 में  दूसरा
 कदम  उठाया  इस  प्रकार  इन  बैकों  की  कुल  संख्या  20  हो  गई  aah  मंत्री

 दय  से  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  1069  के  बाद  बैंक  तमंचा  रियों  कितनी  बार  हड़ताल  की  है  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  कई  बार  कहा है  कि  थे  बक  इंडियन  एयर
 इंडिया  भोर  अरन्य  प्रतिष्टित  संगठनों  के  उच्चपदस्थ  कमंचारी  भी  = ol

 उपाध्यक्ष  महोदय  जब  भाप  विपक्ष  में  तो  आपने  कुछ  हड़तालों  का  समर्थन  किया
 होगा

 |

 भी  राम  गोपाल  रेडडी :  इन्होंने  हमारे  देश  को  काफी  क्षति  पहुंचाई
 +  ।  जनता  लासा  हें

 दौरान  उन्होंने  काफी  दिनों  तक  चैक  क्लीयर  करना  बन्द
 रखा

 भीर  इस  देश  की  wd  व्यवस्था को
 करीब-करीब  तहस-नहस  कर  दिया  |  मैं  चाहता  हूँ  कि  मं  महोदय  इस  बात  का  ध्यान  रखें
 कि  ये  लोग

 बॉयलर
 हडताल  न  करें  ।  श्रीमती उर्द  PSTD

 गांधी  ने  ae  है  कि  जब  तक  गांव  में  गरीब
 डा  बहुत  नहीं  मिलत मजदूर  को  कुछ  बहुत  नहीं  wey  वेतन are  TUNG बाले

 ले
 इन  कर्मचारियों  को  कुछ  भोर

 196



 26  1902  बैंककारी  कम्पनी  का  अजन  तथा  विधेयक

 rae  ed

 समय  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  मैंने  इस  सभा  के  समक्ष  पहले  ही  कहा  है  कि  arx  1000 रु०  या

 इससे  ज्यादा  प्रिया  वेतन  पाने  वाले  लोग  हड़ताल  करें  तो  उन्हें  नौकरी  से  बिल्कुल  बरखास्त  कर

 देना  चाहिए  ।  जब  सक  यह  नवदीं  किया  जाएगा  इस  देश  में  श्रनुद्ासन  नहं  लाया  जा  सकता
 एक  गरीब  भ्रादमी  द्वारा  अधिक  वेतन  के  लिए  किये  जाने  वाले  भ्रान्दोलन  की  बात  सभा  जा  सकती

 है  lane  किसी  व्यक्ति  200  से  250  waar  300  से  350  रुपये  मिलते है  तो  उस  के  साथ

 सहानुभूति  हो  सकती  है  लेकिन  भ्रमर  कोई  1000  रु०  800  रु०  वेतन  पा  रहा  वातानुकूलित
 बेक  में  soars  ae  हड़ताल  करता  है  तो  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  यह  मात्र  war है  ।  इसके
 प्रभावी  बैंकों  को  भ्रधिकार  में  लेने  के  कर्मचारियों  को  किसी  भी  प्रकार  का  मय  नहीं  रहा
 s  ।  बस  वह  कुछ  यूनियनें  बना  लेते  हैं  ate  फिर  बेकिंग  संस्थानों  से  सभी  प्रकार  की  सुविधा भों
 की  मांग  करते  हैं  जबकि  बदले  में  काम  बहुत  कम  करते  हैं  ।

 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  लोगों  को  बैकों  से  ही  रुपया  लेना  चाहए  लेकिन  उसको
 वापिसी  भी  अवद्य  करनी  चाहिए  ।  हम  किसी  टेंक  से  पानी  लेते  लेकिन  फिर  से  टैंक  में  दुबारा
 पानी  भरना  उतना  ही  जरूरी  है  ।  मगर  हम  उसमें  से  पानी  लेते  जाएं  भोर  उसे  भरें  नहीं  तो  वह
 जल्दी  ही  खाली  हो  जाएगा  |  भ्रमर  वह  लोग  जिन्हें  पैसों  की  जरूरत  नहीं  बैंकों  से  पैसा  ले  लेते  हैं  ।
 तो  बैंक  दीवालिया  हो  जाएगा  |  पहले  जहां  एक  बैंक  का  दिवाला  निकल  खाता  था  तो  दूसरे  नक  की
 aifaa  स्थिति  मजबूत  हो  जाती  थी  ।  अरब  चूंकि  ये  बैंक  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  में  इसलिए
 भारत  सरकार  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  प्रत्येक  बैंक  के  कारोबार  में  लाभ  हो  जिससे  कि

 वह  कुछ  धनराशि  राजकोष  कुछ  देयर  धारियों  कौर  कर्मचारियों  को  भी  दिया  जा  सकें  ।  जब
 तक  यह  व्यवस्था  श्रीराम  नहीं  की  कर्मचारियों  को  दृढ़ता  पूर्वक  कह  दिया  जाए  कि  ag

 ह अपनी
 मनमानी  नहीं  कर  सकते  कौर  उन्हें  इस  देश  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखना

 उनहें
 देश  के

 स्रोत--बेकिंग  संस्थानों  का  हित  भी  देखना  है  ।
 a

 मैं  sar  करता  हूं  कि  श्री  वेंकटरामन  के  नेतृत्व  में  बैंक  समृद्ध  होंगे  ।  जैसा  कि  आपकों

 पता  श्री  वेंकटरामन  तमिलनाडु  के  श्रादशं  निर्माता  कहे  जाते  हैं  भोर  श्री  उन्हें
 दक

 sage
 बनाने का  बहुत  ही  अच्छा  अवसर  मिला  है  ।

 2  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कर्ब  मंत्री  महोदय  जवाब  देंगे  ।
 ्

 वित्त  मंत्री  श्रार०  उपाध्यक्ष  इस  उपाय  का  समर्थन  करने  के

 लिए मैं  इस  सभा  का  प्रभारी  हूं  ।  ऐसे  ग्र वसर  पर  हर  कोई  पिछले  दस  वर्षों  में
 राष्ट्र  यकृत  बैंकों  की

 कार्यप्रणाली  की  समीक्षा  करना  चाहेगा  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  का यं प्रणाली  में  सुधार  लाने  तथा
 और  ग्रामीण  एवं  खेतीहर  लोगों  के  प्रति  उन  की  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के

 सुभाव  दिये  गये  हैं  ।  कुछ  सुभाव  दिये  गये  कि  राष्ट्रीयक्ञत,बैंकों  के  कार्य  सम्पादन  का

 कन  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  ag  बिना  चाहुंगा  कि  जहां  तक  बैंकों  के  कार्यसम्पदान  सम्बन्धी

 परणामों  का  सम्बन्ध  ag  उपलब्ध  हैं  अलग  से  मुल्यांकन  किये  जाने  की  आवश्यक्ता

 प्रतीत  नहीं  पड़ती  ।  भ्रमर  श्राप  पिछले  दस  वर्षों  में  उनके  कार्य सम् पाद  के  बारे  में  देखेंगे  तो  यह  काफी

 प्रशंसनीय  रहा  है  ।  धरकर  श्राप  शाखा ग्र ों  के  खोलने  के  बारे  में  जानना  तो  इनकी  संख्या

 7000  से  बढ़कर  27,000  हो  गई  है  ।  इससे  भी  अधिक्  अच्छी  बात  यह  है  कि  इस  अवधि  मैं

 ग्रामीण  इलाकों  में  खुलने  वाली  दाखिलों  की  संख्या  बढ़कर  46.9  भर-बाहरी  इलाकों
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 पा  ा

 24.6  शहरी  इलाकों  में  15  त  भोर  महानगरों में  13.5  प्रतिशत  हो  गई
 aa:  हम  जो  ग्रामीण  विकास  पर  बल  देना  चाहते  इससे  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  इन  बैंकों

 की  बहुत  सी  शाखाएं  ग्रामीण  इलाकों  में  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  पौर  विकसित की  गई  हैं

 बैंक  का  धन्य  कार्य  संसाधनों  को  जुटाना  है  ।  यहां  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  कार्य सम्पादन

 बहुत  ही  प्रशंसनीय  रहा  है  !  wi  1969  में  4000  करोड़  to  की  कुल  जमा
 राशि  की  तुलना

 ro  ७०  ०  =

 भी  सती दा  ध्रग्रबाल  :  4,800  करोड  रुपए  ।

 =  sl  aite  वेंकटरामन  :  जी  4,083  करोड़  ।  इन  राष्ट्रीयकृत  बैकों  तथा  स्टेट वक

 द्वारा  जुटाई  गई  कुल  जमा  राशि  बढ़कर  25,977  करोड  रु०  हो  गयी  यह  बहुत  हो  प्रत  सीनियर

 कार्य  सम्पादन  है  जिस  पर  हमें  गव  करना  चाहिए  ।  भ्रमर  श्राप  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  दो

 गई  सहायता  प्रात  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  बी  गई  सहायता  के  बारे  में  मानना  चाहें  तो :  इस
 क्षेत्र  को  6,000  करोड़  रु०  की  राशि  दी  गई  हैं  भोर  इस  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :

 फो प्रत्यक्ष  सहायता  1,997  करोड़  रुपये  कौर  भ्र प्रत्यक्ष  सहायता  590  करोड़  रुपये  ;  लघु  उद्योगों

 2,347  करोड  रुपये  ;  परिवहन  at  wea  कार्यों  के  लिए  6,000  करोड़  रुपये  सहायता  दी  गई

 शह  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  जहां  तक  बैंकों के  कार्य सम्पादन  का  सम्बन्ध  यह  बहुत ही

 प्रशंसनीय  रहा  है  मैं  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  उठाये  गए  प्रश्नों  को  लेता  हूँ  ।  सबसे

 मैं  श्री  सतीश  अग्रवाल  के  seal  को  लूंगा  क्योंकि  इन  में  से  कुछ  seal  को  ate  बहुत  सदस्यों  ने

 भी
 दोहराया  है  ।

 पहला  जो  उन्होंने  पूछा  वह  यह  है  कि  हमने  14  मां  ही  क्यों  निश्चित

 जब  कि  हम  15  भध्रप्रल  को  जन  का  राष्ट्रीयकरण  करने  जा  रहे  थे  ।  कारण  बहुत  हो  सरल

 बैंकों
 में  जमा  राशि  के  बारे  में  भरोसे  प्राप्त  करना  बहुत  ही  भावुक  लेकिन  भाप  एक  दिन

 पहले  के  aiee  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  श्राप  एक  ऐसी  भ्रमरी  तारीख  निर्धारित  करे  जिस तक
 उन  बैंकों  के  बारे  में  जिनका  कि  राष्ट्रीयकरण  किया  जामा  सही  ates  मिल  सकें  ।

 हमने  राष्ट्रीयकरण  से  एक  महीने  पहले  की  तारीख  निर्धारित  तथा  वह  सभी  बैंक  जिनकी
 जमा राशि  राष्ट्रीयकरण  करने  से  1  agar  200  करोड़  रु०  से  भ्रधघिक  उन  को

 राष्ट्रीकरण  योजना  के  प्रधान  लाया  गया  ।  मेरे  मित्र  को  मालूम  होगा  कि  wa  1969  में  14  बैंकों
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  यही  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  ।  19  1969  को  बैंकों
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  ;  लेकिन  50  करोड़  रुपये  की  जमा राशि  का  पता  लगाने  का  दिन

 1969  का  भ्रामरी ९
 ह

 शुक्रवार  रखा  गया  था  ।  गर्त  इस  उद्देश्य  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 ही  14  मार्चे  का  दिन  निर्धारित  गया  था  ।  इस  में  कोई  wea  बत  नहीं  थी  ।

 दूसरा > जो  उन्होंने  उठाया  बहू  यह  है  कि  हमारे  द्वारा  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  200  करोड़  रु०  हो  क्यों
 निर्धारित  किए  गए  ।  उस  समय  इन  बैंकों  में  200  करोड़  रु०  की  जमा  पूँजी  थी  शोर  देवा  की
 समस्त  जमा रा दि  का  91  प्रतिशत  भाग  हमारे  वास्तविक  नियंत्रण  में  था  |  इम  सभी का
 राष्ट्रीयकरण  करना  महीं  चाहते  ।  सभी  बैंकों  का  एक  ही  समय  राष्ट्रीय कर  ग  करना  मुशिकल

 हम  समी  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  वचनबद्ध  नहीं  है  ।

 aft  RITa?  राय  इस  समय  में  देश  में  Sead
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 थी  ote  :  मै  agl बता  सकता  ।

 Ce धौ  ज्योत्तिमंय  बसु  हम  आपका  बतायेंगे  Hala किसलिए
 राष्ट्रीयकरण  करते

 हैं  ।

 ait  wives  राय  :  204

 शी  करार  वेंकटरामन  :  विंमान  स्तर  200  करोड़  रुपये  है  लगभग  200  करोड़  निर्धारित

 करना  भी  बहुत  संगत  है  ।  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करते  समय  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखती

 है  कि
 किसी  के  साथ  अनुचित  भेदभाव  न  किया  जाए  ।  200  करोड़  रुपये  वाले  नक  का  रा  कररा

 करते हैं  तो  दूसरा  बैंक  जिसके  पास  199  करोड़  साये  हैं  उसे  भ्र मान्य  करार  कर  दिया

 ण भी  ज्योत्तिमंय  बसु  :  क्या  यही  न्याय  हि  ||

 थी  वेंकटरामन  :  उच्चतम  न्यायालय  कहेगा  कि  अनुचित  भेद-भाव  किया  ae  77  aa:

 हमने  कह  fe  हम  ऐसी  राशि  निर्धारित  wt  जिससे  कि  and  ब्यक्ति  को  कम  से  कम  30  से  40

 करोड़  रुपये  कम  मिले ।  इन  छः  बैंकों  के  बाद  वे  वेक  भराते  हैं  जिनके  पास  केवल  लगभग  150

 श्री  ज्योतिमंय  ag:  केवल  ।

 थी  प्यार  वेंकटरामन  :  क्योंकि  arg  जॉनी

 हैं
 कि  यदि  धाप  सभी  बैकों  को  एक

 साथ

 एक  सामान्य  सदस्य  :  यह  बीच  में  कौन  टिप्पणी  कर  रहा  है  ।

 शो  ato  वेंकटरामन  :  उपाध्यक्ष  श्री  sulfa  बसु  को  इस  विधेयक  पर

 घोलने  का  भ्र वसर  नहीं  मिला  |

 उपाध्यक्ष  सरोवर  :  वह  तृतीय  aaa  पर  बोलेगा

 भी  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  बाकायदा  नोटिस  दिया है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  ada  वाचन  के  लिए  अपना  cite  दिया  है  परन्तु  श्राप  सभी

 कुछ  बोल  रहे  हैं  ।
 ्

 भी  sarfaaa  बसु  :  कुछ  नहीं  ।  यह  तो  केवल  एक  प्रश  मात्र

 क a  प्यार  बेंकटरासन :  वे  हमेशा  ही  war  को  aqat  उपस्थिति से  अवगत
 करते  रहते  हैं  ।  चर्चिल  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  बह  हमेशा  ही  अपनी  उपस्थिति  से

 mana  कराते  रहते  थे  ।  यदि  वे  किसी  दादी  में  जाते  तो  दुल्हे  को  जरूर  देखते  भोर  यदि  किसी  दाह

 संस्कार  में  जाते  तो  दाव  को  भ्र वश्य  देखते  ।
 a  a

 थी  ज्योतिर्मय  बसु  :  श्राप  Gh  ata  करने  के  लिए  प्रेरित  कर
 रहे  हैं  ।

 भ्घ्री ध्रार०  बेंकदरासन  !  बात  यह  है  कि  हम  बहुत  बड़ी  ae  पा  में  बैकों  का  राष्ट्र यक  रण  |
 करना  नहीं  चाहते  ate  हम  चाहते  है ंकि

 10%  जमारादि प्पा  प्राइवेट  लोगों  के
 पास  रहै
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 16  1980
 बैंककारी

 कम्पनी  का
 प्रेस

 तथा  विधेयक

 इसलिए  उन  dat  का  करण  करने  at  निश्चय  किया  गया  जिनके  पास  war  पूंजी  200

 करोड़  रुपये  से  भ्रमित  थी  ।

 तीसरा  saa  यह  पूछा  गया  था  कि  इतनी  जल्दी  क्या  थी  ।

 भी  भातखंडे  राय  :  विदेशी  बैकों  के  बारे  में  विचार  है  ।

 श्री  Tite  वेंकटरामन  :  कृपया  इंतजार  करें  ।  मैं  उनमें

 देते हैं
 प्राय  ही  धीरज  से  काम  नहीं  ले  रहे  हैं

 है

 बहा  पा  ्
 मुद्दा  छोड़

 os
 wert  sit  कार खंडे  राय  ।  धन्यवाद  ।

 =  भी  arco  वेंकटरामन  :  तीसरा  यह  प्रश्न  था  कि  इतनी  जल्दी  बया  थी  ।  यदि  पह  प्रशन

 किसी  भोर  सदस्य  ने  उठाया  होता  तो  ZA  कोई  भा इच यं  नहीं  हाता  परन्तु  यह  प्रशन  भूत पु

 मंत्री ने  उठाया  इसलिए  qh  भ्राइचयें  नहीं  बल्कि  दुख  हुआ  है  ।  पह  तो  भाप  जानते हैं  कि  बैंकों

 के  राष्ट्रीयकरण  की  एक  घंटे  पहले  भी  उन्हें  नाती  तो  वे  लेखाओं  में  ऐसी  हेरा फेरो
 कर  सकते  थे  जिससे  राष्ट्रीकरण  को  बहुत  बड़ी  हानि  हो  सकती  थी  ।

 दूसरी  श्र
 श्री  भ्ग्र बाल

 तथा  धन्य  सदस्यों  से  aa  श्राम  थी  कि  वे  राष्ट्रीयकरण  का  मामला  इतना  गुप्त  रखने  के  लिए  मेरी

 प्रशंसा  करते  ।

 अगला  प्रशन  क्षेत्रीय  संतुलन  के  बारे  में  है  ।  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  क्षेत्रीय  भ्र संतुलन है  ।
 ead  परन्तु  यह  क्षेत्रीय  प्र संतुलन  उन  हालातों  के  कारण  टु  थो  राष्ट्रीयकरण  योजना  लागू  करने

 से
 पहले  मौजूद  थी  |

 मैंने  परिचित  बंगाल  में  स्वयं  देखा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  का  विकास

 झन
 eal  के  बैंकों  के  समान  नहीं  gor  हैं  ।  मैंने  बैंकरों  की  एक  dow  बुलाई  कौर  उनसे  |

 नि  चत  करने  के  लिए  कदम  उठाये  कि  उस  क्षेत्र  में  न  केवल  ale  आधिक  शाखाएं  खोली गायें

 अपितु  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रभावशाली  कार्यवाही  की  लजाये  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में
 ग्रामीण  ऋण  के  विस्तार  करने  में  कुछ  न  कुछ  रुकावट  आती  है  ।  पश्चिम  बंगाल में
 खेती  करने  वाले  लोगों  के  पास  अपनी  जमीन  के  मालिक  होने  का  ae  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  है  ।  af
 कारों  का  सर्दी  रिका  के  बिना  बेक  दुबारा ऋण  प्रदान  करना  मुश्किल है  ।  ब  इसमें  संशोधन  किया
 जा  रहा  है  ।  उचित  fears  तयार  हो  जाने  पर  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  ऋण  देना  स्वयं  हो  जायेगा  ।

 वास्तव  मैंने  frag  बंक  के  गवर्नर  को  अ्रघ्यक्षता  में  राज्य  सरकार  के  एक  प्रतिनिधि
 तथा  राज्य  के  मुख्य-मुख्य  qatar  एक  दल  गठित  किया  है  जो  यह  देखेगा  कि  इस  संबंध  में  प्रदेश
 से  अच्छी  व्यवस्था  कसे  की  जा  सकती  है  ।  मेरे  माननीय  श्री  सतीश  पभ्रग्रवाल  ने

 बताया कि  राजस्थान  में  भी  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  ग्र संतुलन  है  ।  मैं  भी  इस  भोर  श्रव्य  ध्यान  दूंगा  कौर
 इसे  ठीक  करने  की  कोशिश  करू गा  ।  जब  मी  मेरे  सामने  ऋण  वितरित  में  संतुलन  का  मामला
 लाया  जाएगा  मैं  इसे  ठीक  करवाऊंगा  ।  श्री  अ्रग्रव ाल  ने  यह  भी  कहा  है  प्राइवेट  ब  कों

 की  अपेक्षा
 राष्ट्रीयकृत  बे  कों  दवारा  कम  लाभ  अजित  किया  जाता  है  |  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  पह  कर्तव्य हे
 भोर  उनके  लिए  ऐसा  करना  प्रतियां  है  कि  दिए  गए  कुल  ऋण  का  एक  निश्चित  ऋण

 एक  प्रतिशत  ऋण  विभेदक  ब्याज  वर  योजना  के  sata  4%,  ब्याज  जाये  133.3%  ऋण
 इस  संबध  में  मै ंजानकारी  प्राप्त  करूगा  भ्रौर  देखूंगा  कि  बैंकों  को  काले  धन  के  लेन  देन  से  कंपे
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 |

 रोका  जा  सकता है
 ।
 मैं  यह सुनिश्चित  mem  कि  काय  के  लिए  बैंकों  का  दुरुपयोग  न  किया

 जाए  ।

 कुछ  भीर  मी  सुकून  दिए  गए  हैं  जो  विचाराधीन  हैं  ।  मैं  इस  बात  के  भ्रवपय  प्रयास  करू गा
 कि  बैकों  का  इस  कार्य  के  लिए  दुरुपयोग  कसे  रोका  ला  सकता  है  ।  श्री  श्री  डागा  भोर

 श्री  के०  टी०  कोसल राम  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  एक  सुभाव  यह  दिया  है  कि  gat  के  निदेशक  मंडल
 में  संसद  सदस्य  लिये  जाने  चाहिए  ।  इस  समय  निदेशक  मंडल  का  गठन  इस  प्रकार  है  ;  एक
 किसानों  का  एक  शिल्पकारों  का  एक  जमाकर्ताओं  का  दो  श्रमिकों
 के  एक  कर्मचारियों  का  कौर  एक  नियोक्ताओं  का  प्रतिनिधि  तथा  5  प्रतिनिधि
 जनता  के  जो  ब्यापार  घडीमें में  बिशेष  ज्ञात  रखते
 मैं  इस  तरह  के  मामलों  में  परम्परागत  नकारात्मक  देने  की  उत्तर  परिपाटी  से  wana  zi  बैंकों  में

 संसद  सदस्यों  की  राजनीतिक  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  उस  तरह  का  उत्तर  नहीं  दे  रहा  हूं  ।
 में  इस  सुभाव  की  नए  सिरे  से  जांच  कराऊंगा  भ्रौर  इस  विचार  पर  अच्छी  तरह  ध्यान  दूंगा  ।

 (  Ne  wat  यह  था  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  gal  तेजी  के  साथ  विकास  नहीं  eat  है  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  पिछली  कांग्रेस  सरकार  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  लिए  एक  भ्र भि यान

 शुरू  किया  था  परन्तु  बाद  में  सरकार  ने  सत्तारूढ़  होने  के  बाद  क्षेत्रीय  ग्रमीण  बैंकों  की
 समझदारी  को  शंका  की  दृष्टि  से  देखा  ale  उसने  इनका  मूल्यांकन  कराना  धौर  फिर  उन्हें  बन्द  करना
 चहते  थे  ।  उस  सरकार  ने  दंत वाला  afafe  की  नियुक्ति  की  ।  नब  तक  दंत वाला  समिति  ने  लगभग
 दो  वर्षों  बाद  भ्र पनी  रिपोर्ट  दे  दी  तब  तक  क्षेत्रीय  ग्रा मीरा  sey  का  विकास  व्यावहारिक  तौर  पर
 रुका  रहा  ।  दंतवाला  समिति  भ्रान्ति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  ग्रामीण  बेक  लोगों  के  लाम
 के  लिए  हैं  कौर  wa  हम  बड़े  उत्साह  के  साथ  ory  बढ़ा  रहे  हैं  भोर  हम  बड़ी  संख्या  में  क्षेत्रीय
 ग्रा मीरा  बैंकों  की  स्थापना  करेंगे  |

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  प्रदान  उठाया  था  कि  बिदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 कयों  नहीं  किया  गया  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  भारत  में  विभिन्‍न  विदेशी  बैंकों को  127

 शाखाएं  हैं  ot  विदेशों  में  हमारे  बैंकों  की  128  दाखाएं  हैं  धौर  यदि  पारस्परिकता  की  नीति  के

 gare  पर  हम  ने  बैंकों  का  राष्ट्रीय कररा  किया  तो  हमें  विदेशों  में  स्थित  अपने  बैंक भी  बन्द

 करने  qq  ।

 ह .  हरिनाथ  fae  पीठासीन  |

 विदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  विपक्ष  के  लोगों  की  नीति  हो  सकती  है  परन्तु  बसते
 अपने  चुनाव  घोषणापत्र  में  इस  तरह  का  कोई  बचन  नहीं  दिया  है  ate  हम  धघ्रापका

 चुनाब  घोषणा
 पत्र  स्वीकार  भी  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  नीति  विदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने की  नहीं  हैं

 ।

 मतदाताओं  ने  हमारी  नीति  का  सेन  किया  है  भोर  arta  नीति  को  अस्वीकार  किया  है  भोर

 उसी  तरह  मैं  आपकी  नीति  का  समधन  नहीं  करना  चाहता  |

 ट् |  ,
 मह

 f एक  माननीय  सदस्य  :  मेरा  निवेदन  कि
 tail  मैं  हिंग  ot

 erst  को  बर्द

 करने  के  लिए  हम
 कों

 बॉल्स  हो  मि  हगने
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 सिवाय

 ail  Oto  बेंकटरासन  मैं  मान्य  सदस्यों  को  सुचित  करना  are  1  कि  लब  हमने  wart
 कम्पनी का  राष्ट्रीयकरण  किया  तो  हमसे  यह  कहा  गया  कि  हमें  विदेशों  मे  |  क  ध्वनि  areal

 को  बन्द  फर  देनी  चाहिए  ।  तब  हमें  बातचीत  करनी  पड़ी  ।  यह  संभव
 me

 है  ।  हम

 सस  नीति  के  प्रति  वचनबद्ध  नहीं  हैं  इसलिए  हम  इसे  स्वीकार  agl  कर  सकते

 मैं  are  पेरिस  में  स्टेट  बेक  को <८ थी  भी  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  er  कें  mr

 में  पूछना  चाहता  हूं  ।  मंत्री  कया  बाप  हमें  बतायेंगे  कि  पेरिस  में  स्टेट  बैंक  की  दाखा  का

 बया  हुआ  |  क्या  श्राप  उस  शाखा  को  खोल
 सके  हैं

 ?

 sil  धार ०  वेंकटरामन  :  FAR  कोई  जानकारी  नवदीं  है  ।

 ड  प्रो ०  रूपचंद  पाल  )  हमारे  देश  में  कार्य  कर  रहे  ये  विदेद  बेक  यहां

 अपनी  परिसम्पत्तियों  में  वृद्धि  करने  में  समय  हैं  ।  इसकी  तुलना  विदेशों  में  काय  कर  रहे  हमारे
 बैंकों  की  केवल  120  दिखाएं  उनका  व्यापार  केवल  नाममात्र  का  है  ।

 श्री  कार  वे कटरा सन :  सरकार  को  नीति  के  विषय  में  मैं  बार-बार  बता  चुक

 fafawer  कार्यक्रमों  के  आधार  जिनका  हमने  पक्ष  लिया  मतदाताधों  ने  हमें  सत्तारूढ़  fear

 है  ।  हमारी  नीति  विदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  नहीं  इसलिये  कि  हम  विदेशों  में

 कार्य  कर  रही  भ्र पनी  बैंकों  की  दाखिलों  को  हम  चलाना  चाहते  हैं  ।  इसलिए  हमें  यह  पारस्परिकता

 बनाए  रखनी  है  ।  ate  मेरा  विचार  दै  कि  ड्राप  इसको  करने  के  लिए  जनादेश  प्राप्त  करते  तक

 को  प्रतीक्षा  कर  सकते  हैं  ।

 जब  धघ्रगला  मुदा  जो  उठाया  गया  है  वहू  किसानों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  है  ।

 पहां  मैं  फिर  प्रापको  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इसमें  कसे  वुद्धि  हुई  है  लो  कि  महत्वपूर्ण  हैं  ।  a

 es  0  में  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  किसानों  को  केवल  162.33  करोड़  रुपया  ऋण  दिया

 गया  alt  जुन  1979  में  यह  wife  2244  करोड़  रुपए  हो  गई  ।  यद्यपि  मैं  यह  नहीं  कहता  कि

 हमने  खेतिहर  की  लगभग  60  प्रतिष्ठित  जनसंख्या  को  चरण  देने  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  है
 और  हम  सदन  को  श्रीनिवासन  देना  चाहते  हैं  कि  हम  इस  बात  को  सुनिश्चित  सरकार

 इस  बात  में  कोई  कसर  बाकी  नहीं  छोड़ेगी  कि  किसानों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  की  उत्तरोत्तर

 बुद्धि  हो  ताकि  हम  अपने  निर्धारित  लक्ष्य  तक  पहुंच  सकें  ।

 एक  AA  प्रदान  जो  उठाया  गया  कि  नियुक्तियों  के  लिए  लोक  सेवा  आयोग  सांविधिक

 आयोग  होने  चाहिए  तौर  नकी  काय  प्रणाली  शादी  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  कोई  ay

 निकाय  भी  होने  चाहिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  श्रावस्ती  है  क्योंकि  इस  समय  हमारे  पाप

 पहले  ही
 ए एक  क्षेत्रीय  सर्ती  ate  है  त्र  ag  संतोषजनक  ढंग  से  कायें  कर  रहा  प्रतीत  होता है  ।

 मैं  सकता  हूं  उठाए  गए  समी  प्रश्नों  का  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  घन्यवाद  a
 भी  कलि»  पी०  उन्नीकृष्णन :  एक  सुभाव  दिया  गया  था  कि  एक  समिति  इस  मामले  की

 जांच  करें  ।

 थी  कार  बेसुरापन  गल मैंने  पहले  cal  pili  8
 कि  इसकी जांच  करने  के  लिए  किमी

 भी  समिति  की  कोई

 टकरे

 !  de
 बाद

 ग डले
 ही  कह  चुका  हूँ  ।  केवल  मात्र

 एक गरदन  है  जिस  पर  मैं
 Gan  के

 ्र वह  है  आपमें  संसद  स दि  प्र  का  प्रतिनिधित्व  ।
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 ——————e  ण  शव

 भी  सत्य सा घन  चक्रबर्ती  :  बह  प्रदान  उनके  दल  कै  सदस्य  द्वारा  उठाया
 गया  था  ।  मंत्री  महोदय  ने  बचन  दिया  था  कि  ag  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर

 देंगे  ।  स्वयं  are  दल  के  एक  सदस्य  are  एक  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  एक  इजार  प्रौढ़  इसके
 लगभग  पाने  वाले  इन  बैंकों  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  हड़ताल  नहीं  करनी  चाहिए  कौर

 यदि  वे  हड़ताल  करते  हैं  तो  उन्हें  बर्खास्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  i  मैं  va  सम्बन्ध  में  gga मत

 द
 Wate  बे कटरा मन  :  प्रत्येक  सदस्य  के  निजी  दृष्टिकोण  पर  टिप्पणी  करने  की  मुझसे

 आशा  नहीं  की  जानी  यहां  मैं  केवल  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  ही  प्रतिनिधित्व  करने  के

 लिए  हूँ  ।

 ब

 सभापति  महोदय  :  आप  सभी  कृपा  करके  अपने  way  स्थानों  पर  बेठ  जाएं ।  अब  मैं
 विचार  करने का  प्रस्ताव  सदन  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।  प्रदान  है  :

 अरथंतंत्र  के  शिखरों  पर  शौर  नियंत्रण  तथा  adda  विकास  से  सम्बन्धित

 _  श्रावश्यकतापों  की  अधिकाधिक  तथा  श्र  अच्छी  तरह  से  पूति  तथा  बनता  के
 कल्याण  की  संविधान

 के  अनुच्छेद  39  के  खण्ड  शौर
 ह

 श्रधिकाधित  तत्वों  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  राज्य  की  नीति  के  भ्रनुरूप  करने  के द

 लिए  कतिपय  बैंककारी  कम्पनियों  के  उपक्रमों  को  उनके

 कार्यक्षेत्र  शर  संगठन  को  ध्यान  में  रखकर  जित  करने  तथा  उनका  अन्तरण  कराने
 तथा  उससे  सम्बद्ध  या  उस  के  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  पिया  जाए  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  we

 सभापति  महोदय  :  विचारण  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गया  है  ;  शब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार

 विचार  करते हैं  ।  खण्ड  2,  श्री  Ao  भार०  ब्या  घ्राण  संशोधन  प्रस्तुत कर  रहे  हैं  ?

 श्री टी०  कार  शम सन ना  :  मैं  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मैं  ज्यादा  कुछ

 नहीं  कहना  चाहता  |  जो  कुछ  मैं  कहना  चाहता  हूँ  वह  यह  है

 सभापति  सहोदर  :  भाप  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  शौर  सभी  मुददे  इसमें भा  गये  हैं
 ।

 शी  टी०  प्यार  दामन ना :  मैं  बोल  चुका
 az  कौर  सदन  का  समय  महीं ले  रहा  हूँ  ।  मुझे

 केवल  एक  या  दो  शब्द  कहने  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  दो  संशोधन  हैं  ।  क्या  ड्राप  इन  दोनों  संशोधनों  को  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं

 ये  दो

 श्री  टी०  कार  झा मन ना s  बह  दूसरा  पेज  शौर  दूसरा  खण्ड  है  ।

 we  वे  हैं
 सभापति  सर्वोदय  :  मेरी  बात  सुनिए ;  खण्ड दो  में  आपके दो  संयोजन  हैं  क

 संशोधन  संख्या  1
 we

 संशोधन  संख्या  2  ।  वे
 दोनों  आपके  नाम  से  हैं

 ।  कया  बाप
 उन

 कभ ्
 |  |  203 लिक  कक  ey
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 प्रस्तुत  कर  रहे  यदि  हां  तो  कृपया  ore  उन्हें  प्रस्तुत  की
 जि

 ष

 ।  यही  स्थिति  है  जब  भ्रापको

 संयोजनों  को  प्रस्तुत  करना

 तु  कर  रहा  खण्ड  2  के  लिए श्री  टी०  कार  मैं  दोनों  स  शोधन  को

 संशोधन  संख्या  1  शगीर 2  ।  मैं  प्रस्तुत  करता  हू ँ:

 पृष्ठ  2,  परत

 विदेशी  कम्पनी  के  पहचान  निम्न  भन्तस्थापित  करें--जिनके पास  भारतीय  qa  के

 लोगों से  इकट्ठी  की  गई  बैंक  को  कुल  जमा रा दि  के  पचास  प्रतिशत
 pp  ह्

 सै  कम
 कागा

 है  |  (1)

 पेज  2,  पंक्ति  12-13

 ..  सौ  करोड़  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  करें  (2)

 मैं  सदन  का  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  विदेशी  बैंकों  को  इस  विधेयक  की  परिधी

 से  पूर्णतया  बाहर  रखा  गया  है  ।  मैंनें  सुभाव  दिया है
 कि  प्रथम  चरता  के  रूप  में  उन  विदेशी

 तर्कों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिए  जिनकी  भारतीय  मूल  लोगों  से  ऋषि  की  गई

 जमारादि  बैंकों  की  कुल  जमा रा दि  के  पच्चास  प्रतिशत  से  ज्यादा  ।  इसके  अतिरिक्त  मूल

 विधेयक  में  इस  पर  विचार  किया  गया  है  कि  जिन  बैंकों  की  कुल  जमा रा दि  दो  सौ  करोड़  से  ज्यादा

 उनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिए  मैंने  यह  बात  कहने  के  लिए  अपना  संशोधन

 प्रस्तुत  किया  है  कि  ag  सीमो  घटाकर  केवल  सौ  करोड़  रुपए  कर  देनी  चाहिए  कौर  100  करोड़

 रुपए  की  जमारा श  से  भ्रमित  जमा राशि
 वाले

 बैंकों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना

 चाहिए  |

 हमारे  बैंकों  की  तुलना  में  विदेशी  बैंकों  को  यहां  बहुत  से  लाभ  हैं  ।  हमारे  देश  को
 तुलना

 में  छोटे  देशों  ने  भी  भ्रपने  यहां  विदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  है  ।  यदि  सरकार  दृढ़  है

 वह  विदेशी  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  मामले  को  ध्रच्छी  तरह  सम्पादित  कर  सकती
 देवा  के  सर्वाघिक  हित  में  ag  भ्रत्यावश्यक  है  कि  हम  विदेशी  बैंकों  की  राष्ट्रीय  करण  करें ।  मुझे  तराशा

 है  कि  देना की  भथंव्यवस्था  के  निर्माण  के  हित  में  मंत्री  महोदय  मेरे  संशोधनों  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 ai}  give  वे कटरा सन  :  मैं  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  कौर  मैं  पहले ही  इसके

 कारण  बता  चुका  हूं  ।

 शी  टी०  धार ०  मैं  झपने  Aalsal-eeay  हि  dhe  3  कौ  वापस  लेने  के  लिए
 सदन  की  अनुमति

 er  अनुमति  से  वापस  ले  लिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  रन  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 £4
 ह
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 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  3  चिधघयक  में  जोड़  दिया  गया

 सभापति  महोदय :  धी  गज  ar ्  ar
 श्राप  डरपना  प्रयोजन  स०  3,  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 थो  टी०  कार  दामन ना  ब  मी :  जी
 नहीं

 । ह

 स्पण्ड 4 से 8 तक 4  से  8  तक

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  4  से
 8

 तक  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है

 खण्ड 4  से  8  तक विधेयक  के  sin  बने  1”

 स्वीकृत  gat  ।

 खण्ड
 4

 से  8
 तक  fatten  में  जोड  दिए  गये

 ।

 खण्ड 9

 ance  महोदय :  अब  इस  पर  श्री  झा मन ना  का  एक  संशोधन  है  ।  क्या  बह  इसे
 प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 पति  do  कार  TAT]
 :  जो

 गे सानू
 १

 sera  अलता  हू
 I—

 पंक्ति  29  के  बाद  ag  प्रीत  स्थायी स्थापित किये

 एक  सदस्य  जो  बैंककारी विधि  तथा  प्रणाली  का  विशेषज्ञ है  ।”  (4)  ४

 पृष्ठ  7  अर्थात  9(3)  यह  कहा  गया

 तत्स्थानी नये  बैंक  उपधारा  (1)  के  अधीन  बनाई  गई  किसी  स्कीम  के  अधीन  गठित

 प्रत्येक  निदेशक  बोर्ड  में  --  उक

 उस  बेक  के  तमंचा  रियों  और  निक्षेपकर्तात्रों  के  प्रतिनिधि  हो  तथा

 ऐसे  ara  व्यक्ति  होंगे  जो  निम्नलिखित  कोटियों  में  से  प्रत्येक  के  कृषकों

 तें  ate  शिल्पियों  हितों  का  प्रतिनिधित्व  जो  उस  रोती  से  निर्वाचित या  नाम
 निर्देशित कि

 my  जायेंगे  जिसे  स्कीम  में  विनिर्दिष्ट  किया  जाये  |

 माननीय  मंत्री  मद्दोदय  ने  कभी  कहा  कि  वहां  बेकिंग  विशेषज्ञों  सहित  5  व्यक्ति  होंगे  ।

 परन्तु  इन  बैंकिंग  विशेषज्ञों  का  विधेयक  में  कोई  wa  नहीं  बैंकों  का  सही  कायम-संचालन

 करने  के  लिए  विशेषज्ञ  होने  चाहिए  ।  लोगों  को  श्रनुमव  भी  होना  विशेष  रूप  से  भव

 जब  लोगों  को  राजनैतिक  विचारों  के  आधार  पर  निदेशकों के  रूप  मं  नियुक्त  किया  जाता  है

 तो  ag  आवश्यक
 है  फ्र

 विशेषज्ञ
 होने  चाहिए

 परन्तु
 विधायक के  खण्ड  में  बैंकिंग  aqya  वाले

 मिला  है  ।  चेयर  roa  तथा  प्राय  कछ  सदस्यों मों  को  बैंकिंग  की  जानकारी किसी  व्यक्ति  का  उल्लेख  नहीं  मिला  है  ‘te ह

 हो  सकती  है  ।  परन्तु  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यक महन  DNtt  +  विशिष्ट  उल्लेख  के

 oni
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 बा स्त थिक  रूप से  विशेषज्ञ  नहीं  लिए  गये  थे  ।  बोर्ड में  कुछ  सदस्य  ऐसे  होने  चाहिए  जो  भ्र पने

 विषय में  दक्ष  हों  ।  इसलिये  मैं  यह  संशोधन  लाया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  बात का  ध्यान

 ये  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  के  निवेदन  करता  हूँ  कि  बों  में  विशेषज्ञों  को

 नियुक्ति  करना  एक  दायित्व  है  ।  गह

 sit  कार  वेंकटरामन  :  बोर्ड  की  रचना  इस  विधेयक  के  खण्ड  9  के  gaia

 योजना  के  प्रनुसार  की  जाती  है  ।  ate  राष्ट्रीयकरण  योजना  में  मैंने  पढ़  कर  बताया  कि

 किन-किन  व्यक्तियों  को  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  माना  जा  रहा  है  शादी  ।  श्रथंशास्त्र अथवा  बैंकिंग

 अ्रथवा  ara  विषयों  के  विशेषज्ञों  को  शामिल  किये  बाने  के  विरुद्ध  इसमें  कुछ  नहीं उस
 sa  के  लिये  ध्रछ्नियम  में  इसमे  लिए  व्यवस्था  करना  श्रावक  नहीं ही  है  ।  मैं  इस  संशोधन

 को  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  शमन ना  कया  भाप  धपना  संशोधन  वापस ले  रहे

 ait  ्य टी०  कार  मैं  अपने  संशोधन  को  वापस  नहीं  ले  रहा  ।

 सभापति  महोदय  :
 wet  यह  है

 किया हठ  पीर
 28%

 बाद  गह  स

 एक  सदस्य  जो  बैंककारी  विधि  तथा  प्रणाली  का  विशेषज्ञ  है  1”

 a  श्रस्वी कृत्त  gat

 सभापति  महोदय :  परन  यह  है  :  ्

 ‘fs  खंड  9
 विधेयक

 का  रंग  बने  1"

 ग म  प्रस्ताव bo  iS च्  ह स्व
 था  छत

 खंड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 पहली  wage,  दूसरी  ध्रनुसुची  तथा  edt  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 भ्र धि नियम  तथा  विधेयक का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 थी  चार  वेंकटरामन  :
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ह

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव
 प्रस्तुत

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ह

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  उपस्थित  नहीं  है  ।  श्री  रामावतार  शास्त्री  भी  नहीं  है  ।  प्रो०
 प्रो ०  एन०  जी०  गर्ग  सभापति  मैं  ast  माननीय  fia  वित्त

 206
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 एए

 वित्त  मंत्रालय  तथा  रिवेंज  बैंक  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  बड़े  दानदार  तरीके  से  यह
 करण  कर  लिया  कौर  इस  बात  की  किसी  को  कानों  कान  भी  खबर  नहीं  होने  दी  कि  ag  कायें
 कब  ate  कंसे  किया  जा  रहा  था  शादी  ।  उन्होंने  यह  ऐसे  कुदाल  ढंग  से  किया  ।  मैंने  पहले भी
 सरकार  की  इस  उपलब्धि  के  कुछ  दिनों  बाद  मंत्री  महोदय  को  व्यक्तिगत  रूप  से  बधाई  दी

 सरकार  ने  जनादेश  प्राप्त  करने  के  तुरन्त  बाद  यह  सही  कार्य  किया  भोर  उन्होंने
 राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पहले  ही  fafa  पुस्तिका  में  एक  कानून  है  जो  श्री
 मोरारजी  देसाई  के  कहने  पर  वेदों  के  सामाजिक  नियंत्रण  के  लिए  पारित  किया  गया  ar

 इसलिये  मैं पह  मानता  हूँ  कि  वे  सभी  बैंक  उस  ufafaan  के  धन्तगंत  जात ेहै  जिनका  भ्रम

 राष्ट्रीयकरण  नहीं  gare  ale  सरकार  को  उनकी  कार्यवाहियों  को  इस  प्रकार  नियंत्रण  करना

 चाहिए  कि  वही  ate  वाद्य  लक्ष्य  पूरे  हो  जायें  जिनकी  राष्ट्रीयकरण  करते  समय  बड़े  बैंकों
 से  ara  को  गई  थी  ।  इसलिये  हमें  अधिक  परेशान  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  दूसरे  बैंकों
 का  भी  राष्ट्रीयकरण  नहीं  gar  है  ।  इस  बात  पर  बिचार  करते  हुए  कि  सरकार  अत्यघिक  पूंजी
 एकत्र  होने  वाले  स्त्रोतों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  वचनबद्ध  सरकार  ने  यह  सही  कायें  किया  =
 भ्र ौर  मैं  उसे  बधाई  देता  हूँ  ।

 मैं  एक-दो  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  मैं  aga  माननीय  मित्र  मंत्री  महोदय  से  पह  भ्राता  नहीं
 करता  कि  बहू  झपना  उत्तर  झ्र भी  दें  परन्तु  मैं  चाहता  हूँ  कि  वह  उन  सुझावों  पर  विचार  करें  ।

 qa  पह  जानकर  gs  है  कि  हमारे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  क्जंदारों  Ga

 लघु  उद्योगों  ,  wey  kata  उद्योगों  तथा  कृषकों  व  खेतीहर  मजदूरों  ब्याज  की  विभेदक  दरें

 वसूल  करने  को  भ्र नुम ति  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैं  सरकार  से  ब्याज  की  इन  दरों
 को  कौर  कम  करने  का  निवेदन  करू गा  ।  यह  आवश्यक  नहीं  जैसा  कि  श्री  भ्र ग्र वाल  ने  सुभाव
 दिया  कि  ये  बैंक  लाभ  कमाने  में  भ्रमण  gel  के  साथ  अथवा  अन्य  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  के
 साथ  प्रतिस्पर्धा  करें  ।  वास्तव  में  सबसे  बरच्छा  समय  वह  होगा  जब  ये  बैंक  कुल  मिला  कर
 सरकार  के  सामाजिक  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  सामाजिक  संस्थाओं  के  रूप  में  ग्न  कोई  लाम  न
 कोई  हानि  के  आघार  पर  काम  करेंगे  ।  परन्तु  वर्तमान  परिस्थितियों  के  भ्रन्तगंत  इस  बात
 का  ध्यान  रखने  के  लिये  कुछ  लाभ  कमाना  है  कि  ये  बेक  धपना  व्यवसाय  कारगर  ढंग  से  तथा
 प्रतियोगी  ढंग  से  भी  करें  ।  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  इन  बैंकों  से  भारी  लाभ
 कमाने  की  उम्मीद  नहीं  को  नाती  है  ।  इसके  उन्हें  प्रिये  लाभ  का  इस  प्रकार  उपयोग
 करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  समय-समय  पर  ब्याज  की  दर  को  जो  वे  ले  रहे  हों  कम  करके
 इन  तीन  प्राथमिकता  क्षेत्रों  को  फायदा  पहुंचे  ।

 कि  थे  बैंक  एक  निश्चित  धवलश्री  जिसके  लिये  वे  भ्रमरी  धन  देंगे  तथा  वे  दरें  जन
 पर पह

 राशि  दी  जायेगी  उस  श्रवषि  के  बाद  वे  दंडित  ब्याज  वसूल  में  झपने  माननीय  मित्र से  विभिनन

 प्रकार के  कर्जदारों  के  लिये  विभिन्‍न  अवधियों  की  संभावना  पर  विचार  करने  के  लिये  कहूंगा !

 नहा  तक  कृषि  का  सम्बन्ध  कृषि  उत्पादन  के  मौसमी  समय-समय पर
 किसानों  के

 हाथ  में  नकदी  न  होने  की  बात  को  दृष्टि  में  रखते हुए  किसानों के  लिए  यह  भाषी  एक  वर्ष  से
 कम  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जिससे  कि  ag  बैंक  द्वारा  लगायी  गयी  दाँतों के  भ्रनुसार  उधार  की  राशि

 का  भुगतान  कर  सकें  ।
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 a  —

 मेरे  विचार  में  आजकल  तीन  महीने  या  महीने  के  बाद  ब्याज  की  दांडिक दर  को

 जा  रही है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जहाँ  तक  कृषकों  विशेष  तौर  पर  कृषि  श्रमिकों  का
 भोर  उनके

 उपभोग  ग्रहणों  atfe  का  सम्बन्ध  है  वह  प्रारम्मिक  अवधि  एक  वर्ष  से  कम  नहीं  होनी
 इन  लोगों  के  लिए  कोई  दांडिक  ब्याज  नहीं  होना  चाहिए  ।  समय-समय  पर  देश

 में  कृषकों  पर  प्राकृतिक  विपत्तियां  जाती  रहती  हैं  कौर  फसल  अच्छी  नहीं  होती  ।  इन  परिस्थितियों

 स्थानीय  सरकारों  का  दायित्व  हो  जाता  दै  कि  वे  बैंकों  से  ऋण-स्थान  के  लिए  कह  दें  ।

 स्थगन  करने  से  बैंकों  को  ब्याज  नहीं  मिलेगा  ।  क्या  बैंकों  को  इस  सीमा  तक  ब्याज  की  हानि  भुगतने
 देनी  चाहिए  ?  भ्र गला  मुद्दा  यह  है  कि  इस  बात  की  क्या  गारन्टी  है  ऋण-स्थगन  का  आदेश

 देते  हुए  स्थानीय  सरकारें  पूरी  जिम्मेदारी  से  काम  करेंगी  ।  राज्य  सरकारों  ate  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 को  होने  वाली  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  मैं  एक  सुभाव  देना  चाहता  जब  भी

 स्थानीय  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कृषकों  को  दिए  गए  ऋणों  पर  ऋण-स्थगन  घोषित

 करना  था  उन  बैंकों  को  होने  वाली  हानि  का  भाषा  भाग  खुद  उठाने  के  लिए  तैयार  होती  है  तो

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  इस  अनुरोध  को  मानने  के  लिए

 तैयार  हो  जाना  चाहिए  ।  यदि  केन्द्रीय  इसका  मार  उठाने  के  लिए  तयार  तो  उच्

 बराबर-बराबर  उठाया  जा  सता  :  53.3  प्रतिदिन  भारत  सरकार  ,  द्वारा  33.3  प्रतिशत  राज्य

 सरकार  द्वारा  आर  33.3  प्रतिदान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  इस  सुभाव

 पर  गम्भीरतापूर्वक  बिचार  करें  तो  कुछ  हृद  तक  कृषकों  को  सहायता  की  जा  सकती  है  ।  मैं  चाहता

 नि  कि  बैंकों  धौर  भारतीय  रिजवें  बेक  के  साथ  मिलकर  इस  बात  पर  गहराई  से  विचार  किया

 फिलहाल  जब  इन  लोगों  पर  विपत्ति  arte  कौर  ऋण-स्थगन  नितान्त  आवश्यक हो

 जाता
 है  तो  राज्य  भारतीय  रिवेंज  बैंक  at  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  असहाय  हो  जाती  है  ।

 ai  थ्री  कार  वेंकटरामन  :  प्रो०  रंगा  ने  जो  प्रशंसा  कौ  उसके  लिए  मैं  उनका  शायरी हा

 जहां  तक  उनके  सुभाव  का  सम्बन्ध  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  एक  पढ
 में  यह  स्कीम

 लिखकर  भेजें  ताकि  वित्त  मंत्रालय  इसकी  जांच  कर  सके  ;  वह  इसमें  राज्य  सरकारों  की  भी  राय

 लेंगे  ।  भ्रमर  कोई  उपयुक्त  योजना  सामने  कराती  है  तो  वित्त  मंत्रालय  उस  पर  ध्यान
 मैं  सभा  से  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 ष
 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 शी  सतीश  श्रेय  ल  मेरे  विचार  श्री  रंगा  का  यह  सुभाव  कि  डी  राज  IAT¥o
 स्कीम  में  ब्याज  की  दरें  कम  कर  दी  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ।  उनका  उ  ्र

 जे  इक
 तब पूरा  होगा

 यदि  डी०
 Ito  miko  स्कीम  के  श्रन्तगंत  विंमान  एक  प्रतिदिन  की  कुल  afar  राशि  को  दो

 प्रतिशत क  दिया  जाए  ।  वह  इससे  बेहतर  रहेगी  क्योंकि  उससे  भ्रमित  लोगों को  लाभ  पहुंच
 सकेगा ।  ब्याज  की  दर  4  प्रतिश्त  से  घटाकर  5  ato  प्रतिष्ठित  कर  देना  smart  नहीं
 प्र तरसता  को  बढ़ाना  ज्यादा  Heo  रहेगा  ।  जनता  सरकार  ने  उसे  are)  त  से  एक  प्रतिशत
 करके  दुगुना

 किया  था
 ;

 श्राप  उसे  एक  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  दो  प्रतिशत  कर  दीजिये  |

 TAOS!

 श्री  कार  वेंकटरामन  यहां  कोई  नहीं  था  ।  प्रो ०  रंगा  बोले  कौर  मैंने
 उत्तर  दे  दिया  ।  ग्राम ये  थन  पुछते  चले  जाएंगे  तो  है  ह  eeoe क
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 सभापति  महोदय  :  यह  प्रश्नकाल  बन  जाता  है  ।  यह  उचित  नहीं  है  ।  मैं  भव  प्रश्न  सामने
 रखता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  ska

 सकी  विधेयक  पारित  किया  जाए  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत हुआ

 कम्पनी  afer  विधेयक  =

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कम्पनी  सचिवों  की  बत्ती  के  विनियमन  भोर  विकास  को  ee  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाए

 देश  के  श्रमिक  विकास  के  नियोजित  कार्यक्रम  के  ढांचे  में  निगमित  क्षेत्र  का  महत्व  सब
 जानत ेहैं

 ।  निगमित  क्षेत्र  के  स्वस्थ  विकास  के  मामले  को  सरकार  बहुत  महत्व  देती  है  ।

 2.  निगमित  क्षेत्र  के  स्वस्थ  विकास  का  एक  शभ्रावस्यक  a1  व्यावसायिक  प्रबंध  शामिल
 करना  है  ।  सरकार  व्यावसाधिक  प्रबंध  के  विकास  को  विशेष  महत्व  देती  है  ताकि  यह  निगमित
 क्षेत्र  समय  के  साथ  बदलती  हुई  श्रावव्यकताभों  भोर  भ्रंश-व्यवस्था  के  इस  aaa  खंड  के a
 सामाजिक  दायित्वों  के  ध्रनुसूप  विकसित  होकर  wig  कर  सके  ।  निगमित  प्रबन्ध  के  aa में
 व्यावसायिकता  लाने  में  कम्पनी  सचिवों  के  व्यवसाय  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।

 fa
 ः  3.  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  कम्पनी  सचिव  विधेयक  के  उद्देश्य  ake  कारण  बताने  वाले

 विवरण  में  प्रस्तावित  विधान  का  संकेत  दिया  गया  है  ।  मैं  we  ag  कहना  चाहूँगा  कि  जब  1953

 में  हसद  में  मूल  कम्पनी  विधेयक  पुरःस्थापित  feat  गया  था  तब  अनेक  अनुरोधों  के  जवाब

 तत्कालीन  वित्त  मंत्नी  ने  संसद्‌  को  श्राइवासन  दिया  था  कि  कम्पनी  नियम  कम्पनी  सचिवों

 नी  संस्था  बनाने  में  सहायक  होगा  ।  1961  से  मेरा  विभाग  ब्याबसायिक  कम्पनी  सचिवों

 के  4  संवर्ग  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  इसके  लिए  हम  परीक्षाएं  लेते

 हैं  और  डिप्लोमा  देते  हैं  जिसे  भारत  सरकार  के  दिनांक  14  1960  के  संकल्प  के  ada

 गठित  सलाहकार  बोलें  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  कौर  मानकों  के  भ्राता  पर  डिप्लोमा

 इन  कम्पनी  सेक्रेटरी  शिपਂ  कहा  जाता  था  ।

 4  1968  जब  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  25  के  aia  इंस्टीट्यूट  ain  कम्पनी

 सेक्रेटरी  को  एक  अलग  संस्थान  के  रूप  में  गठित  Pra  सरकार इस  संस्थान  को
 |

 गया  तब  से

 एक  स्वतंत्र  लाभ  न  कमाने  वाले  संगठन  के  रू

 संगठन  का  दायित्व  कम्पनी  सचिव  पद  के  लिए  परीक्ष एं  लेन  ate  व्यावसायिक  कम्पनी  सचिवों

 का  एक  संवर्ग  विकसित  करना  होगा  जो  कि  कम्पनियों  वे  हितों  की  रक्षा  करें  कौर  साथ  ही

 लोकहित  में  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकें ।

 |  कि
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 5.  इन  पिछले  वर्षों  में  इंस्टीट्यूट  ain  कम्पनी  सेक्रेटरीज  ने  सरकार  द्वारा दी  गई
 यता  के  औचित्य  को  पूरी  तरह  प्रमाणित  कर  दिया  है  ।  संस्थान  द्वारा  व्यावसायी  क  रूप  से  योग्य

 सचिवों  के  एक  संवरे  को  विकसित  करने  के  लिए  किए  गए  निरन्तर  प्रयत्नों  को  देखते  हुए  कम्पनी

 की  1975  में  यह  व्यवस्था  की  गई  कि  केवल  इंस्टीट्यूट  vig  कम्पनी
 रोज़  ais  इन्डिया  के  सदस्य  या  दिक्षावत्ति  भोगी  ही  25  लाख  रुपये  था  अधिक  की  प्रदत्त

 पंजी  वाली  कम्पनियों  में  महंता  प्राप्त  सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  होने  के  लिए  पात्र  होंगे  ।

 इंस्टीट्यूट  are  कम्पनी  सैक्रटरी  are  इन्डिया  को  कानूनी  संस्था  का  रूप  देने  का

 प्रस्ताव  कुछ  समय  से  चर्चा  का  विषय  रहा  है  ।  scarfs  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  दो  संस्थाएं

 अर्थात्  चारों  एकाउन्टेन्ट्स  धौर  कास्ट  एण्ड  वक्त  एकाउन्टेन्ट्स  को  दो  समानान्तर  संस्थानों  क

 विकास  इन  दोनों  पैरों  के  सम्बन्धित  प्र धि नियमों  ata  चार  एकाउन्टेन्ट्स  1944  तथा

 कास्ट  एण्ड  बस  एकाउन्टेन्ट्स  1954  द्वारा  विनियमित  किया  गया  है  ।  इंस्टीट्यूट

 धारा  कम्पनी  सेक्रेटरी  को  कानूनी  मान्यता  देने  सीधे  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  तीन
 विभिन्‍न  प्रकार  के  पैरों  अर्थात  wes  कास्ट  एण्ड  बस  एकाउंटेंट्स  भोर  कम्पनी

 क्रटरीज  को  सुचारु  छप  से  चाल  चलान  के  लिए  कानूनी  मान्यता  दी  जाएगी  ।  सरकार का
 विश्वास  है  कि  ऐसा  करने  से  भारत  में  कम्पनी  क्षेत्र  के  कार्यकरण  की  नींव  पक्की  होगी  |

 ~  इंस्टीट्यूट  ay  कम्पनी  जिसे  ga  कानूनी  मान्यता  देने  का  प्रस्ताव  एपी
 के  प्रशासनिक  ढांचे  ale  विधेयक  के  विविध  उपबन्धों  के  बारे  में  मैं  विस्तार  में  जाना  प्रा वद यक

 नहीं  समझता  हूं  ।
 ae  ae

 va  विशिष्ट  भ्र घि नियम  के  दारा  हम  जो  कुछ  प्रयास  कर  रहे  हैं  वह  केवल  एक  ऐसे
 संस्थागत  को  कानूनी मान्यता  प्रदान  करना  है  जो  कम्पनी  के  लगे  एककों  में  पेशावर  से  प्रबन्ध की

 घात  करने  में  पहले  ही  काफी  सहायता  कर  चुका है  ।  इसके  अतिरिक्त  25  सलाख  रुपये मे  कम

 की  प्रदत्त  पंजी  वाली  कम्पनियों  में  भी  योग्य  तथा  प्रशिक्षित  कम्पनी  सेकेंडरी  की  मांग  बढ़ने
 को  aren  तथा  मेरा  विष्वास है

 है
 कि  राष्ट्रीय  विकास  के  उद्देश्यों  के  अनुसार

 फब्तियों  के
 दीघेंकालीन

 विकास  के  हितों  में  कम्पनी  सचिवों  का  पेशा  कौर  मजबूत  होगा  ।

 संक्षेप  में  यह  विधेयक  कम्पनी  क्षेत्र  के  पेशावर  प्रबन्ध  के  विकास  हित
 में

 है  तथा
 मेग प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  इसे  विचारार्थ  लियां  लाये  ।

 क
 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 n
 > गगन  कम्पनी  सेक्रेटरियों  के  व्यवसाय  |  विनियमन  तथा  विकास  के  लिए  उपबंध

 करने वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाये ਂ  ।

 —  +
 भी  टी०  कार  दा मन्ता

 (
 :  मैं  प्रस्ताव  रखता  हूं

 विधेयक
 को

 15  1980  तक  राय  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  परिचालित
 किया  जाये  11.0
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 भेक

 1902

 =  लक  नव

 इस  छोट ेसे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  कि  विधेयक  को  पारित  होने  से  पहले  15  980
 तक्ष  जनता  को  राय  प्राप्त  करने  के  लिए  परिचालित  किया  जाये  ।  मंत्री  महोदय  ने  भी  कहा
 कि  पह  एक  बहुत  मददत्वयूणं  विधेयक  भारत  एक  विकासशील  देश  है  तथा  आजकल  बहुत  स
 औद्योगिक  भीर  वाणिज्यिक  संस्थाएं  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  में  आये  स्टाक  कम्पनियों  के  रूप  में
 चल  रही  यह  विधेयक  भी  ares  एकाउंटेंट्स  एक  या  कॉस्ट  एकाउंट्स  को  लाइन  पर  हो
 बताया  गया  है  ।  लेकिन  दोनों  में  भ्रातृ  है  ।  इसके  हमें  सैक्रटरी  के  लिए  भ्रपे क्षित  कोई
 विशिष्ट  योग्यता  नहीं  बतायी  गई  है  ।  एक  सखारटडें  एकाउन्टेंट  या  कॉस्ट  एकाउन्टेंट  एक  से  ध्वजिक
 कंपनियों  में  सम्बन्धित  हो  सकता  लेकिन  एक  सेक्रटरी  केवल  एक  ही  कम्पनी  का  प्रमारी

 होगा  भोर  बहू  बहुत  ही  कम्पनियों  का  प्रबंध  नहीं  करेगा  |

 सेक्रेटरी  का  पद  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  पद  है  ।  एक  भोर  बहू  निदेदाकों  के  घोडे  का  प्रवक्ता

 होता  है  ak  दूसरी  भोर  वह  कम्पनी  का  मुख्य  कार्यकारी  भ्रमणकारी  है  ।  लेखा  परीक्षा  करते
 समय  ag  एक  स्वतन्त्र  व्यक्ति  होता  है  ।  प्रमाणित  लेखों  के  संबन्ध  में  उसे  पूरे  भ्रघिकार  होते  हैं  ।
 किसी  चार  एकाउन्टेन्ट  को  उचित  नोटिस  दिये  पद  से  नहीं  हटाया  जा  सकता  ।  यदि  किसी
 नये  व्यक्ति  को  नियुक्ति  करनी  होती  हे  तो  aes  एकाउन्टेंट  को  ag  बताते हुए  नोटिस  देना  पढ़ता  हैं
 fe  भूख-प्रमुख  व्यक्ति  के  नाम  का  प्रस्ताव  है  तथा  चारों  एकाउन्टेंट  कम्पनी  की  सामान्य
 बठक  में  माग  ले  सकता  है  ओर  areal  बात  कट  सकता  है  ।  लेकिन  कम्पनी  सेनेटरों  कम्मो  के
 मामलों  का  पूर्ण  प्रभारी  होता  है  तथा  बहो  इसका  प्रबन्ध  करता  है  ।  ares  एकाउन्टेंट  या
 कॉस्ट  एण्ड  वैसे  एकाउन्टेंट  से  सेक्रेटरी  की  स्थिति  भिन्न  होती  है  ।  मैंने  पहले  मी  कहा  है  कि  एक
 चारों  एकाउन्टेन्ट  बहुत  सी  संस्थानों  का  चार्टर्ड  एकाउन्टेंट  हो  सकता  है  लेकिन  एक  सेक्रेटरी

 एक  हो  कम्पनी  के  मामलों  की  व्यवस्था  करता  है  ।

 इस  विधेयक  का  प्रारूप  वेयोरे  करने  में  वर्षों  लगे  हैं  ।  पहला  कम्पनी  कानून  1913  में

 बनाया  गया  था  |  बाद  में  इस  में  aq  1936  में  संशोधन  किया  गया  भोर  फिर  इसमें  सन  1956  में

 संशोधन  किया  गया  |  प्रारम्म  में  हम  प्रबन्ध  एजेन्ट  रखते  थे  जो  बिना  किसी  जिम्मेदारी  के  बहुत
 सो  बड़ी-बड़ी  कम्पनियों  के  कार्यों  की  व्यवस्था  करते  थे  ।  शभ्राजकल  प्रबन्ध  एजेन्टों  को  हटा  दिया
 गया  है  तथा  कम्पनी  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  सेक्रटरी  का  पद  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हो  गया  है  ।  विदोष
 तौर  से  जबकि  aga  सी  सरकारी  संस्थानों  का  कम्पनी  अधिनियम  के  grade  पंजीकरण  कपि  ला

 रहा  उसे  एक  बडी  धनराशि  की  देखरेख  करनी  पड़ती  है  ।  एक  और  उसे  निदेशकों  के  बों  द्वारा

 दिये  गये  आदेशों  निष्पादन  करना  पड़ता  है  पौर  दूसरी  ओर  उसे  प्रबन्धकों  ate  कर्म  बारियों
 पर  पूरी  पुरी  निगरानी  रखनी  पड़ती  है  ।  यह  अच्छा  होगा  कि  art  इस  सम्बन्ध  विशेषज्ञों

 की  राय  ले  लें  ।  इस  विषय  के  विशेषज्ञों  की  राय  लेने  के  agar  एक  महीने  बाद  विधेयक  को

 सदन  में  लाया  जाये  |  श्राम तीर  पर  सचिवों  की  नियुक्ति  निदेशकों  के  ats  द्वारा  उनकी  पोग्यताश्रं

 भोर  aqua  शादी  को  देखकर  की  जाती  है  ।  Ahe-T  यहां  नियुक्ति  का  तरीका  नहीं  दिया  गया

 मत  मेरा  विचार  है  कि  यदि  विधेयक  को  परिचालित  किया  जाता  है  तो  सरकार  एक  व्यापक

 विधेयक  लाने  की  स्थिति  में  होगी  ag  कम्पनियों  के  हित  में  भी  होगा  ।

 fe  मेरे  संदिग्ध  को  स्वीकार  करें  भोर
 aa:  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  2

 विधेयक  को  परिचालित  करायें  विशेषज्ञो  को  राय  प्राप्त  करने  के  पद  चात  ह्म  fat 17  ty  को

 पारित  करेंगे ।  एक  महीने  में  कुछ  नहीं  होगा  ।  शप्त  श्राप  एक  महीने  ate  प्रत  क्षा  rifera  |

 oul
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 sit  सुनील  मंत्रा
 क

 |  विधेयक
 का

 समर्थन  करते  हुए  मैं
 कुछ

 राय  व्यक्त
 ध करना  चाहूँगा |

 बैठक  कम्पनी  अधिनियम  की  एम ०  शरीर  टी ०  Glo
 >

 प्रतिनिध  कौर  प्रय
 प्रसित

 अ  Sie नियमों  का  सम्पूर्ण  विधेयक  है  ।
 »  |  अ

 उद्देश्य
 तथा  कारणों  के  विवरण  में  कम्पनी  भ्र धि नियम  का  हवाला  देकर  बहू  कहा  गया

 है  कि  |

 कम्पनी  अ्रचिनियम  1956  में  जिन  बुनियादों  विचारधाराओं  को  मसानत्यता  दी .
 दो  गई  है  उनमें  से  एक  यह  है  fe  कम्पनियों  के  कार्यकलापों  में  केवल

 हैं  नप
 बेयर घार कों  wie  ऐसे  व्यक्तियों  का  ही  हित  नहीं  रहता  है  जिन्हें  प्रबन्ध

 का  मार  सौंपा  गया  बल्कि  कमेंचारी  उपमोक्ताधों  झोर  जनसमुदाय

 द्  का  मी  हित  रहता  है  ।  क

 इत: 1 मैं  समझता  हूँ  कि  इस  विधेयक  के  उपायों  में  एक  size  ऐसे  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने

 तथा  संस्थान  से  ऐसे  व्यक्तियों  को  लाने  का  भी  है  जो  लाम  कमाने  की  प्रक्रिया  के  साथ  ही  साथ

 तमंचा  उपभोक्ताओं  तथा  भारी  मात्रा  में  जन  समुदाय  के  हित  को  भी  देख  सक  |  यदि  इद

 बिघेयक  का  यही  उदेश्य  तो  आपने  alearq  परा  में  क्या  लिखा  है  ?  मंत्री  महोदय  ने
 भी प्रपने

 भाषा  में  इसका  उल्लेख  किया  था  ।

 थ  कम्पनी  सचिवों  के  व्यवसाय  का  विनियमन  उसी  तरीके  से  करने  के  लिए  विधान
 |,  बनाने  का  प्रस्ताव

 सिया
 गया है  ।  जसे  चारों  एकाउंटेंट्स  शरीर  कॉस्ट

 द्ग वैसे  एकाउंटेंट्स  का

 लेकिन  यहां  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बात  पर  विचार  करने  की  प्रिया  करूंगी  कि  झा
 wat

 goifa  के  समय  में  जिससे  हम  गुजर  रहे  चार  एकाउन्टेंट  या  कॉस्ट  एकाउन्टेंट  के कांग

 कम्पनी  सेक्रेटरी  से  बिल्कुल  भिन्न-भिन्न  है  ।  जबकि  चार्टर्ड  एकाउन्टेंट  का  कार्य
 एक  ही  at  का

 कम्पनी  सचिवों  या  कम्पनी  प्रबन्धकों  को  aye  जटिल  संस्थानों  से  निपटना  पड़ता  ह  पोर
 इन  समस्या ग्र ों  में  एक  माननीय  समस्या है-कर्मचारियों  ate  साथ  ही  उपभोक्ताओं  की  ।

 ह समाज के
 |  हितों  का  मी  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।  मत  इस  विधेयक  का  veer ऐरे  id

 व्यक्तियों  को  सामने  लाना  होना  चाहिए  जो  वर्तमान  कम्पनी  प्रयास  की  जटिलता  र से  f
 हा सकें  ।

 श

 दूसरी  बात  ag  है है  कि  विधेयक  के  खण्ड  35  में  केन्द्र  सरकार  संस्थान  को  निदेश  ok
 संस्थान  द्वारा  सरकार  के  sce  न  मानने  पर  संस्थान  को  भंग  करने  tare  व्यापक  शक्तियां
 अपने  हाथ में  लेना  चाहते हैं  ।  मेरे  विचार  में  ऐसा  होना  ही  चाहिए  ।  इसका  थ  हुआ  कि  उस
 विधेयक  1  सरकार  व्यापक  शक्तियां

 प्राप्त
 कर  रही  है

 होना  सही  सरकार  को
 उत

 इन  शक्तियों  का  सरकार  के  पास
 मर

 परब
 भी  लगनी  चाहिए  |  ह  मैं  इस

 विवेक
 है

 a उदाहरण  हूं  ।  पृष्ठ 9,  के  उप-खण्ड  (4)
 में

 था  है  fa:—

 समिति  पदेन ह  सभापति SIT  सड
 yor  सरकार  न  परिषद्‌  के  लिए  ii iT re

 निर्देशित  weed  में  से  उस  सरकार  द्वारा  नाम
 निर्देशित

 किये  नाने  बाले ए
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 सदस्य  से  ait  परिषद्‌  द्वारा  निर्वाचित  किये  जाने  वाले  एक  सदस्य  से  मिलाकर

 बनेगी  1”

 यह  पटी  है  ।  इस  पर  कोई  आपत्ति  नवदीं  उप  खण्ड  (5)  को  देखिये  ।  इस  मैं

 ag  व्यवस्था  है
 त

 समिति  सभापति  या  उपसभापति  पदेन  जैसा  परिषद  विनिश्चय  भोर
 परिषद  द्वारा  निर्वाचित  उसके  दो  अन्य  सदस्यों  से  मिलकर  बनेगी  ।

 प्रनुतासन  समिति  में  सरकार  का  सदस्य  नाम  निर्दिष्ट  करती  है  किन्तु  परीक्षा  समिति  में

 सरकार
 क कोई  सदस्य  नाम  निर्दिष्ट  नहीं  करती  ।  इसका  भी  यह  हुआ  कि  सरकार  शक्तियों का

 प्रयोग  तो  करना  चाहती है  किन्तु  पाठ्यक्रम  तेयार  करने  में  धौर  परीक्षाएं  लेने  के  मामले  में  कोई
 उत्तरदायित्व  भ्र पने  ऊपर  नहीं  लेना  चाहती  |  सरकार  का  इसके  प्रबन्ध  में  भी  हाथ  क्यों  न

 a | मैं  स्त्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इस  बारे  में  भी  विचार  करें  ।
 ड्

 स्त  मैं  परिषद्‌  के  वित्तीय  पक्ष  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  ध्रथंसरका  यह
 विधेयक  यहां  कम्पनियों  के  लाभ  के  लिए  लाया  गया  है  ताकि  कम्पनियां  अधिक  कुशलता  से  तथा
 सक्षम  रूप  से  कार्य  कर  सकें  ।  इस  प्रकार  यदि  दस  संस्थान  को  चलाना  है  तो  उसके  पास  घन
 कहां  से  करायेगा  ?  खण्ड  18  में  वित्त  स्रोत  के  बारे  में  उल्लेख  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  को  यह  quia
 देना  चाहता  हूँ  कि  वह  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  क्या  कम्पनियों  पर  इस  सम्बन्ध  में  भी  जोर
 दिया  जा  सकता  है  कि  बे  श्रंशादान  करें  ताकि  ag  संस्थान  समुचित  लग  से  शर  सुचारु  रूप  से  चल
 सके  ।  धन्यवाद  |

 थो  नारायण  ate  हम  इस  विधेयक  का  समधन  करते
 |  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  विधेयक  सभा  के  समक्ष  इसलिए  लाया  गया  है  क्योंकि  सरकार

 > पशु  महसुस  करती  ए  fe  समय  थ्रा गया  है  लब  कि  कम्पनियों  के  कार्यों  को  विनियमित  किया
 नाना  चाहिए  ।  निगमित  क्षेत्र  नियंत्रण  किया  जाना  है  कौर  कुछ  नियम  भोर  उपबंध  बनाये  जाने

 चाहिए  ताकि  यह  क्षेत्र  सुचारु  रूप  से  चल  सके  ।  इन  कारों  से  हम  इस  विधेयक  का  समेत  करते

 हैं  पोर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  उचित  है  ।  इसे  ठीक  समय  पर  लाया  गया  है  ।  पहां
 तक  हमारा  aaa है  इसके  समधन  के  साथ-साथ  मैं  इस  पर  कुछ  सामान

 टिप्पणियां  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  मन  में  कुछ  आशंकाएं  हैं  धाप  मानते  हैं  हमारी  भरी-ब्पवस्था

 का  निगमित  क्षेत्र  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  है  जो  कि  काफी  दाव्तिशाली है  ।  हमारी  सरकार

 भी  जानती  है  कि  यह  क्षेत्र  कितना  afer  है  ।  हमारी  भ्रंश-व्यवस्था  प  जनवादी  श्रेय-व्यवस्था  है  ।

 हम  अनेक  वर्षों  से  fama  की  पूंजीवादी  पद्धति  a  अनुसरण  करते  रहे  हैं  ।  हमने  बिना  नियंत्रण  के

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  विकसित  होने  दिया  है  ।  अतः  हम  महसुस  करते  हैं  ate  जेसा  कि
 उद्देश्यों

 भोर

 समाज कारणों के  कथन  में  कहा  गया  सरकार  भी  महसूस  करती  कि  यदि  निगमित  क्षेत्र में

 के  हितों  की  सही  ढंग  से  रक्षा  करते  हुए  सही  व्यक्तियों  द्वारा  नहीं  काम  किया  जाता  तोर

 भ्रम-व्यवस्था का  विकास  रुक  जायेगा  ।  विधेयक  को  स्थापित  करने  का  एक  बु  नियाज़ी  a tae SILT

 ag  भी  है  ।
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 प  ला

 धरत: २  नया  कि  कामरेड  सुनील  मंत्रा  ने  कहा  विधेयक  के  उपबंधों  का  मैं
 समेलन  करता हूं

 किन्तु  यदि
 कोई  कमियां  हैं  तो  उन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिए  कौर  यदि  श्राप  चाटें  भोर  wiz

 एकाउटेंन्टों  की  तरह  का  एक  बिघेयक  लाते  हैं  तो  वह  बिल्कुल  सही  बात  होगी  क्योंकि  कम्पनी-सचिवों

 को  अनेक  धन्य  बातों  को  मी  देखना  पड़ता  उसे  मालिकों  जो  कि  कर्मचारियों  के  ate  राष्ट्रीय

 हितों  के  खिलाफ  होते  हितों  को  रक्षा  करनी  पड़ती  है  कौर  साथ  ही  तमंचा  रियों  को  भी  सम्भालना

 पड़ता
 शै 2  |  इस  बात  को  ध्यान  में  wear  जामा  चाहिए  ।  भ्राद्या  है  कि  ag  इसका  उत्तर  दंगे ।

 मैं  प्राया  करता  हूँ  कि  सरकार  इस  इच्छा  को  कार्यरूप  देगी  कौर  विधेयक  के  उपबंधों  का

 क्रियान्वित  किया  जायेगा  किन्तु  qa  भय  है  कि  निगमित  क्षेत्र  विघियक  के  उपबंधों  का  bs (2) fs

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  उल्लंघन  करेगा  ।  qa  इस  बात  की  आशंका  है  किन्तु  में  विधेयक
 को

 सफलता  की

 कामना  करता  हूं  ।

 न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  (sit  पी०  श्री  दामन ना  ने  एक

 बात  को  लेकर  विचारा  प्रस्ताव  पर  संशोधन  पेदा  किया  है  ।  उनका  कहना  है  कि  नहं  तक  किलो

 कम्पनी  के  सचिव  का  सम्बंध  बह  एक  ही  कम्पनी  से  सम्बद्ध  होता  है  शीर  इस  बात  में  वहू
 एकाउंटेंटों  शौर  कास्ट  अकाउंटेंटों  से  अलग  होता  है  ।  पह  मानते  हुए  कि  कम्पनी  ition

 fi ve  क्षेत्र  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  होता  है  भौर  यह  कि  ससे  जटिल  सदस्यों  पे
 निपटना  पढ़ता  उसके  इस  प्रस्ताव  पर  कि  विधेयक  पर  15  जुलाई  1980  तक  जनमत  जात

 लिया  गम्मीरता  से  विचार  करने  पर  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा हूं  कि  केवल  इस  arse  पर

 कि  सचिव  किसी  एक  कम्पनी  विशेष  से  सम्बद्ध  होता  है  घौर  यह  कि  उसके  काम  को  देखते  हुए
 थि

 विधेयक  पर  जनमत  लिया  जए  संशोधन  को  स्वीकार  करने  का  कोई  वैघ  कारण  नहीं  पेरे
 a

 विचार  में  इस  प्रकार  की  कोई  झ्रावदयकता  नहीं  है  ।

 यह  mada  संतोष  को  aa  > ठ  कि  विधेयक  को  सभी  सभी  विशेषकर  विपक्षी

 सदस्यों  का  समर्थन  प्राप्त  द्वारा  ।  विपक्ष  के  मेरे  दो  मित्रों  श्री  aa  मंत्रा  ate  श्री  नारायण

 बौने  इसका  समधन  किया है  ।  श्री  मंत्रा  ने  एक  महत्वपूरणां  बात  उठाई  |  उन्होंने  पूछा
 है  कि

 क्या  भ्रामक  यही  है  कि  केवल  पुनीत  ofafed  व्यक्ति  इस  संस्थान  से  बाहर  निकलें  |

 .  इस  बात  को  स्वीकार  करते  गये  कि  निगमित  क्षेत्र  के  प्रबन्ध में  कम्पनी  सेक्रेट  को  बड़ी
 जटिल  समस्या ग्र ों का  समामना  करना  पड़ता  उनका  विचार  था  कि  यदि  केवल  प्रशिक्षित

 ठ की  तयार  किया  जाना  तो  ऐसे  व्यवित्तयों  में  गतिशीलता  नहीं  होगी  ।  मैंने  उनके

 द्वारा  दय  गये  तक  से  यही  पथ  लगाया  है  ।  az  awe  कि  कम्पनी  सेक्रेटरी  निगमित  क्षेत्र  के  प्रशासन

 में  प्रमुख  कार्यकर्ता  होता  है  कौर  क्योंकि  उसे  प्रबन्ध  तथा  विभिन्‍न  समस्या ग्र ों  से  निबटना  पड़ता
 है  लये  मेरे  विचार  है  ag  कौर  भी  आवश्यक  है  कि  ag  एक  प्रशिक्षित  safes  होना  चा
 श्र  कुछ  भी  हम  करना  चाह  रहे  हैं  वह  पहले  से  ही  इसके  लिये  एक  संस्था  भी  है  जो  कम्पनी
 सैक्रेटरी  की  परीक्षा  का  श्रायोजन  करती  है  तथा  अभी  भी  जिन  कम्पनियों  के  पास  25  लाख
 रुपये से  सधी  क  पु  जी  ठ  we  ने उठ  ऐसे  योग्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  नौकरी  पर  रखना  श्रीनिवासन  होता
 हूँ  ।  हम  pa  समय  विज्ञापन  पद्धति

 के
 सांविधिक  मान्यता  दे  रहे  हैं  ।  इसी  ये  इस  बात को  ध्यान

 ध्यान  रखते  हुये  यह  अत्यन्त  प्राववयक  है  कि
 प्रौढ़  भ्रमित

 संख्या  में  oft feta

 ल

 ब्यक्ति  हों  ।  ag
 संभव  है  कि  कुछ  समय  वाद  ऐसी  कम्पनियों  जिनकी  पूजी  25.  लाख से  कम  है  प्रशिक्षित
 कम्पनी  सेक्रेटरी  नियुक्त  किये  जाये  ।
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 ee

 खण्ड  16  (5)  जोकि  परिवारों  के  सभ
 में  हैं  पढ़ने

 से  श्री  dar  का  यह  मी  विचार
 था  कि  सरकार  परीक्षा  समिति  Tal  समितियों  के  दायित्व  को  स्वीकार  करने के  लिये

 तैयार  नहीं  है  उसका  उदय  यह  ह  कि  नहा  तक्र  | 6  4  6  (5)  का  सम्बन्ध  है  सरकार  उक्त
 संस्था के  सामान्य  कार्यचालन  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहती  &  ||  परीक्षा  समिति  गे  स्वतन्त्र
 दर्जा  दिया  wa  ताकि  परीक्षा  समिति  सहित  संस्थान  की  बनी  रहे  ।  परीक्षा  समिति

 में  एक  ब्यक्ति  को  नियुक्त  करके  भ्रथवा  नामनिदिष्ट  करके  सरकार  आवश्यक  ६.2 ह  लोचन || |  का
 बनेगी  कि  एक  व्यावसायिक  निकाय  की  परीक्षा  समिति  के  कार्यचालन  में  हस्तक्षेप
 रहा है

 खण्ड  35  के  सम्बन्ध  में  श्री  मैत्री  यह  अच्छी  प्रकार  से  जानते  कि  ag  एक  भ्र वशिष्ट
 है  जोकि  सरकार  ary  लिये  रखती  जिससे  कि  यदि  ऐसी  स्थिति  पे  हो जाये

 कि जब  भ्र धि नियम  के  अर्न्तगत  कार्य  चालन  अस्तव्यस्त  हो  जाने  की  संभावना  हो  तब  श्रावदयक

 निदेश  जारी  किये  जा  सक  ।  यह  ठीक  वसी  है  जैसाकि  निर्वाचन  की  भाषा  में  प्राण  ee

 कहा  जाता  जिससे  कि  सरकार  के  पास  कुछ  प्रविष्ट  शक्तियां  रखी  जा  सकें  ताकि
 afafiar rst ficsr

 कॉलर

 के  ललित  रूप  से  कार्य  चालन  के  लिये  जब  भी  श्रावक  हो  कुछ  निदेदा  जारी  किये

 ना  सकें  थ्

 न  सुनाई  सन्ना  मेरा  अनुभव  इससे  कुछ  भिन्न  है  ।  फिर  हर  बार  ऐसा  ही  होता  है  कौर
 ag  श्रघिकारात्मक  बन  जाता  है  ।

 ि

 शी  पी०  दिवाकर  :  श्री  aay  अनुभव  अलग-अलग  होते  हैं  ।  खण्ड  18  को

 qeq Tt, afro & faa arqiq

 के  चित्त  के  grace  में  श्री  मंत्रा  का  विचार  है  कि  परिषद्‌  को  aera  करने
 के  लिये  कम्पनियों  को  बाध्य  किया  जाना  चाहिये  ।  खण्ड  18  को  पढ़ने  पर  मेरा  विचार  है  कि
 यदि  खण्ड  18  के  विभिन्न  उपखंडों  को  ay  fear  जाये  तो  परिषद्‌  को  पर्याप्त  वित्त  प्राप्त

 हो  सकता  है  किन्तु  यदि  हमें  ऐसा  लगा  कि
 परिपाक

 को  घन  की  कमी  हो  तो  श्री

 मैत्र  को
 मैं  भाइवासन  दिलाता हूं  कि  ऐसी  स्थिति  में  यदि  श्रःवद्यकता  हुई  तो  हम  wae

 शोधन  करेंगे  ।  किन्तु  जैसी  स्थिति  wa  हैं  हुम  उस  बात  से  सन्तुष्ट  हैं  कि  खण्ड  18  हितों  क श

 समुचित  सुरक्षा  प्रदान  करता  है  तथा  खण्ड  18  के  द्वारा  ही  पर्याप्त  वित्त  जुटाया  ar  सकता  ys

 मैं  श्री  नारायण  चोबे  का  श्राभारी  हूँ  जिन्होंने  aga  इस  पुस्तक  की  दाते  के  साथ  कि  जो

 प  ने  कहा  उस  पर  विचार  किया  जाना  श्रपेक्षित  सामान्यतया  विधेयक

 का किया  है  ।  मैंने  श्री  मंत्रा  द्वारा  उठाये  गये  yea  के  सम्बन्ध  में  भ्र पनी  बात  कह द
 हीं लिये  में  श्री  नारायण  चौबे  द्वारा  दिये  गये  तकों  का  पृथक  रूप  से  उत्तर  देना  भा वस् यक न

 समझता  |  यद्यपि  उन्होंने  विधेयक  की  प्रदांसा  की  तथापि  उनका  विचार  है  कि  वि  बयक  के
 |: ज

 उपबन्धों को  जिस  रूप  में  हामिल  किया  गया  २]  |  उस  रूप में  निजी  क्ष  उनको पु  f  रूप से

 i  ry  नहीं  होने  दंगे  ।  यह  एक  श्रीलंका है  ।  जब
 विधेयक

 संविधि  पुस्तक  में  शामिल  हो  ह जायेगा  at

 ag  भाशंका  fags  हो  जायेगी  ।  यत्र  सम्भव  है  कि  कुछ  नीति इत  स्वा  वाले  प्रश्न  कानून  की  उपेक्षा

 कार्यवाही  की  जायेगी तो  उन्हें हँ  उसके  परिणाम
 को करने  की  कोशिश करें  जीत ूज

 ra
 Rigel  ४  a भुगतने  के  लिये  भी  तयार  रहना  चाहिय े।
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 इस  संबंध  में  मैंने  क कदा  a  है
 हवा

 बद  मात
 हो ध्यान  में  रखते  हुये  कि  सभा

 पक  पर  बिचार  किया  जाय े। में  सभी  पक्ष  विधेयक  के  पक्ष  में  मेरा  निवेदन  है  कि  fad

 श्री  मन्ना  अरपना  संशोधन  वापस  |  रहे  हैं  agar  उस  पर  जोर सभापति  महोदय

 दे  रहे  हैं  ।

 ait  टी०  भार०  दा सत्ता  मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  महोदय  प्
 ai

 झा इवा सन  चाहता  F  भोर  तब  झपना  संशोधन  वापस  AAT  चाहता  हूँ  ।

 भी  पी०  शिव-शंकर :  इस  सम्बन्ध  में  बनता  को  राय  प्राप्त  करना  भप्रावश्यक  नहीं  है  ।

 स
 बारे  में  मैं  क्या  भ्राइदवासन  दे  सकता  हूँ  |

 ail  नौ  धार ०  MAAT:  मैं  विधेयक  के  महत्व  को  कम  नहीं  करना  चाहता  st  नही
 wa  संविधि  पुस्तक  में  शामिल  करने  की  भ्रावश्यकता  को  कम  करना  मुझे  केवल

 यही  चिन्ता  है  कि  विधेयक  में  ऐसे  उपबन्ध  शामिल  नहीं  किये  गये हैं  जो  कम्पनी  प्रबन्ध के

 हित  में  हों  ।  हम  इसमें  प्रभी  भोर  सुधार  कर  सकते  हैं  ।  मेरा  विचार है है  कि  6  महीने  प्रिया

 एक  वर्ष  के  इन्दर  जब  हमें  कुछ  भ्रनुभव  प्राप्त  हो  जायेंगे  तब  माननीय  मंत्र  महोदय  प्रभुत्व
 करेंगे  कि  कुछ  धन्य  कठिनाइयां  मी  हैं  ale  उनको  ध्यान  में  रखते  यदि  शभावश्यकता हुई  तो

 कोई  संशोधन  लायेंगे  ।  इस  श्रद्धा  के  साथ  मैं  अपने  संशोधन  पर  ary  काय  वाही  नहीं  चाहता gi

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  श्री  धमाका  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  भ्रनुमति
 करती  है  ।

 -

 कुछ  माननीय  सदस्य

 संशोधन  सभा  की  agate  वापस  लिया  गया  |
 +

 सभापति  महोदय  प्रदान  यह  है  कि

 कम्पनी  सेक्टरों  की  वृत्ति  के  वनि यमन तथा  विकास  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  पड

 प्रस्ताव  eaten we
 होय : सभापति  aa  सभा  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  करेगी  ।

 खण्ड
 2  से  39  तक

 कोई  संशोधन नहीं  है  ।  प्रदान  ग्रह  है  कि  :

 que  2
 से  39  तक  विधेयक  का  a  य

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar
 खण्ड  2  से  39  बीटेक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  महोदय  पहली  अनुसूची  तथा  दूसरी  अनुसूची  के  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन
 =  sg ७ नहीं  है  यह  है  कि

 :

 ी  दो  विधेयक  का  sin  बनें  1" vagal  एक  तथा

 प्रस्ताव  हथो कृत  हुआ  ।
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 पहली  अनुसूची  तथा  दूसरी  श्रचुसुची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 t
 भप्रधिनियमन  सुत  तथा  नाम  विधेयक  का  ग्रेग  बने  हु

 =  _..
 प्रस्ताव  स्थापित  आ ॥

 wos  1,  झधिनियसन  सुन्न  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  | ह |

 सभापति  set  यह  है  :

 विधेयक  को
 पारित  किया

 ara

 लोको  बंगालियों
 द्वारा  हड़ताल  वापस  लिये  जाने

 ..
 के  बारे  में

 ८  मै रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्र  (at  सी०  के०  जाफर  :  सभा  को  यह  जानकारी
 देते  हुये  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उत्तर  रेल  के  दिल्‍ली  डिवीजन में  लोकों  रनिंग  के  जिन  कुछ  लोगों  ने
 7-6-80  से  काम  करना  बन्द  कर  दिया  था  wa  उन्होंने

 16-6-80
 की  मध्यरातघ्न  से  agar

 आन्दोलन  समाप्त  करने  का  निर्माण  किया  है  ।  ।

 ः  i  ध  क्र

 .
 भ्र धि वक्ता  )  |  dig

 |  अ

 श्रधिवकता  1961  में  प्रौढ़  भागे  संशोधन धन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 यह  एव  संदीप  |  विधेयक  कौर  qa  mars  कि  यह  विवादास्पद  नहीं है  ।  श्रमी  हाल
 = |  1  ग में  मालूम  हुई  विषमता  को  दूर  करने  के  उदेश्य से  इस  रा  प्रचधिवक्ता  श्रधघिनतियम  में

 संशोधन  feat  जाना  अत्यंत  श्रावश्यक  है  ।  जैसा  कि  सभा  तुम  है  बम्बई  ale  कलकत्ता  के

 उच्च  न्यायालयों  के  समूल  क्षेत्राधिकार ों में  कई  वर्षों  से  दोहरी  प्रणाली  लागु  रही  है  ।  दूसरे  शब्दों

 में  यह  आवश्यक  था  कि  न्यायवादी  जो  कि  मून  क्षेत्रा पि कारों  में  कार्यवाही  करने  का

 afaaret  था  भ्र धि वक्ता  को  अनुदेश  दिया  जाए  ।  वकालत  करने  याने  त्पायवादियों  का  एक  ऐरिक

 वग  है  जो  भवि वक ता  नहीं  है  ।  दोहरी  प्रणाली  जो  कि  भारत  के  केवल  इन्हीं  दो  शहरों  में  प्रचलित
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 ——_—_———  णा

 के  कारण  काफी  विवाद  धन  हैं  ।  अतत  संसद  में  प्रणाली
 को  समाप्त  करने पर

 बिचार  किया  गया  ताकि  में  लाईं  जा  सके  कौर  कानूनी  व्यवसाय  करने  थालों

 का  एक  ही  वग  झर्थातु्‌  केवल  भ्रघिवक्ताओओं  का  at  ही  विद्यमान  रहे  ।

 इस  उद्देश्य  को  कार्यरूप  देने  के  लिए  ही  श्धिवकता  संशोधन  1976  पारित

 fear  गया  जिससे  न्यायवादी  कहे  जाने  बाले  वकीलों  का  वर्ग  समाप्त  हो  गया है  भोर  पहले के
 सभी  न्यायवादी  श्रधघिवक्ता  बन  गए  ।

 किन्तु  प्रधिवकताशओं  के  रूप  में  वरियता  निश्चित  करते  समय  न्यायवादी  के  रूप  में  उनके

 अनुभव  भोर  प्रतिष्ठा  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ate  विषमताएं  उत्पन्न

 हुई  घोर  aaa  वर्षों  से  वकालत  कर  रहे  भोर  अनेक  वरिष्ठ  योग्यता  प्राप्त  4 "MOEN rataatfeat  को  ऐसे
 अ्रचिवक्ताओओं  से  कनिप्ठ  कर  दिया  जिन्होंने  बहुत  ara  में  वकालत  करना  शुरू  किया  भोर
 इस  व्यवसाय  में  उनको  प्रतिष्ठा  मी  कम  थी  ।

 इस  विषमता  के  बारे  में  भारतीय  बार  काउंसिल  की  राय  ली  गई  ale  बार  काउंसिल
 इन्च  बात  पर  सहमत  हुई  कि  जो  न्यायवादी  अप्रचिवक्ता  बनाए  गए  हैं  उन्हें  कानूनी  व्यवसाय में
 उनकी  पूर्व  प्रतिष्ठा  के  समुचित  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  ।

 इसलिए  प्रस्तावित  किया  गया  कि  धारा  17  की  उपधारा  (3)  में  यह  उपबंध  करने
 के  लिए  संशोधन  किया  जाए  कि  न्यायवादी  के  रूप  में  नाम  पंजीयन  कराने  की  तारीख  के  प्रारूप
 ही  भ्रधिवकता  बने  न्याय वादियों  की  वरीयता  निर्धारित  की  जाएगी

 दूसरा  संशोधन  श्रधिवक्तामों  में  प्राथमिकता  से  संबंधित  है  ।  star  कि  माननीय  सदस्य
 नानते  बार  काउंसिल  के  नेता  के  रूप  में  भारत  के  महा  न्यायवादी  को  अन्य  समी  प्रधिवक्ताप्ों
 की  तुलना  में  प्राथमिकता  प्राप्त  उसके  वाद  भ्रष्टता  के  क्रम  में  मरत  के  सालिसिटर  जनरल
 भौर  फिर  भ्र पर  सालिसिटर  जनरल  ara  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  सरकार  का  काम  काफी  बढ़

 गया  है  ale  पह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मुकदमों  में  समुचित  प्रतिवाद  किया  जा  शक  एक

 भोर  द्वितीय  भ्र पर  सालिसिटर  जनरल  की  नियुक्ति  श्रावक  हो  गई  है  ।  द्वितीय  शरीर  सालिसिटर
 जनरल  की  नियुक्ति  की  शतं  तथा  उग्रता  श्रीपत  में  उसकी  स्थिति  भ्र पर  सालिसिटर  जनरल  के
 समान  ही  है  ।  उसके  काम  भी  उनके  समान  ही  है  ।  इसलिए  ag  समुचित  और  आवश्यक  ही  है  कि
 द्वितीय  भ्र पर  सालिसिटर  जनरल  के  पद  को  कानूनी  मान्यता  दी  जाए  ताकि  महान्यायवादी
 सालिसिटर  जनरल  कौर  ऊपर  सालिसिटर  जनरल  के  तुरन्त  बाद  ही  उनको  प्राथमिकता  दी
 जा  सके  ।  इसलिए  अधिवक्ता  अघिनियम  की  घारा  23.0  के  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  जाता

 है  ताकि  दूसरे  अपर  सालिसिटर  जनरल  के  तुरन्त  बाद  ग्रोवर  राज्यों  के  महा  a  घवक्ताग्रों थे

 पहले  उन्हें  प्राथमिकता  मिल  सके  ।

 यहाँ  og  उल्लेख  करना  संगत  होगा  कि  इसी  उद्द  ब्य  से  पिछली  लोक a मा  में  भी  विधेयक
 a

 पुर:स्थापित
 किया  गया  था  किन्तु  वह  व्यतीत  हो  गया

 ड्

 इसलिए  मैं  a  ऐसी  कार्षवाद्दी  करने  की  सिफारिश  करता  e!

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव
 पटा  जाए

 ie

 श्रघिववता  श्रीविजय  1961  में  ae  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाए
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 eft  विजय  कुमार  यादव  |  जे

 सभापति  HeIG4  जसा sit  विजय  कुमार  यादव  मंत्री
 bape  es

 x

 बताया  कि  यह  जो  बिल  जिसमें  कोई  विवाद  नहीं  हो  यह  बात  सट्टी  नहीं  मैं  इस
 fsa ल  का  समन  करते  हुए  कुछ  बातों  को  श्रमिक  माध्यम  से  सरकार  के  सामने  रखना  चा

 इता  हूँ  ।

 न्याय  जगत  की  जो  at  स्थिति  चाहे  वह  न्याय  का  सवाल  हो  या  फिर  पुरे  देश  के  इन्दर
 को  हमारे  एडवोकेट्स  उनकी  जौ  स्थिति  मैं  उसकी  तरफ  आपका  ध्यान  आकर्षित  कर

 ना
 चाहता  हूँ  ।  राज  जेसे-जसे  दिन

 गुजरते
 जा  रहे  हैं  पूरे  देश  के  इन्दर  न्याय  के  सिलसिले  में

 प्रश्नवाचक  fag  a  लगता  जा  दै  ।  राज  पूरे  देश  में  न्याय  पर  पसे  का  असर  हो  रहा  पर बी
 का  प्रसर  हो  रहा  कौर  न्याय  पर  राजनीतिक  दबाव  का  mat  हो  रहा  है  ।  पिछले  कुछ  वर्षो ंसे

 पह  बात  बड़े  पैमाने  पर  महसुस  की  जा  रही  है  कि  न्यायपालिका  की  न्यायपालिका  की  दक्षता
 धौर  उसकी  श्राजादी  राज  पहले  के  मुकाबले  में  नहीं  है  ।  खास  तौर  पर  शासक  पार्टी  का  दबाव

 जिस निर्मित  तौर  पर  न्यायपालिका  पर  पड़  रहा  है  alt  न्याय  aa  उस  तरह  ase  नहीं

 तरह  की  भ्राजादी  की  कल्पना  हमारे  संविधान  ने  की  थी  ।  यही  वजह  है  कि  arse  देश  के  सामने
 भ्रमर  यही  स्थिति  रही  कौर  सरकार  ने  तथा  खास  तौर  पर  संसद  ने  इस  पर  गहरे  तौर  पर  विचार
 महीं  किया  तो  न्यायपालिका  पर  &  जनता  का  विदेस  उठ  जयेगा  ate  देश  के  अन्दर  एक  बहत
 ही  काला  दिन  कराने  वाला  है  ।  इसलिए  मेरा  ag  स्पेसिफिक  सुभाव  है  कि  राज  जो  न्यायपालिका
 की  गिरती  हुई  स्थिति  है  ax  उस  पर  छाक-व-धूहा  बढ़  रहा  इसमें  सुधार लाने  हेतु
 एंड-मिन्स  का  पता  लगाने  के  लिए  कानून  के  विशेषज्ञों  जोर  पालियामेंट  के  सभी  दलों  क ेस सदस्यों
 की  एक  कमेटी  बनाई  जानी  जो  इस  पर  विचार  करक  कौर  इस  निष्पक्षता  और
 स्वतन्त्रता  की  गारन्टी  करने  के  रावाल  पर  सुभाव  दे  सके  ।

 दूसरी  बात  खो  मैं  कहना  चाहता  वह  यह  है  कि  हमारे  यहां  लीगल  प्रोफेशन  में  भी
 काफी  गिरावट  ग्रा  रही  है  ।  देश  के  इन्दर  जिस  तरह  से  बेरोजगारी  बढ़  रही  wa  कानून की
 पढ़ाई  प्राम  तौर  पर  रोजगार  के  माध्यम  के  लिहाज  से  की  जा  रही है  |  लौटकर  कोर्स र या  हायर
 टेंस  में  जो  स्थिति  वह  स्थिति  यह  है  कि  चन्द  लायंस  को  चन्द  एडवोकेट्स  को

 छोड़कर  ज्यादातर  जो  एडवोकेट्स  वे  रोजी  रोटी  के  ख्याल  से  इस  प्रोफेशन  को  एडोप्ट  करते
 लेकिन  वहां  मी  उनको  मीरानी  होती  है  ale  जहां  का  स्टैंड  गिरता  ar  रहा  है  ।  मेरा  इस

 सिलसिले  में  एक  स्पष्ट  सुभाव  है  कि  उस  tees  को  ऊंचा  करने  के  लिये  सरकार  को  यह  चाहिए

 कि  लायर्स  का  एक  पेनल  तेयार  करे--एडवोकेट  होने  की  ट्रै सियत  से  मुकऋ  को  भी  तजुर्बा  है--बहुत
 सारे  ऐसे  एडवोकेट्स  हैं  जिनको  दस-दस  साल  की  प्रेक्टिस  के  बाद  कोई  नहीं  मिलता  ।

 ug  बात  नहीं  है  कि  उन  के  प्रकार  एबिलिटी  नहीं  यह  बात  नहीं  है  कि  उन  को  कनून  की

 जानकारी  नहीं  लेकिन  owt  जो  पैसे  ale  राजनीतिक  दबाव  की  स्थिति  है  उसका  असर

 उन  पर  पड़ता  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  एक  पैनल  तैयार  किया  जिस  में  नए  ate  पुराने  दोनों

 तरह  के  एडवोकेट्स  को  रखा  जाय  झोर  मुकदमों  के  इन्दर  चाहे  पक्ष  के  हों  या  विपक्ष  के  हों  उन

 को  निःशुल्क  र लीगल  एड  देने  की  जिम्मेदारी  सरकार  aqa  ऊपर  ले  भोर  उस  पैनल  के  ज़रिये  जो

 मुकदमे  बहुत  ही  ६  ai feraer  स्टेज  के
 A

 वे  नये  एडवोकेट्स  को  मिलें  ate f
 न  में  ज्यादा  मेहनत

 बी  जरूरत  उम्दा  ज्ञ  की  जरूरत  उन  को  पुराने  एडवोकेट्स  को  fear  वो नियर

 kd
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 एडवोकेट्स  को  feat  जाय  तथा  के  त्र  फीस  तमाम  एडवोकेट्स
 नवल

 देने  की  व्यवस्था
 करे  ।  झगर  ऐसा  किया  गया  तो  [i ot fafeaa  तौर  पर  इस  प्रोफेशन  में  जो

 जो  गिरावट  रही
 उस  को  चेक  किया  जा  सकता  उस  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता

 दै
 ।  इस  ae  राज

 लायंस के  peat  जो  गरीबी  ate  परेशानी  उस  को  भी  हम  दूर  कर  सकते हैं  ।

 सी  सिलसिले  में  मेरा  एक  सुकून  यह  भी  है  कि  देश  के  भ्रमर  कई  तरह  के
 लोगों को

 पेन्शन  देने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  श्रीखंड-एज  पैदा  बहुत  लोगों  को  मिल  रही  कुछ

 सूबों  में  किसानों  को  पेन्शन  देने  की  व्यवस्था  की  जा  रही है  ।  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि
 सें

 बहुत से
 समाजवादी  देवों  में  तमाम  लोगों  को  पेन्शन की  व्यवस्था है  उसी  तरह  से  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट क गे

 चाहिए
 कि  50  ag  तक  जो  देश  में  कानून  की  सेवा  करने  के  बाद  gs  हो  जाते  जब  उनकी पेटिस  नह

 चलती  उन  के  सामने  रोजी-रोटी,की  समस्या  Far  हो  जाती  उन  को  भी  सरकार  की  तरफ से
 पेन्शन  देने  की  व्यवस्था  की  जाय  ।  मैं  समझता  हूँ-ऐसे  लायंस  संख्या  देश  में  बहुत  ज्यादा  नहीं
 है  प्रौढ़  गन मेंट  का  बहुत  बड़ा  एक्सचेकर  इस  में  खर्चें  नहीं  होगा  ।  मेरा  यह  स्पेसिफिक  qu

 कि  सरकार  को  इस  मामले  में  पहल  लेनी  चाहिए  are  तमाम  बूढ़े  ्रधिवक्ताओओं  के  लिये

 की  व्यय  तथा  करनी  चाहिये  |

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 भी  जेवियर  ated  मैं  अधिवक्ता  अधिनियम  61  की  धारा

 17 (
 [  घारा  23  (1)  में  मिल  जाने  वाले  इन  संशोधनों  का  समर्थन  करता

 हूँ  ।

 दर  कदो  मत  विधेयक  को  stad  बरते  हए  माननीय  मंत्री  थी  त  इस  विधेयक  को

 प्रस्तुत  करने  ने  के  दो  कारण  बनाए  हैं  ।  पहला  कारण  न्याय  दादियों  धौर  उनकी  वरियता के  बारे

 में  शर  दूसरे  भाग  में  ऊपर  सॉलिसिटर  जनरल  तथा  न्यायालय  में  प्राथमिकता  के  उनके

 अघिकार  का  उल्लेख  है  ।  उनके  भाषण  में  जिस  बात  ने  qa  आकर्षित  किया  वह  है  उच्चतम

 न्याय  में  होने  वाले  कार्य  का  उल्लेख  ।  उन्होंने  कहा  कि  चू  कि  वहां  काम  बहुत  ज्यादा

 इसीलिए  द्वितीय  सोलिसिटर  जनरल  का  पद  बनाने  की  झावइ्यकता  है  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  ऐ से  पूछ  सकता हूँ  कि  बया  इससे  उच्चतम  न्यायालय  का  काम  कम  हो  जायेगा  ।  या  इसके

 कारण  उच्चतम  न्यायालय  का  कितना  काम  कम  हो  जायेगा  ?  यदि  श्राप  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों

 ot  उच्चतम  न्यायालय  के  रिकार्ड  देखें  तो  इस  बात  से  मापकों  बहुत  ग्लानि  होगी  कि  हमारे देश  में

 ऐसे  सेकड़ों  मामले  विचाराधीन
 हैं

 |  यदि  उच्च  न्यायालयों  झ्र ौर  उच्चतम  न्यायालय  की  यही  fenfa
 ?

 है  तो  उसके  सुधार  के  नया  उपाय हूं  ्य

 के  सूचना  करने  वाल लों  के  लि  वुह  | जह त
 तशन  dara है  मैं  प्रिये  देश  के

 उच्चतम  न्यायालय  कम्प  उच्च  न्या
 यात्रियों

 की  सभी  पर  प्रकाश  डालना  नहीं  चाहता

 क्योंकि  माननीय  संघी  ही  एक  अधिवक्ता  रहे  हैं  ।  उन्हें इस  बारे  में  जानकारी है  फिर  मी  मैं

 उनकी  जानकारी  में  रात  लाना  चाहता  हूं

 समापति  महोदय  :  एक  जरा  सुनिए  ।  वे  वकालत  करते  frig  इस  समय  वे

 वकालत  नहीं  करते  हैं  ।

 220



 26  1902  अधिवक्ता  विधेयक

 $$$  $$  —

 ot  जे  वियर  ध्राकल :  महोदय  ।  मैं  एक  कौर  बात  ask  विचारार्थ  प्रस्तुत
 भोर  बहु  है  न्यायालय  के  शुल्क  के  थारे  में  ।  राज  के  समाचार-पत्र  -  में  यह  पढ़  कर  भ्रत्यन्त

 गा
 ता  हुई  कि  माननीय  मंत्री  ने  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  उच्चतम  न्यायालय  की  शुल्क

 कौ  ऊंची  दर  पर  भी  ध्यान  दिया है  एक  att  बात  जो  मैं  उनके  ध्यान  में  साना  चाहता  तह  ह्
 दण्ड  संहिता  तथा  सिविल  प्रक्रिया  संहिता में  विन्नम्बकारी  प्रक्रिया  ।  यह  उचित
 समय  है  जब  हम  सरलीकृत  प्रक्रिया  का  पालन  करना  शुरू  करे  मुकदमा  करने  areal  तथा
 उनके  उत्तराधिकारियों  को  अंतिम  निर्णय  सुनने  के  लिए  aga  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  न  करनी  पड़े  ।  ae
 समय  धा  गया  है  जब  हमें  समाज  की  समाजवादी  ढाचे  में  न्यायालय  की  भूमिका  की  पुनरीक्षा
 कर  ही  लेनी  चाहिए  ।  cafe  हमें  ऐसी  न्यायिक  प्रणाली  विरासत  में  मिली  है  जिसके  कारण
 इस  देश  के  गरीबों  की  शिकायतें  कम  हुई

 हैं  ?  किन्तु  ऐसे  कितने  लोग  जो  न्याय  पाने  के  लिए
 न्यायालय  में  इतना  आधिक  घन  खर्च  कर  सकते  है  ?

 इसलिए  मेरा  निवेदन है  कि  भव  ऐसा  समय  ar  गया है  जब  हमें  act  समाज  के  समाजवादी
 ढांचे  में  न्यायपालिका  की  भूमिका  के  बारे  में  विचार  करना  होगा  ।  न्यायवादी  का  पद  समाप्त
 कर  दिया  गया  है  भोर  इस  संयोजन  द्वारा  उनकी  वरियता  उन्हें  मिल  गई  है  ।  मैं  यह  मानना  चाहता
 हूँ  कि  इसक्षेत्र  में  कितने  लोग  वरियता  का  दावा  कर  रहे  हैं  ।  इस  अधिनियमन  से  जसा  कि  इसमें
 उल्लेख  उनकी  वरियता  उन्हें  मिल  जाएगी  ।  मैं  इसका  fade  नहीं  करता  ।  किन्तु  हमें  इस

 बग  के  लोगों  के  कल्याण  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  जो  मूत्र  दमा  चलाने  वालों के  लिए  रात
 एक  करते  हैं  ।  बया  हमने  इस  वर्ग  के  लिए  कोई  कल्याराकारी  योजना  बनाई  है  ?  ऐसा  प्रतीत  होता

 _  कि  प्रो ०  रंगा  मेरे  इस  प्रस्ताव  से  प्रसन्न  नहीं है  |  किन्तु  व  हालत
 करे

 का  झ  ह ेहोने  कै  कारण
 -  मैं  एसे  अधिकारियों  को  जानता  हूं  जो  निर्धनता  की रेखा  से  निम्न ज  व्यतीत  रहे  हैं  ।  qh

 यह  कहते  हुए  ग्लानि  हो  रही है  ।  बहुत  से  ऐसे  हैं  जिनके  पास  भोजन  क  ध्  शट  अपने  बच्चों

 को  विद्यालय  भेजने  तक  के  लिए  पर्याप्त  धन  नहीं  है  ।  इसीलिए  मेरा  faa  adi az  कि  य.-पि

 प्रो०  रंगा  इस  बात  के  लिए  मुझसे  सहमत  नहीं है

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  कृपया  यह  वित्तैइय  कि  ara
 अनुमान  कसे

 _  सभापति  महोदय :  वे  सहमति  व्यक्त  कर  रही  हैं

 श्री  जेवियर  मुरे  इस  बात  की  प्रसन्नता है  कि  मुझे  वरिष्ठ  लोगों  समर्थन
 i:

 मिल रह  a  ।  हमें  उन  हजारों  अधिववताश्रों  के  लिए  कल्याण  की  योजना  पर
 झव दय मिन्ना सथ

 ही  विचार

 करेलों
 aifzi  जिन्होंने  स्वतंत्रता  संग्राम  में  काफी  योगदान  दिया है  कौर  इस  देवा  में  गरोबों  की

 बेहतरी  के  लिए  संघर्ष  क्या है  ।  इन्हीं  टिप्पणियों  के  साथ  मैं  इस  qs
 शोधों  विधेयक

 सका  iM > aad  न  करता  हुं  ।  घन्यवाद  ॥

 श्री  एडघ््राडा  फेली रो  सभापति  जैसा  कि  पिछले  ले  दो  बस्तियों

 ने  कहा  इस
 वि
 विधेयक  क्षेत्र  सीमित  है  कौर  यह  उसी

 बात  की  व्याख्या  करता है  णो  कि
 zaragatfe  को

 _  वरिष्ठता  ककी
 cat  रखा  करों

 ह
 प्रौपचारिकता मात्र  है  |

 इसका  उदुददय  उन  उन्  नत
 दया  क

 जो  ग्रघिवबता  बन  ye  ल  भ्रांत  साथ द  eee  साथ  ही  इसका
 को  अन्य  सभी  प्रचिववतापों से  qa  ही इसका सुनवई क का ee  प्रदान  Far  जाये  ।  इसलिए  पहुं  एक
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 सीमित  विधेयक  है  ।  इसका  क्षेत्र  सीमित  कौर  इसका  स्वरूप  भ्रौपचारिक  है  ।  यह  ठीक  नहीं  हैं

 कि  उच्चतम  न्यायालय  की  भूमिका  महज़  एक  रबर  स्टाम्प  वाली  हो  ।  मैं  जानता हूं  कि  माननीय

 मंत्री  बहत्तर  मुद्दों  से  मी  अवगत  हैं  ote  वह  इस  वाद-विवाद  के  सारे  कानूनी  पहलु प्र ों  &  वाकिफ

 हैं  जैसा  कि  मुझसे  पहले  वाले  बकता  ने  कहा  ।  इस  वाद-विवाद
 मैं  कुछ  संक्षिप्त  भोर

 सामान्य  टिप्पणी  करना  चाहूंगा  जो  मेरे  विचार  में  इस  बदलते  समाज  में  बहुत  भ्रावदयक  हैं  ।

 मेरी  पहली  टिप्पणी  द्वितीय  ऐडीशनल  सॉलीसिटर  जनरल  को  पूर्वे-सुनवाई  का  अधिकार

 दिए  जाने  से  संबंधित  है  ।  इससे  हमारी  कोई  भी  समस्या  नहीं  सुलगती  है  ।  कानूनी  सहायता

 देने  की  एक  ate  समस्या  है  जो  उन  सभी  लोगों  ध्यान  भ्राकर्षित  कर  रहा  है  जो  कानूनी
 व्यवसाय  में  हैं  या  उसमें  रुचि  रखते  हैं  ।  यह  भावना  1976  में  सामने  alg  ale  न्यायमूर्ति  कृष्णा

 धर  को  अघ्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  ।  उन्हें  कानूनी  सहायता  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  के

 लिए  कहा  गया  था  ।  न्यायमूर्ति  नय्यर  ने  अपनी  रिपोर्टे  पेश  की  vite  उस  fers  के  पेदा  होने  के

 बाद  एक  ale  समिति  का  गठन  न्यायमूर्ति  भगवती  ate  न्यायमूर्ति  नय्यर  की  सदस्यता  में  किया

 गया  ।  उन्होंने  भी  अपनी  रिपोर्ट  पेशा  की  घोर  ag  रिपोर्ट  सरकार  के  समक्ष  रखी  गयी  जनता

 सरकार  जो  निर्धनों  के  उद्धार  का  दावा  करती  al— ag  उन्होंने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 पह  weed  खेद  का  विषय  है  कि  कानूनी  सहायता  के  लिए  वर्ष  1977-78  में

 केवल  एक  लाख  रुपये  wafer  किये  गए  जबकि  न्यायमूर्ति  भगवती  ate  न्यायमूर्ति  भ्रमर  ने  एक

 करोड़  रुपये  का  आग्रह  किया  था  ।  एक  लाख  रुपये  के  उस  मामूली  श्रनुयान  में  से  एक  रुपया  भी

 जचे  नहीं  fear  गया  ।  वही  1978-79  में  हुमा  ।  एक  लाख  रुपया  अनुदान  के  तौर

 पर  दिया  गया  परन्तु  उसमें  से  एक  भी  रुपया  खर्चे  नहीं  किया  गया  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है
 घोर  मुझे  कहते  हुए  दुख  होता  हे  कि  उस  समय  विधि  मंत्रालय  की  कानूनी  सहायता  देने  की  कोई
 भी  योजना  लागू  करने  में  रुचि  नहीं  थ्री  ।  ऐसा  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूँ  क्योंकि  विधि  मंत्रालय

 तार  यही  कहता  रहा  है  कि  यद्यपि  रिपोर्ट  काफी  लच्छो  है  परन्तु  एकदम  स्पष्ट  नहीं  है  ।  उनका
 कया  तात्पर्य  है  जबकि  न्यायमूर्ति  भगवती  कौर  न्यायमूर्ति  अय्यर  दोनों  ने  बहुत  परिश्रम  किया है
 भ्र ौर  विषय  पर  बड़े  विस्तार  मे  विचार  किया  है  तथा  रिपो  दो  भागों  में  प्रस्तुत  करके  oa  में
 एक  विधि  सेवा  विधेयक  भी  संलग्न  किया  है  ।  सरकार  के  लिए  इसे  लागू  करना  बहत  आसान

 परन्तु  उसने  ऐसा  नहीं  किया  ।  aa  समितियां  नियुक्त  करके  कौर  बहाना  बनाया  ला  रहा  है  ।  ug

 बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  यदि  art  सरकारी  कायंवाही  में  विलम्ब  करना  wea  हैं  तो  एक  समिति
 _

 नियुक्त  कर  दीजिए  ।  बही  पिछली  सरकार  ने  भी  किया  था  ।

 ag  बिल्कुल  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  एक  राष्ट्रव्यापी  ale  सुसंगठित  कानूनी
 सहायता  सेबा  के  बिना  न्याय  प्रणाली  गरीबों  की  पहुंच  के  बाहर  ही  रहेगी  ।  जब  हमारी  60
 प्रतिदिन  से  भ्रमित  जनता  गरीबी  की  सीमा  रेखा  में  जाती  है  att  यदि  उसके  लिए  कानूनी  सहायता

 |  उपलब्ध  नहीं  तो  एसी  न्याय  gael  का  देवा  की  भ्र धि कतर  जनता  के  लिए  कोई  a  नहीं है  ।
 जब  हम  कानूनी  सहायता  के  प्रश्न  पर  हैं  ,  तो  fafa  मंत्री  द्वारा  गया  न्यायपालिका

 को  दूर  करने  का  प्रदान  भी  इसी  मुद्दे  के  श्रस्तगंत  भ्राता  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  न्याय  ति

 भगवती  द्वारा  दूर  कदम  उठाने  पर  में  उनकी  प्रशंसा  करूंगा  ।  यद्यपि  न्यायमूर्ति  भगबती  ने  सीधे  हो
 प्रधानमंत्री  को  लिख  कर  एक  धप्रसाघारण  बात  की  है  तथापि  जो  उन्होंने  लिखा  है  उस  पर  सरकार

 को  ध्यान  देना  चाहिए
 क्योंकि  ug  ऐसे  न्यायमूर्ति

 बा
 सुभाव  है  नो  हमारी  न्याय  प्रणाली  ak
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 सुधार  लाने  के  लिए  af विधि  बातो  वध
 है

 ।  उन्होंने  कुछ  fate  कदम  उठाने  का  सुझाव
 रखा  था  ate  इसके  लिए  उन्होंने  काफी  परिश्रम  ।  है  ।  इसलिए  उन्होंने  जो  कुछ  मी  प्रघानमंत्री

 को  लिखा  है है  उस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  कौर  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  सरकार  उनके

 द्वारा  दिए
 गए  सुझावों  को  लायू  करेगी  |  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  न्यायमूर्ति  के  इस

 पत्र  को  लेकर  बहुत  दोर  मचाया  गया  है

 सभापति  महोदय  बया  माननीय  सदस्य  प्रभी  भ्रांत  समय  लेंगे  ?

 ड थी  एडुग्रारडों  फेली रो  !  जी  हां  ।

 थ
 महोदय :  तो  श्राप  झपना  भाषण  कल  पूरा  करें ।  aa  सदन  कार्यसूची  की

 धगली मद मद  को  लेगा  ।  अगली  मद  लेने  से  संसदीय  कायें  मंत्री
 श्री  भीष्म  नारायण  कुछ

 निवेदन  करना  चाहते  हैं  ।  &

 संसदीय  काय  मंत्री  मोल्स  नारायण  fag) :  सभापति  म
 मेरा  एक

 निवेदन  2 1 rom ug  बहुत  छोटा  at  विधेयक  है--यदि  ar  कुछ  मिनट  ote  दे
 a
 सके  तो
 ne  तो

 ag
 विधेयक

 पारित हो
 सकेगा ।

 &
 सभापति  सहोदर  नहीं  भागे  घंटे  |  चर्या  अर  mre.

 ait  मिस  नारायण  सिंह  :  me  घंटे  की  चर्चा  इसके  बाद  ली
 सकती  वह  भी  हो

 मुझके  इसके  बारे  में  कोई  afer  नहीं  है  ।

 सम  पति  महोदय  क्या  ug  सदन  का  मत  है  ?
 4IG  ऐसा  है  तो  मुझे  aye  श्रावस्ती  नहीं

 है  ।  मेरे  विचार  से  कुछ  al  बकता  भी  है  ।

 थी  ज्योतिमंय  बसु  जो  प्रणाली
 हम अपनाते जाए  हैं  वह  यह

 है  कि  भाप
 सदन  का  मत  ले  लेते  हैं  ।  यदि  भ्राप  मेरे  faa  की  प्राथें ना  सान

 सभापति  महोदय  मैं  जानता  हूँ  ।  भाप  मी  बोलना चहते  हैं  ।  श्रमी  जो  वक्ता  बजे  हैं
 उन्हे ंभी  बोलना  बाकी  है  ।  मैं  सोचता  हूं

 श्री  भीष्म  नारायण  fag  वास्तव  कल  हम  रेलवे  ले  रहे  हैं  श्रापने  पहले

 ही  समय  निर्धारित  कर  दिया  है  ।  कल  हम  सदन  में  रेलवे  बजट  पर  चर्चा  करेंगे  ।  यह  बहुत

 छोटा सा  विधान है  ।  यह  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  श्राप
 थोड़ा  समय  wie दें  तो  यह  विधेयक

 पारित  हो  सकता  यह  मेरा  नम्र  निवेदन  है  ।

 धी  ज्योति  मय  बसु  :  खंडवार  यह  वहां

 डाइस
 सभापति मह महोदय  कया  हम  इसे  पूर  कर  f

 श्री
 ज्योतिर्मय  बसु  किस  समय  तक  ।

 सभापति  सहोदर  :  इसके  पुरा  होने  पर  ey  घन्टे  की  चर्चा  जाएगी  ।
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 थनों  ज्योति मंथ  यह  प्राची  घन्टे  का  सारा  समय  सा  जाएगा  ।  wa  भी  5-32  हो

 चुके हैं  ।

 earrta  mate  क्या  श्राप  भी  बोलना  चाहते हैं  ।

 महीं |  ढ  ् |  ह
 ai}  ज्योतिर्मय  ag:  मैं  पांच  मिनट  से  अधिक  लूंगा

 सभापति  महोदय  श्री  भाप  को  कितना
 समय  चाहिए

 श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  :  तीन  या  चार  मिनट  ॥

 oof  ज्योतिर्मय  बसु  :  कृपया  इसे  art  5-40  तक  समाप्त कर  दें  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है

 सभापति  महोदय  :  मैं  देख  रहा  हूं  कि  सदन  ने  समय  बढ़ाने  को ण  दा  निश्चय  कर  लिपा

 इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर  area  घन्टे  की  चर्चा  ली  जाएगी  ।

 ge  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।
 ह

 क  रं सभापति  महोदय  :  श्री  भाप  कृपया  शुरू  करें  कौर  भाषण  समाप्त  कर  a)

 धी  qestet  फैली रो  :  मैं  अपने  निवेदन  को  फिर  दोहराना  चाहूंगा  कि  न्यायमूर्ति  भगवती

 द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  सरकार  ध्यान  जैसा  कि  विद्वान  न्यायाधीश  ने  कहा
 ी

 पालिका  को  ag  किया  जाए  सरकार  को  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  चाहिए ।  बह्  कदम  जो
 सरकार  उठाना  चाहती  है  सोच  सभा  शर  उठाए  जाएं  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  यह  पत्र  बहुत

 पत्न  है  ate  इससे  कानूनी  व्यवसाय  फे  लोगों  में  बहुत  प्रतिक्रियाएं  .  व्यक्त  हुई  हैं  ।  यह  बहुत
 ग्य  की  बात  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  ही  एक  अन्य  न्यायाधीश  ने  इसका  .  खुल  कर  विरोध

 पा

 न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मन्दी  पी०  हमें  किसी
 dla  के  व्यवहार  पर  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  इसमे  जटिलताएं  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।

 क  ७०  ७००. भी  एडुध्ना्ों  फिरो  :  मैंने  उसका  जिन  नहीं  मैं  ag  बात  नहीं  कह  रहा

 स्थापति  महोदय  :  कृपया  कीजिए  भी  मत  ।

 sit  हडुग्रार्डो  फिरो  :  मैं  उनके  व्यवहार  पर  चर्चा  नहीं

 तथ्य बता  रहा  हूँ  ।  लेकिन  जेसा  कि  मैंने  कहा  क  रहा
 मैं  तो  वास्तविक

 सभापति  महोदय  :  कृपया  भ्र पनी  बात  समाप्त  कीजिए ।

 ef  एडुध्राडों  फिरो  :  न्यायमूर्ति  भगवती  द्वारा  दी  गई  टिप्पणियों के  विरोध  क्षे
 क्षेत्रों  के  कुछ  लोगों

 ने  जो  विरोध  प्रकट  किया  है  उस  पर  सरकार को  घ्यान  नहीं  देना  चाहिए  ॥

 प्रो  ०  एन०  ज  ०  लगा  :
 उन्होंने  क्या  कहा

 oft  एडु्नाडों  उन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  की  पुनः  संरचना  को  आवश्यकता  पर
 बल  दिया  है  ।  उन्होंने  न्याय  पालिका  को  दूर  करने  को  कहा  है  उन्होंने  पिछले  लम्बित  मामलों  का |
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 a  ॥

 जो  कि  हजारों
 की  संख्या  में  शीघ्र  निपटाने  की  श्रावदपय कता  पर  ध्यान  श्रीकृष्ण  किया  यही

 वह |
 हैं  जिन  पर  fafa  मंत्री  को  गौर  करना  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  उनको  दोबारा  ध्यान

 दिलाने की  भ्रावक्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  वह  कानूनी  सहायता  आंदोलन  के  भ्रगुग्रात्मों  में  से  रहे  हैं  ।
 सारे  देश  में  कानूनी  सहायता  संगठन  में  उनका  बहुत  उच्च  पद  था  ।  लेकिन  यह  भ्रावद्यक
 शै
 ष्  कि  मंत्रीगण  व  सरकार  के  भतिरिवत  संसद  को  भी  इसका  ज्ञान  होना  मैंने  यह  देखा
 है  कि  हमारे  संसदीय  वाद-विवाद  में  इन  चीजों  को  काफी  कम  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  विधि
 मंत्रालय  की  मांगों  पर  कभी  भी  यहां  चर्चा  नहीं  होती  ।  कानूनी  सहायता  के  wea  पर  विधेयक
 तो  पेदा  किए  जाते  हैं  परन्तु  वह  कभी  भी  चर्चा  के  लिए  नहीं  जाते  ।

 इसलिए
 मैं  माननीय  विधि  मंत्री से  star  करूंगा  कि  कृपया  वह  इन  दो  मु

 स्पष्ट  करें  ।  कानूनों  सहायता  पर  विशेषतया  अल्पावधि  वह  sar  करेंगे  ?
 wa कई  बार न्यायपालिका  में  सुधार  के  लिए  एक  age saa  दल  या  समिति  बनाने  के  लिए  कहा  1

 ua  ag  प्रस्ताव  किस  स्थिति  पर  इस  प्रस्ताव  की  क्या  विशेषताएं  हैं  पौर  इसके  बाद  इस  पर
 क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वहू  कृपया  इन  दो  weal पर

 धन्यवाद  ॥ प्रकाश  डाल  कर  हमें  जागरूक  करें  ।

 धी  ज्योतिमंय  बसु  :  एक  श्रंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  पढ़ी  जाने  बाली
 पत्रिका  इं कोनो मिस्ट  ने  कुछ  घटनाओं  के  बद  भारतीय  न्यायपालिका  का  जिन  किया है sa
 बारे  में  कि  मेरे  मित्र  श्री  फिरो  ने  wil  चर्चा  पत्र  लिखा  जाना  झोर  मामले  arta  लेना ।
 पत्र  ने  कहा  है  कि  भारतीय  न्यायपालिका  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  हाथ  की  कठपुतली  है  ।  ag
 में  तह्ठीं Tg!  कह  रहा ; ;  यह  ल लन्दन  थे  प्रकाशित  होने  वाला  ‘fe  इकोनोमिक्स  कह  रहा है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  at  श्राप  उन  लोगों  और  उन  के  मत  में  विश्वास  करते  हैं

 ज्योतिष  बसु  यह  विश्व  मत  है  ।  श्राप  उसका  विरोध  क्यों  कर  रहे  है
 ।  मैं  उन  सज्जन  के  श्राचरण  की  जांच  करने  नहीं  जा  रहा  ।  मुझ  केवल  उस  सज्जन  की

 भ्र ज्ञान ता  पर  खेद  है  कि  इस  व्यवस्था  में  कोई  भी  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  उद्धार  का  प्रयत्न
 नहीं  करता  ।  इन  सज्जन  को  इस  छोटी  सी  बात  का  पता  नहीं  है  ।  उन्हें  यही  उम्मीद

 है  कि
 क्योंकि  awa  sum  व्यक्ति  के  हाथ  में  नियंत्रण  ar  गया  है  गर्त  इस  देश  में  मनुष्यों  की  सभी

 frat  aq  समाप्त  हो  जाएंगी  ।  इस  प्रकार  की  बातें  मैं  सहन  नहीं  कर  पाता

 मैं  झपने  जीवन  में  भूतपूर्व  स्व ०  श्री  नीरेन  डे  लोकतंत्र  में  रहने  के  अधिकार
 के  बारे  में  कही  गई  उक्ति  भूल  नहीं  सकता  ea  लोकतंत्र  का  स्वांग  भरते  हैं  ।  न्याय  qt में

 उन्हें  यह  स्वीकार  करना  qs  कि  मनुष्य  को  जीने  का  कोई  अधिकार  नहीं  ।  amt  कोई  fas
 ह उसे  गोली  मारना  चाहता  हैं  कौर  अगर  बह  जाने  ऊपर  लगाए  गए  ध्रशियोग  तथा  गोली  मां

 ने  के  कारण  को  जानना  चाहता  तो  उसे  न  तापा  जाता  ।  उनके

 मुख्य  बात  यही  थी  ॥

 शी  मूल  चन्द  डागा  ar ) Bus): is  क्या ag  विधेयक  की  सीमा मा  के  भीतर

 सभापति  महोदय  उनें  भगना  भाषण  दुध  करने  दीजिए  उन्होंने  पांच  मिनट  में  झपना
 भाषण  पूरा  करने  का  बचन  दिया है  ।
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 sit  ज्योति  बसु  :  इस  देश  में  कानून  नाम  की  कोई  चीज नहीं  अपितु

 गुण्डा  गर्दी  का  राज  है  ।  मगर  धाप  मुक्के  समय  दें  तो  मैं  WITH  बहुत  से  उदाहरण दे  सकता
 प्रशासक  at  उच्च  न्यायालय  शौर  सर्वोच्च  न्यायालय  के  आदेशों  को  अवज्ञा  दण्डाभाव के

 कारण  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  एक  मामले  का  पता  है  ;  जब  एक  व्यक्ति  ने  एक  जिला  कले  कटर  को

 बताया  कि  उसने  न्यायालय  की  भ्रवमानना  की  है  ;  तो  उसमे  जवाब  नगर  श्राप  मेरे

 खिलाफ  भ्रवमानना  का  मामला  दायर  करोगे  तो  मैं  तुम्हें  आन्तरिक  सुरक्षा  भ्र घि नियम  के  oe
 ०»  ०»

 गिरफ्तार  कर  लूंगा  कक  इस  प्रकार  के  बहुत  से  मामले  मौजुद  हैं  ।  जाइए  हुम

 लम्बित  मामलों  की  संख्या  के  बारे  में  जानें  ।  विधि  मंत्री  क्या  भाप  हमें  उच्च  न्यायालय

 तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  बकाया  पड़े  हुए  मामलों  की  जानकारी  देंगे  ?  न्याय  में  देर  करना  cary

 देने  के  बराबर  है--वह  इसे  भूल  गए  अंग्रेज़ों  की  समी  बुरी  बातों  को  उन्होंने  अंगीकार कर
 लिया  है  ave  न्याय  प्रणाली  उनमें  से  एक  है  ।  हमारे  देश  में  मुकदमा  लड़ना  सबसे  महंगा  पड़ता

 मैं  चार  जिलों  की  जेलों  में  रहा  gq  भ्रम  किसी  मोर  आदमी  को  जेल  की  सजा  काटते

 देखना  है  ।  जेलें  तो  गरीबों  ok  राजनीतिक  विरोधियों  के  लिए  भ्र सली  अपराधियों  के  लिए

 वह  थोड़े  बनी  हैं  ।

 बार-बार  यह  कहा  गया  है  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  की  सकी  बचें  होनी  चाहिएं  ।

 गुजरात  अथवा  डिब्रूगढ़  में  रहने  वाला  कौन  दिल्‍ली  भराकर  उच्च  न्यायालय  के
 आदेशों  के

 fase  उच्चतम  न्यायालय  में  ada  दायर  कर  सकता  है  ।  ऐसा  करने  के  लिए  ससे  प्रिया

 घर-बार  बेचना  पड़ेगा  कौर  वह  targa  बड़े  बड़े  वकीलों  की  जेबों  में  लायेगा  जिनकी  संध्या

 बहुत  भ्रमित  है  ।

 इसके  भ्र लावा  मैं  यह  सुभाव  भी  दे  रद्दा  हूं  कि  जेलें  न्यायपालिका  के  घिन  लाई  aie

 अगर  भाप  आंकड़े  देखें  तो  पता  लगेगा  कि  जेल  में  विचारणाधीन  कैदियों  की  संख्या  भ्रपराधियों

 की  संख्या  से  कहीं  ज्यादा है  ।  विचारणाधीन  कैदी  उनकी  हिरासत  में  नहीं  रह  सकते  जोकि

 मुकदमें  में  एक  पार्टी  है  ।  समस्त  जेल  प्रणाली  को  न्यायपालिका  के  घिन  लाने  के  लिए  ag  कारण

 पर्याप्त  मैं  सुझाव  देता  हूँ  कि  वर्तमान  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  एवं-दल  सं  प्रदीप
 समिति  का  गठन  किया  जाए  ताकि  देश  कौर  इस  सभा  को  हमारी  प्रतिशत  का  पता  चन
 सक े।  इन  शब्दों  के  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 ज

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  भ्रघ्यक्ष  इस  विधेयक  का  क्षेत्र  कभी  सीमित  है  ।
 जेसा  कि

 मैंने  पहले  झपने  भाषण  में  बताया  है  इसके  केवल  दो  पहलू  हैं  तथा  माननीय  सदस्यों  ने  सन  विषयों
 को  बहस  के  लिए  चुना  है  जोकि  आमतौर  पर  संशोधन-विधेयक  से  age  के  है  !

 उन्होंने  सोचा  कि  ये  मेरे  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगें  हैं  ।  जिससे  कि  कसी

 भी  विषय पर  बहस  at  जा  सकती  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उनमें  |
 बस्तर  से  ag}

 जाऊंगा  |  लेकिन  एक  पहलू  पर  लगता  *  श्री  बसु  ने  को  रट  लिया  है
 ।

 उनकी
 कारी  के  मैं  इतना  कहना  चाहुंगा  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  अथवा  उनके  afer  के  किसी
 भी  सदस्य

 के
 विरुद्ध  एक  भी  मामला  ea Tarasrt  से  इसलिए  नहीं  तिया  गया

 कि  वह
 प्रधान  मंत्री

 बाला  पहला TNE  ब्यक्ति
 था  कि  कानून  के  agate  कारवाही  की  जाएगी  प्रौढ़ गई  हैं  ।  मैं  यह  कहने
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 उन्होंने  उस  बारे  में  मेरा  समर्थन  किया  था  ।  |  है  4  इससे  |  केत  मिलता  इससे न  केवल

 पालिका में  हमारी  आस्था  भ्रमित  इसकी  स्वतंत्रता  का  भी  स्पष्ट  संकेत  मिलता  है  ।  ane  उनके
 में  aaa  बात  कही  गई  तो  वही  उनको  सम  मत  रहें  ।

 श्री  बसु  ने  उच्च  न्यायालयों  के  श्रादेशनों  की  aaa  के  बारे  में  भी  बहुत  ही  व्यापक  टिप्पणी
 की  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  हम  इस  सीमा  तक  बढ़  गए  हैं  कि  हम  लोगों  को  इस  बात की
 धमकी  देते  हैं  कि  हम  उन्हें  प्रान्त  रिक  सुरक्षा  अधिनियम  के  grata  गिरफ्तार  कर  लेंगे  ।  लेकिन  श्री

 बसु  को  कम-से-कम  इतना  तो  पता  star  ही  चाहिए  कि  ध्रान्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  निरस्त  किया

 जा  चुका  है  ।  जो  कुछ  भी  इसकी  अरब  कोई  प्रासंगिकता  नहीं  रह  जाती  ।  इससे  यही  जाहिर
 होता  है.कि  उनका  वक्तव्य  में  कितनी  सच्चाई  है  ।

 आमतौर  पर  सभी  सदस्यों  ने  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।  थ्री  यादव  ने  न्यायपालिका

 कानूनी  व्यवसाय  ale  न्यायालयों  के  स्तर  में  गिरावट  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ;  धौर  उन्होंने  कानूनी
 सहायता  प्रदान  किये  काने  शरीर  वकीलों  को  पेंशन  देने  का  आग्रह  भी  किया  विधेयक  के  सभी  मुद्दो
 पर  विस्तार  से  चर्चा  करना  मेरे  लिए  बहुत  ही  कठिन  होगा  कयोंकि  इस  का  क्षेत्र  बहुत  सीमित  है  ।
 श्री  प्रभाकर  भ्रौर  श्री  जिन्होंने  कानूनी  सहायता  देने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  सहित
 विभिन्न  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  उसके  विस्तार  में  मैं  नहीं  जाना  चाहता  ।  श्री  asa  केवल  यह

 जानना  चाहते  हैं  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  में  दूसरे  अतिरिक्त  सालिसिटर  जनरल  के  पद  का  निर्माण
 करके  किस  प्रकार  बकाया  मामलों  को  कम  किया  जा  सकेगा  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  fe

 द्वितीय  अतिरिकत  सालिसिटर  जनरल  का  पद  4  या  5  ag  पहले  बनाया  गया  था  ।  ऐसा  नहीं  है  कि

 हम  इस  स्तर  पर  इस  पद  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  सर्वोच्च  न्यायालय  को  बेंचों  में

 समय-समय  पर  वृद्धि  की  जाती  रही  है  ।  मुख्य  स्वायाधीदा  को  मिन्ना  सर्वोच्च  न्यायालय के
 न्यायाधीशों  को  संख्या  18  है  ;  कौर  अक्सर  5  से  6  बैंचें  गठित  की  जाती  है  ।  मत  एटार्नी
 सालिसिटर  भ्र ति रिक्त  सालिसिटर  जनरल  कौर  द्वितीय  ध्रतिरिकत  सालिसिटर  जनरल  के

 पद  भी  भ्रावस्यक  हैं  ताकि  वे  न  विभिन्‍न  बेंचों  के  सम्मुख  उपस्थित  हो  सकें  ।  समा  बकाया

 मामलों  के  बारे  में  चिन्ता  तथा  कानूनी  सहायता  के  sea  पर  लिस  धीमी  गति  से  हम  कायें  कर

 रह ेहैं  उससे  मो  मैं  wana  हूं  ।  कानूनी  सहायता  के  प्रदान  वायद  मैं  शीघ्र  ही  सभा  के  समक्ष

 उपस्थित  होऊंगा  ।  ag  मामला  wa  अन्तिम  चरणों  में  जिसमें  न  केवल  देना  के  सभी  भागों

 के  लिए  एक  समान  योजनाएं  बनाने  के  लिए  समिति  का  गठन  किया  गया  अपितु  उनके

 क्रियान्वयन  के  लिए  भी  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  एक  बहुत  ही  छोटी  समिति  का  गठन  किया  ar

 रहा  जिसके  Weqey  न्यायमर्ति  भगवती  होंगे  ।  बे  केवल  निर्देश  को  ध्रतिन्‍्म  रूप  दे  रहे  हैं  ।.  जब
 र रे  1  न्यायमूर्ति  भगवती  गुजरात  में  थे  तभी  से  उन्हें  इस  आंदोलन  के  जन्म  देने  वाला  माना  जाता

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  उन्हें  इस  समिति  की  भ्रघ्यक्षता  करने  का  प्रस्ताव  किया

 मैं  इस  समिति  के  सदस्यों  कौर  इसके  निर्देश  पदों  को  अर  तिम  रूप  दे  रहा  उसके  बाद  शायद  मैं

 सभा  के  समक्ष  विवरण  देने  के  लिए  कराऊंगा  ।  इस  यारे  में  qh  वास्तव  में  गहरी  चिंता है
 ||  तथा  सदस्यों  द्वारा  कानूनी  सहायता  भौर  बकाया  मामलों  के  प्रति  व्यक्त  कौ  गई  चिता  की  मैं

 निस्संदेह रूप  से  प्रशंसा  करता  हूँ  ।  मैंने  उन्हें  नोट  कर  लिया  न्याय  व्यवस्था
 में

 aa  कम

 जोरियां  भी  उन  सब  की  जानकारी  मुझे  है  तथा  हम  भाग्य  सही  समय पर  सही  कदम
 उठाने

 के
 लिए  विचार  करेंगें

 न
 कि  श्री  ज्योतिर्मय बसु  द्वारा

 दिए  गाए  सुझाव के  अनुसर
 गलत  समर

 में  सही  कदम  उठायेंगे  ।
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 इन  दादों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 ग्रीक  झिझकता  afar,  1961  में  कौर  भागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  खाये  1”

 aeate  efter  yor

 सभापति  महोदय :  हम  विधेयक पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  लड  2  शौर 3

 में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रश्न  यह  है
 :

 स्वच्छ  कि  2  att  3  विधेयक का  wa  बने  iਂ

 |  ह

 tala y woy

 हा

 fa  यक  में  ख  हौर  3  जोड़ दिए  गए  ॥
 $

 सभापति
 महोदय :

 प्रश्न  यह

 1  afa  नियम  ga  alt  fata  का  चाम  विधेयक  के  संग  बने  न

 =  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  a  विनियम  सुत्र  घौर  चिघेयक का  नास  विधायक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 ait  पी०  दिव  देखकर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 विवेयक  विधेयक
 पारित किया

 सभापति  महोदय  :  प्रदान
 यर
 यद

 श्प्कि  विधेयक
 चलीं

 शि या  जाए  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut

 काय  मंत्रणा  समिति

 पांचवां  प्रतिवेदन

 संसदीय  काय  मंत्री  (ed  मिस  नारायण
 :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  क़रा  पांचवां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लक्ष्मण  की  चर्चा

 aaa  उद्योग  सम्बधी  उच्चस्तरीय  कार्यकारी  दल

 धी  ज्योतिर्मय  बसु  :  जहां  तक  मुक्के  याद  है  इससे  पहले  देश  में  सीमेंट

 का  ऐसा  प्रकाश  मैंने  कभ  नहीं  देखा  भोर  इसके  लिए  मैं  इन  मंत्री  महोदय  पर  भ्रारोप  लगाता  हुं
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 प्राधा  ——

 कि  सरकार  तथा  ब  डे-बड़े  व्यापारियों  द्वारा  रचे  गये  एक  पड़पन्त्र  के  कारण  ऐसा  हुआ है  यह  कुछ
 महीं  fas  ए०सी  ०सी  ०,  बिरला  कौर  ऐसे  ही  कुछ  अन्य  निजी  क्षेत्र के  बड़े-बड़े  व्यापारियों  के  सामने

 हथियार  डाल  देना  है  are  बत  मान  भ्रधिष्ठापित  क्षमता  का  88.34  प्रतिदिन  निजी  क्षेत्र  के  हाथ  में

 है  att  az  283  ag  या  307  वर्ष  कांग्रेस  शासन  तथा  Qh  वर्ष  जनता  शासन  को  असंतुलित  योजना
 का  परिणाम  मनता  पार्टी  ने  कांग्रेस  के  सिद्धान्तों  का  तथा  कांग्रेस  पार्टी  ने  जनता  के  सिद्धांतों  का

 अनुसरण  किया  ।  राज  भ्र  ‘ycarfaa  क्षमता  का  88.34  प्रतिदिन  निजी  क्षेत्र  के  हाथ  में  है  ।  1982
 में  कुछ  योजनाएं  लागू  करने  के  बाद  भी  सीमेंट  उत्पादन  की  75  प्रतिशत  अधिष्ठापित  क्षमता  farsi
 के  हाथों  में  रह  जाएगी  ।  मेरी  समय  में  नहीं  भ्राता  कि  मत्ताधा  रियों  ने  एसा  किन  कारणों  से  किया
 क्षेत्र  जबकि  सीमेंट  की  अधिकतर  खपत  पूर्वी  तथा  उत्तरी  क्षेत्र  में  है  कौर  परन्तु  पश्चिमी  तथा
 दक्षिणी  क्षत्र  सीमेंट  का  उत्पादन  अधिक  करते  हैं  ।  gal  क्षेत्र  में  3,36,4000  टन  की  खपत  तथा
 3,64,000  टन  की  कमी  उत्तरी  क्षेत्रों  में  5,36,3000  टन  की  खपत  तथा  2,65,60002
 बी  कमी  है  ।  कांग्रेसी  साथियों  श्राप  एक  श्रदू धुत  योजना  लागू  कर  रहे  हैं  ।  पश्चिमी  में  क्या  हाल  |

 वहां  4,33.8000  टन  की  खपत  है  भ्र ौर  1,46,000  टन  सीमेंट  फालतू  है  ;  दक्षिणी  क्षेत्र  में

 4,67,0000  टन  क्रि  खपत है  श्र  2.40,3000  टन  सीमेंट  फालतू  है  ।  बया  कोई  बता  सकता है
 कि  उपभोक्ता  को  सीमेंट  लने  क  लिए  इतना  भारिक  भाड़ा  क्यों  देना  पड़ता  पंजाब  जैसे  राज्य
 में  तो  ag  भाड़ा  150  रुपये  प्रति  टन  तक

 देना  पढ़ता  है  ।  ह  एक  अदभुत  योजाना  है  ।  झ
 छठी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  tar है  ।  कुछ  asta  4@ faery  के  व्यापारियों  तथा  बुद्धिजीवियों
 ने  इन  योजनाओं  को  बनाकर लागू  किया  है  ।  सीमेंट  को  उपभोगता  तक  पहुंचने  में  औसतन  500
 किलोमीटर  रास्ता  तय  करना  पड़ता  जोकि  सबसे  भ्रमित  है  ।  उपभोक्ता  को  इसके  उधार
 का  ब्याज  लिए  पते  कौर  रास्ते  में  हुई  सीमेंट  की  चोरी  का  दण्ड  भुगतना  पड़ता  है  ।  डा०  चानना
 एक  मर्यंशास्त्री  हैं  प्रौढ़  उन्हें  हमें  चाहिए  कि  10  at  पूर्व  ऐसा  क्यों  किया  गया  था  ak
 यह  स्थिति  कसे  बिगड़ी  कौर  इसका  क्या  परिणाम  इसके  परिणामस्वरूप  stad  बढी  तथ
 वाहनों  में  अधिक  डीजल  at  हुमा  जिसके  लिए  हमें  आयात  पर  निसार  करना  पढ़ता  हैं  ।  हम
 संकट  पदा  कर  रहे  हूँ  ।  रुकावटें  डाली  जा  रही  हैं  सनौर  इस  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  में  चोर बाजा रियों
 का  सबसे  बडा  हाथ  है  ।  चोरबाजारिये  फल-फुल  रहे  हैं  तथा  aa  लोगों  के  लिए  बनावटी  संकट  पैदा
 किया  जा  रहा  है  ।  सीमेंट  के  एक  बोरे  का  फैक्टरी  मूल्य  5  रुपये  तथा  नियंत्रित  मुल्य  25  रुपये  है
 परन्तु  काल  बाजार  में  इसका  मूल्य  50  से  100  रुपये  तक  है  तथा  इसका  मी  10-15  प्रतिदिन
 कम  होता  है  ।  उसमें  कोई  भी  चीज  मिलाई  ना  सकती  है  ।  ara  यह  स्थिति  है  ।  19

 लाख  टन  उत्पादन  हआ  था  प्रचलित  में  कमी  नहीं  है  ।  मांग  220  लाख  टन  है  ।  25  लाख

 टन  बी  कमी  |  फिर  भी  सत्ताधारी  दल  कुछ  फैक्टरियों  में  जानबूझ  कर  उत्पादन  को  20  प्रतिदिन

 रखे  हुए  हैं  ।  कयों  ?  पूंजीपति  जानते  हैं  ;  यदि  चारों  कौर  से  मेरे  ऊपर  हरनेक  खर्चे  भा  पड़ें  तो  इनके

 लिए  मेरे  पास  एक  बोरा  नोट  होने  चाहिएं  कौर  यह  काम  बनावटी  कमी  पदा  करके  किया  जा

 सकता  है  श्रोतों  यदि  हम  100  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किये  बिना  उतना  भारिक  कमा
 सकते हि

 हैं  तो  हम  ऐसा  क्यों  करते हैं  ?  क्योंकि  पु  जी पतियों  का  उद्देश्य  केवल  प्रदूषित  लाभ  कमाना  ह
 ः  ल

 100  प्रतिदिन  afasarfira  क्षमता  के  उपयोग  से  जितना  उन्हें  लाभ  प्राप्त
 हक

 उससे

 उन्हें  80  प्रतिशत  अधिष्ठापित  क्षमता  के  उपयोग  से  प्राप्त  हो  जाता  है  ।  स  सरकार पर
 भ्रारोप  लगाता  हू ंf फि  इस  सब जा काणा  तथा  राज  इस  सीमेंट  के  अकाल  के  लिए  a  Bel, yeti  तथा

 सत्ताधारी  दल  जिम्मेदार  |
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 ties

 तथा  डाल  TIF दो  रुग्ण  संयंत्र  हैं
 दादरी  ।  इनकी  भ्रधिष्ठापित  क्षमता

 12  लाख  टन  प्रतिवर्ष  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  सदन  को  बताएंगे  fe  उनके  विभ
 द्दीन

 संयंत्रों के

 लिए  कौनसे  प्रभावशाली  यदि  कोई  उठाए हैं  जानता  हूं  कि  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं
 जो  भ्रनुलाभ  के

 लिए  दाम  को  बाहर  का  ट्रक  दिखाते  हम  यह  ठीक-ठीक  जानना  चाहते हैं  इस

 सीमेंट  के  घेरे  तरे  में  कौन  फल-फूल  रहा  लाभ  का  बंटवारा  कैसे  किया  जाता  उद्योग  भवन  कौर

 कारखाने  के  बीच  लाभ  का
 बंटवारा

 किस  हिसाब  से  हो  रहा  है  ।  फैक्टरियों  द्वारा  सीमेंट  का

 तम  उत्पादन  करवाने  तथा  उन्हें  बेक।र  न  पडे  रहने  के  लिए  ज्ञापन  कौनसे  कदम  उठ  शाए  हैं  ।

 डालमिया  दादरी  8  av  पहले  1975  में  रुग्ण  हो  गई  थी  ।  ah  पता  लगा  है  कि  इसका  मालिक

 बिस्कुट  उद्योग  लौकी  एक  कम  लागत  कौर  अधिक  लाभ  का  उद्योग  केलिए  यहां  2  करोड
 eqa  निकाल  ले  गया  |

 उद्योग  मंत्री  यह  सच है है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  उनके  विरुद्ध  जांच  कर  रहा  है

 क्योंकि  उन्होंने  धोखा-धड़ी  की  है  ।  फिर  वहां  कोई  उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  उतरी  भारत

 मैं
 ः
 x

 विशेषतया  हिमाचल  कच्चे  माल  कौर  चूना  पत्थर
 भण्डार

 त  पिछले  10  वर्षों  में  केवल  दो  संयंत्र  लगाए  गये  राज बन  भोर  उदयपुर  ।  ऐसा  क्यों  है

 पन्  संयंत्र  लगाने  के  लिए  कौन  war  करता  है  ?  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।  पिछले  पांच  वर्षों

 में  मुश्किल  से  कोई  संयंत्र  लगाया  गया  होगा  ।  पूर्वी  क्षेत्र  जिस  क्षेत्र  के  ड्राप  रहने  वाले  केवल

 एक  सीमेंट  संयंत्र  गया  है  हालांकि  वहाँ  ale  संयंत्र  लगाने  काफी  गु  जाएगा है  |  भ्रम

 धौर  अरुणाचल  प्रदेश  नए  संयंत्र  लगाने  के  लिए  बार-बार  दबाव  डाल  रहे  कुछ  नहीं  क्या

 गया  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  दे  कि  उनके  भ्रनुरोध  तथा  alae  को  क्यों  ठी
 माना  गया  ।  पुरुलिया  में  चूना  पत्थर  तथा  जयंतिया  पहाडियों  में  ढोलॉमाइटिक  के  बड़े-बड़े  भंडार

 हे  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  सम परिष्करण  से  चूना  पत्थर  को  अच्छे  कच्चे  माल  में  बदल

 a  सकता  |  भ्रामक  सहायता  देकर  इसकी  आसानी  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।  उन  क्षेत्रों  से

 सीमेंट  लाने  माल  भाड़े  के  लिए  जो  भ्राधिक  सहायता  जाती  है  उसका  समायोजन  इस  काय

 के  लिये  किया  जा  सकता  है  ate  यह  एक  बहुत  ही  भ्र कल मंदी  का  काम  होगा  ।  जो  पैसा  सौपें
 को  5( 00  किलोमीटर  ले  जाने  में  खच  किया  जाता  है  उस  पसे  को  पत्थर  चुना  के  प्रयोग  के  लिए
 खर्च  किया  जा  सकता  है  ।  Sfo  यहां  पैसे  का  सवाल  नहीं  सवाल  यह  है  कि  आपके  पास

 पर्याप्त  परिवहन न  व्यवस्था  नहीं है  ate  आपकों  आयात  पर  निभंर  करना  पिता  है  ।  दस  वर्ष  तेल

 का बिल  7000  करोड़  रुपये  तक  पहुँच  जाएगा  ।  निर्यात  से  जो  पैसा  हम  कमाते  हैं  ग्रोवर
 निर्यात

 के  लिए  जो  काफी  ऑ्राथिंक  सहायता  देते  हैं  वह  सब  उनकी जेब  में  चला  जाता  है  ।
 a

 ्  उन  दो  परियोजनाओं  के  लिए  सबल  परीक्षण  किये  गये  हैं  ।  इन्हें  सफल  पाया  गया  ।
 डा०  चानना  कृपया  सदन  को  बताएं  कि  aga  इसके  लिए  jeer  ले  लिया है  कि  नहीं ।  कृपया

 हमें  बताएं  कि  ta  जोकि  सफल  करने  के  पेट  लेने  के  बाद  रात

 इसका  वाणिज्य  पोर  उद्योग  के  लिए  उपयोग  क्यों  नहीं  कर  रहे  ?  क्यों  ?  क्या
 जैनियों

 ने  श्रमिकों
 मना  fear है

 ?  क्या  Fo  भार०  डी०  टाटा  कौर  बिरला  ने  भ्रापको  मना  किया  है  यदि  भाप

 मात्रा  बढ़ा  देते  है  तोवे  सीमेंट  75  रुपये  बोरा  ate  15  प्रतिशत  कम  नहीं  बेच  सकेंगे  ।  क्या

 ऐसा  हैं
 ?  यह  क्या  है  ?  कृपया  इसके  बारे  में  सदन  को  बताएं

 इसके  सभ  बडे  पैमाने पर  सीमेंट  की
 कालावाजारी  हो  रही

 अध्
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 कालाबाज़ारी इतनी  बढ़  गई  हे  कि  मैं  भ  ]  geal में  व्यक्त  नहीं  कर  सकता  ।  इस  सदन के  किसी
 भी  सदस्य से  पूछे  कि  क्या  सीमेंट  की  कालाबाजारी  नहीं  हो  रही  है  ।  सीमेंट  के  बोरे  बजन में  कम

 मैं  जानता  हूँ  कि  टाटा  ग्रुप  के  ही  अन्दर  उनका  श्रपना  पत्न  व्यवहार  चला  था  जिसमें
 ele]  ग्रुप  तथा  अरन्य  att  ने  Yo  सी०  सी०  के  लोगों  को  बताया  था  कि  उन्होंने  बोरों  का  aaa
 किया था  कौर  वे  वजन  में  कम  पाये  गये  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  टाटा  घराने  की  प्रतिष्ठा  की  कहानी
 का  कई  बार  भंडाफोड़  हो  चुका  है  ।  सीमेंट  वजन  में  ही  कम  नहीं  है  बल्कि  मैं  भ्नापको  कुछ  ऐसी
 बातें  बताने  जा  रहा  हूं  कि  श्राप  सुनकर  चौंक  मंत्री  महोदय  निडर  होकर  बिना  कुछ
 छिपाये  साफ-साफ  बताएं  कि  क्या  आपने  15%  तक  फलाई  सिलिका  जेसे  oararantaa
 धड टिव  की  प्रयुक्ति  नहीं  दो  थी  ?  क्या  यह  सच  नवदीं  है  कि  सीमेंट  में  रोड़  मिलाने  को  अनुमति
 दी  गई  थी  ?  इसी  वजह  से  aa  भ्रापको  लाल  रंग  की  कभी  पीले  रग  की  सीमेंट  मिल  रही  है  ।
 ईटों  का  चू  ute  चूने  के  पत्थर  की  मिट्टी  तक  मिलाई  जा  रही  है  ।  यहीं  कारण  है  कि  कुछ  ही  a
 दिन  पहले  कर्नाटक  में  वहुमंजलीय  aaa  गिर  गया  जिसमें  सकड़ों  लोगों  की  जानें  गयीं  are  इस
 देश  में  सीमेंट  का  मामला  स्थायी  रूप  से  एक  बड़ा  गोल-माल  बन  गया  है  ।  इसके  अलावा  उसकी

 ए पेकिंग  भी  दोषपूर्ण  होती  बोरों  में  से  सीमेंट  निकलता  रहता  ऐसा  जान-बुनकर  fam
 जाता  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  सभा  को  यह  बतायें  :  आपने  पुराने  भोर  नये  बोरों  के  भ्र  तुन
 पात  के  बारे  में  निर्देश  दिया  हा  ।  लेकिन  aaa  ag  काटीं  नहीं  बताया  कि  एक  पुराने  बोरे  को  कितनी |
 बार  इस्तेमाल  क्या  जा  सकता है  |  इस  प्रश्न  का  भ्रपने  पास  कोई  जवाब  नहीं है  :  सीमेंट  कारखाने
 आपके  निर्देशों  पालन  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  आपके  पास  क्या  कार्यान्वयन
 व्य  1  है (८  ?  mich  पास  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है  ।  सब  कुछ  सीमेट  उत्पादकों  पर  fix  है  ।
 कृपा  करके  हमें  ag  बताइये  कि  सीमेंट  के  कुल  उत्पादन  में  से  सीमेंट  निर्माता  कितने  प्रतिभा  त  सीमेंट
 को खुले  बाजार  में  खास-क्लास  उपभोक्ताओं  को  बेच  सकते  हैं  भर्ती  सामान्यतः  चोर-बाजारी  कर
 सकते  हैं  ।  आपने  इसको  इजाजत  दी  है  ।  हमें  उसकी  प्रतिशतता  बताइये  ।  मेरे  पास  कुछ  ans

 मैं  प्रापको  fear  सकता  हूँ  कि  पूर्वी  aa—ihar  बंगाल--के  साथ  किस
 प्रकार

 पक्षपात
 किया  गया  है  :--

 ——  =

 राज्य  का  नाम  nd  फैक्टरी  1980  की  पहली
 मज  wy "|  तिमाही में  श्रेय  टीम

 अनुसार  जनसंख्या  सत  सं०  सीमेंट  की  मात्रा

 टनों

 पश्चिम  बंगाल  4.43  870  2.86  लाख

 गुजरात  2.67  527  3.30  लाख

 महाराष्ट्र  5.04  1069  4,35,600  लाख

 अंध्र  प्रदेश  4.35  394  3.03  लाश

 तमिलनाडु  4-12  499  3.08  लाख

 क  अ  _eal
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 TS  धरी  वायद
 पहले  अ्रायातित  सी  में Wz  सप्लाई  के  लिए  परिचित  बंगाल  को

 दिय था  जाता  था  क्योंकि  उसके

 पास  सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था है  ।  पता  नहीं  इसे  aa  ait  बंद  कर
 दिया  गया  है  ।

 सीमेंट
 फी कट रियों से  सीमेंट  को  ढ़ोने  के  लिए  पर्याप्त  वेतन  न  होने  की  मौजुदा  स्थिति  में

 भायातित
 सीमेंट

 के  macs  से  काफ़ी  मदद  मिल  सकती  है  ।  मैं  सभापति  महोदय  से  इस  भ्रनुरोध  के  साथ  सपनो
 बात  समाप्त  करता  हूं  कि  मैंने  जो  कुछ  कहा  उस  सभी  का  उत्तर  देने  के  लिए  मंत्री  महोदय से

 कहा  जाए  ।

 उघोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चरणजीत  :  राज  की  चर्चा  के  लिए

 माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  उठाया  यह  यह  है  कि  प्रदान  संख्या  332  का  मेरा  उ  संतोष

 ae
 भ नहीं  मेरे  ख़्याल में  माननीय  सदस्य  यह  चाहते हैं  कि  प्रश्न  ate  उत्तर  दोनों  को

 ag
 स्वयं

 तयार  करें  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  ऐसा  संभव  नहीं  है  ।  जब  कमी  भी  मंत्री  से  प्रशन  पूषा
 जाता  | है  तो  उसे  aga  उत्तर  के  लिए  तथ्य  शनि  वाले  झा कड़ों  पर  रहना  पड़ता

 गर्त  उनके  प्रश्न  संख्या  332  के  सभी  चत्तर  सही  थे  भोर  आकड़ों  पर  आघारित  थे  ।  इन  सबको  मैं

 दोहराना  नहीं  चाहता  ।  उसके  द्वारा  पूछी  गई  समस्त  जानकारी  प्रदान  संख्या  9332  के  उत्तर में
 दी ग  हैं  ।

 =  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  भी  दिलचस्प  यद्यापि  उनका  मूल  प्रदान थे  कोई

 संबंध  नहीं  है  ।  उन्होंने  भ्रत्यन्त  दिलचस्प  मसले  को  उठाया  है  ।  उदाहरण  के  पहला  मुद्दा
 सीमेंट  उद्योगों  के  आबंटन  तथा  उनकी  आयोजना  का  है  WA  इस  बात  से  प्रसन्नता है  कि  33

 वर्षों  में  उन्होंने  उन  3  वर्षों  को  भी  सम्मिलित  किया  जिस  समय  की  सरकार के  ag  सदस्य थे  ।

 श्री  mafaaa  बसु  मैं  उसका  सदस्य  हीं

 घी  चरणजीत  चानना  उनके  प्रति  भ्रामक  सहानुभूति  थी  ।

 _  शी  ज्योतिमंय  बसु  :  उनके  प्रति  मेरी  सहानुभुति  उसी  प्रकार  जेसा कि  आपकी  पार्टी
 ने  चररासिह  सरकार  का  समर्थन  किया  था  ।  गि

 मापति  महोदय  :  मत  उन्हें  सैनिक  कहा  जायेगा  ।

 श्री  चरण जोत  चानना :  माननीय  सदस्य  ने  इस  भ्र वर धि  के  द ंदौरान  सीमेंट  उद्योग  की
 स्थापना  के  स्थल  का  प्रश्न  उठाया है  हालांकि  इन  स्थलों  को  पहले  ही  निश्चित  किया  जा

 दक्षि  शी  तथा  उत्तरी  मागों  सीमेंट  उद्योग  के  स्थलों  के  बारे में  उल्लेख
 ते  समय  उन्होंने  अपने  भाषण  में  भी  परस्पर  विरोधी  बातें  कही  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य

 केवल  इतना  wag  करू  गा  कि  वे  भ्र पने  भाषण  को  देखें  ake  उसमें  कही  गई  प
 सपर  विरोधों

 बातों  को  ठीक  करें

 aa  मैं  उनके  डिवीजन  की  बात  करता  हूँ  जहा  पर  जैसा  कि  उन्होंने  कहा  है  कि
 सीमेंट उद्योग का  88.33  प्रतिशत  भाग  निजी  क्षेत्र  में  है  ।  दुर्भाग्यवश  ag

 सत्य
 नहीं  है  |  मगर  वह

 वाव ce
 मैं  उन्हें  आंकड़े  भी  बतला  सकता हूं

 ।  02  मिलियन  मीटरी  टन
 gaya >  soe

 थापित  क्षमता  में  से  2

 मिलियन  मीटरी  टन  की  कार्यक्षमता  वाले
 उद्योग  निजी  क्षेत्र  में  ह  तथा  गि

 श्री  ज्योतिर्मय  राज
 कितना  उत्पादन हो  हा  है  ?
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 eft  चरणजीत  पहां दो  ब  ।  एक  तो  श्रचिष्ठापित  क्षमता  है  तथा  दूसरी
 स्वीकृत  क्षमता है  ।  लिया  सदस्य  इस  बारे  अधिक  अच्छा

 जानते  हैं  क्योंकि
 इनको

 भारिक

 ज्ञान  भ्रत्यन्त  उच्च  कोटि  का  है  ।  थ

 =  2  ई  रचित  क्षमता  में  अर्थात  28.8  मिलियन  मीटरी  टन  में  9.17  मिलियन

 मीटरी  टन  सरकारी  क्षेत्र में  है  ।  यह  तई  क्षमता  का  30  प्रतिदिन  से  भी  भ्रमित  oat  है  ।

 थी  ज्योतिष  बसु  यह  उत्पादन  कब  शुरू  होगा  |

 थी  चरण जोत  चानसल  योजना  बीते  हुए  कल  के  लिए  नवदीं  बनाई  जाती  अपितु  सदा

 mt  are  कल  के  लिए  तैयार  की  जाती  हैं  ।  इनके  मित्रों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  बाधाओं  को  दूर
 के  पश्चात्  उत्पादन  शीघ्र  शुरू  होने  वाला  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  ढुलाई  की  बाधा पों  तथा  ara  बारिशों  की  बात  कट्टी  है
 suns सीमेंट  उद्योग  का  सम्बन्ध  वर्षा  के  प्रतिष्ठित  इसमें  सबसे  बड़ी  बाघा  कोयला  खान  में  व्याप्त

 स्थिति  तथा
 उससे

 उत्पन्न  होने  वाली  समस्या  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  बेहतर
 जानते बुरी  तरह से  क्षतिग्रस्त  बुनियादी  ढ़ांचे  की  हम  मरम्मत  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  सीमेंट  उत्पादन  का  सम्बन्ध  केवल  यहीं  एक  ऐसा  उद्योग  हे  नहीं
 क्षमता नमा ु  aaa  अधिक  उपयोग  किया  जाता  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  दिलचस्प  बातें  कही है  ।  हुम

 निजी  क्षेत्र  कों  महत्व  देना  नहीं  चाहते  ।  किन्तु  सदस्य  की  बात  सुनकर  मुझे  बड़ा  धक्का  लगा
 wife  ऐमी  पार्टी  से  संबंध  रखते हैं  जो  कम-ऐ-कम  सिद्धान्त  रूप  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में

 विश्वास
 2  ।  उन्होंने  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  अच्छी  बातों  का  जिक्र  न  करके  उसके  बुरे  किये-निष्पादन

 प्रा लोच ना  की  है  ।
 %

 पश्चिम  बंगाल  जहां  से  वो  चुनकर  भाये  वहां  कया  हो  रहा  है  ?
 उन्हें

 aga  दिल  टटोलकर  देखना  चाहिये  कि  वहां  क्या  हो  रहा  है  ।  भव  हम  राज्य  के
 सहयोग  से

 सारी  भ्रथंव्यवस्था  को  दुरस्त  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।

 सभापति  महोदय  aye  arg  दिल  टटोलने  के  काय  में  इनकी  सहायता  करने  जा  रहे  हैं  ।

 4

 श्री  चरणजीत  चानना  सीमेंट  उद्योग  में  सबसे  बड़ी  बाधा  चाहे  वो  सीमेंट  च़्यांग  हो
 aaa  निजी  क्षेत्र  में  प्रिया  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कोई  भी  उद्योग  हो--ऊर्जा  की  बाघा  रही
 जिसमें  कोयले  तथा  बिजली  की  सप्लाई  सम्मिलित  है  ।  इसी  उद्योग  में  क्षमता  से  कम

 उ  नौका  पहले  केबल  13  से  20  प्रतिशत  के  बीच  | 1: ह  बढ़  गया  है  ।  भाल

 सित
 बढ  है  कि  क्षमता  का  67  प्रतिदिन  उपयोग  हो  रहा  भव  क्षमता  का  उपयोग

 कम  यदि  श्राप  अन्य  उद्योगों  की  aaa  को  तो  हो  सकता  है  ae  ध्रापकों  भ्राकर्षक

 पर  जहां  तक  सीमेंट  उद्योग  सम्बन्ध  क्षमता  उपयोग  90  प्रतिघात  तक  भी  पहुंचा  है  ।

 TK afe प  जी  क्षेत्र  पर  दोषारोपण  तो  मैं  इसके  समर्थन  में  प्रस्तुत  इस  श्राप  के  Tew as TAY

 का  स्वागत  करू गा  कि  वे  अपने  कारखानों  में  क्षमता  के  कम  उपयोग  को  ate  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  ।

 ~  ब्र st  ज्योतिमंय बस ag:
 सीमेंट

 को  कमो TALS  री  बारे  में  आपका  क्या
 ee

 जन  मा

 बिचार है  ?
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 st  SAAT  :  मैं  arrT®  aaa)  का  एक-एक  करके  उत्तर  दूगा ।  मैंने  बाभापों

 के  बारे में  चर्चा  की  wa  हमें  यह  देखना है
 कि  हम  बर्षा  से  उत्पन्न  बाधाओं को  किस  प्रकार

 टूर  कर  सकते  हैं  ।  हम  ale  art  साथ  बैठकर  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रां  कड़े  दिये  मीटरी  95  मीटरी  टन  तथा  25  लाख

 मीटरी टन  का  भीतर--वे  पुराने  हैं  ।  भाइये  हम  art  की  प्रमुख  संभावनायें  तथा  व्यान

 स्थिति  पर  विचार  प्रस्तर  इससे  कहीं  ज्यादा  है  जोकि  wat  बताया
 है  पौर  हुम

 अन्तर  को  काई  को  पारने  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर  काम  कर
 रहे  हैं  ध्रांकहों

 की  जादूगरी  में  माननीय  सदस्य  का  जवाब  नहीं  है  ।  श्रांकड़ों  की  जादूगरी  बड़ी  दिलचस्प  चीज़

 है  किन्तु  मैं  उसका  सहारा  लेने  नहीं  जा  रहा  हूँ  ।

 माननीय  सदस्य  ने  सीमेंट  फैक्टरों  की  दो  इकाइयों  की  बात  की  है  ।  जो  कुछ  गौ  वह  कह

 रहे  हैं  वह  सत्य  नहीं  है  ।  हम  इन  मामलों  में  संजीदगी  से  राय  ले  रहे  हैं  जो  कुछ  हूं
 विरासत  में  मिला  उसके  लिए  हम  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  हम  age  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  रहे

 seq  समय  का  हैं  कौर  स्थिति  ठीक  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 .  माननीय  सदस्य  कालाबज़ारी  की  बात  करते  हैं  ।  मैं  समझता हूँ  मैं  ध्रापको  इतना

 यकीन  दिला  सकता  हूं  कि  उन  अधिकांश  राज्यों  में  जहां  हमारे  दल  को  सरकारें  हमने दत  राज्यों

 की  सरकारों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  इस  भ्रोर  ध्यान  देने  के  लिए  कह  दिया  है  ।  माननीय  सदस्य  को

 ag तो  मालूम  ही  होगा  कि  सीमेंट  की  खुदरा  बिक्री  की  व्यवस्था  राज्यों  के  नियंत्रण  में  है  ।

 रसिकों  सीमेन्ट  की  भ्राबंटन  प्रणाली  का  तो  ज्ञान  होगा  ही  ।  दि

 भी  ज्योति मंथ  बसु  उसका  धाराधर  क्या है  ?  arg
 ा

 के  बीच

 भेदभाव
 कयों  करते  हैं  ?

 थ्री  चरणजीत  चानना  :  मैं  तो  भ्रापके  आंकड़ों  को  ठीक  करना  चाहता  हूं  ।  उदाहरण  के
 यदि  श्राप  पश्चिम  बंगाल  की  बात  कर  रहे  तो  ड्राप  अपने  संबंधित  मंत्री  से  पुष्टि

 जो  मेरे  पास  ara  थे

 sit  ज्योतिर्मय  बसु  :  टेलेक्स  ।

 श्री  चरणजीत  चानना  ।  मैं ध्रापको  वह  पत्र  भी  दिखाता  हूँ  जो  FA  प्राप्त  gar  मैं

 आपको  उसकी  तारीख  भी  बताता  हूं  ।  वे  मंत्री  महोदय  मेरे  पास  जाये  ale  मैंने  यह  प्रबन्ध  किया

 fe  उनको  सीमेंट  भ्रावंटित  हो  ।  श्राप  इसके  बारे  में  उनसे  पूछिए  ate  पता  लगाइये  कि  जो  इस
 सभा  में  मैं  areal  बता  रदा  g  fe  जब  मुसे  सम्पकं  स्थापित  गया  उस  समय  पश्चिम चम
 बंगाल  सरकार  के  सामने  उसके  परिवहन  की  समस्या  थी  ।  यही  बात  मेरा  मंत्रालय  भी

 रहा  है  ।  हमने  एक  सीमेंट  फैक्टरी  को  wider  पत्र  ही  नहीं  fear  अपितु  इसके  परिवहन  की
 व्यवस्था  की  ।  गर्त  मैं  प्यासे  अनुरोध  करूंगा  कि  ड्राप  इसको  देख  लें  ।  तो  भी  यदि  सीमेंट के

 झ्राबंटन  के  बाद  तथा  हमारे  द्वारा  उसके  लादान  की  व्यवस्था  किये  जाने  के  बाद  मी  भापके  सामने

 कोई  समस्या  भाये  ay  कोई  भी  राज्य  सीमेंट  की  समस्या  लेकर  हमारे  पास  बड़ी  खुशी  te

 सकता हैं  ।  मैं  एक  उदाहरण  दूंगा--जम्मू  तथा  कश्मीर  से  10,000  टन  सीमेंट  का  भावंटन  उस

 समय  fear  गया  जब  उनके  सामने  इसकी  समस्या  थी  ।  हमारे  यहां  सीमेंट  की  जरूरत  बाले

 Mea
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 पा

 राज्यों की  हमने  श्रेणियाँ  बना  रखी  हैं
 शौर

 देवा  का  कोई  मी  राज्य  सूची से  शहर  नहीं है  ।
 | 0]  सोमेंट  की  ब्नप्लाई  सुनिश्चित जब  भी  कोई  झा पात

 द

 लीन  ज़  ,  तो  हम  उस  राज्य

 करते हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  हुम  बाढ़ कं  rear  संबंधी  कार्यो ंके  लिए  हम  मोमेंट देते  है  ।

 उन्होंने  वजन  में  कमी  तथा  खराब  पैकिंग  की  बात  कही  ।  ऐसी  स्थिति  के  लिए  हम

 भाव धिक  जांच
 करते  हैं  ।  सीमेंट  पम्रनुसंघान  संस्थान  से  इसके  लिए  कहा  गया  ह  शर  कुछ

 कारखानों  साथ  इस  विषय  में  बातचीत  कर  रहे
 हैं  ।  अन्य  मामलों  में  मी  हम  यथा  समय

 न

 जहां  तक  मिश्रण  ale  लाल  रंग  का  संबंध  वह  तो
 उन्होंने

 अपने  भाषण  को  लच्छेदार

 बनाने  के  लिए  कहा  है  ।  सीमेंट  में  ऐसा  कोई  रंग  yoy
 हाता

 । होता ।  सरकार  जिन  चीज़ों  व

 मिश्रण  की  इजाजत  दे  रही  है  वह  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहायंक्षम  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बस ु:  फ्रेपया  ward  1 वह  कया है

 श्री  चरणजीत  चानना  बया  श्राप  मामला  जानना  चाहते

 2  श्री  ज्योतिमंय
 बसु

 :  उसमें  इंट  सिलिका  शादी
 कितना  प्रतिशत  होता

 है  ।
 eer  साध

 भी  चरणजीत  चानना :  ऐसी  महीं है  ।  कई  चर  के रह  के  परिवर्तन  तथा at  मिश्रणों  की  इजाजत
 दी  गई  हैं  नो  मोमेंट  अनुसंधान  संस्थान  के  परीक्षणों  तथा  रिपोर्टों  पर

 पारित
 है  इस  प्रकार

 जब
 तक  भाप  यह  न  पूछें  कि

 किसी
 टे  किस  भट्टी  से  भाती  मैं  कुछ  बता

 महीं  स सकूंगा
 ।

 =  Ie
 सेनापति  महोदय  :  इस  समय  वह  सब  कुछ  नहीं  बताया  था  सकता  |  हमें

 समित
 का  भी

 ध्यान  रखना  चाहिए  |

 tt  चरण जोत  चानना  ।  मैं  केवल  इतना  कहूंगा  कि  किसी  यूनिट  त्रिदोष  को  मि inn
 की

 इजाजत
 है  किन्तु  बहू  तकनीकी  परीक्षण  तथा  तकनीकी  स्वीकृति  पर  निसार  करता  है

 a -  ae
 प्ञाननीप  सदस्य  ने  सीमेन्ट  उत्पादकों  को  दिये  जाने  वाले  सो haree  mt  प्रतिशतता  की  बात

 ककी  a ह  1  वे  अपने  उत्पादन  का  केवल  2  प्रतिदिन  सीमेन्ट  इस्तेमाल  सकते  हैं  भोर  वह  भी  भ्र पने

 इस्तेमाल  के  लिए  ।  वे  सीमेन्ट  नियंत्रण  की  अनुमति  बिना  जरा  सा  भी  सीमेन्ट  नहीं  सकते  ।

 जहां  तक  अन्य  प्रतिशतता  का  संबंघ  है  मुझे  उसका  कोई  जात  नहीं  है  सिसको  wrath
 बाजारी  को  संज्ञा  दी  है  ।  इसके  बारे  में  तो  वह  ही  बेहतर  जानते  होंगे  ।  मैं  तो  यह  ण्  सकता हूं
 कि  समस्त  भत्यावदपक  स्तूपों  में  बो  काला  वा जारी  बढ़ी  वह  aa  कम

 महो
 रही  है  ।  जब  बहु

 बिल्कुल खत्म  हो  जायेगी  तो  हम  इसको  बत  करेगे  |

 कत

 मैंने  उनके  समस्त  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  दिया  bt

 235
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 सीमेंट  की  कितनी  भारी  कमी  है थी  रामावतार  शास्त्री  सभापति म

 उसका  सबुत  यही  है  कि  दिल्‍ली  ही  में  सिमेंट  के
 सवाल

 को  से  कर  प्रदान  हो  रहे  हैं  ।  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  करके  कुछ  सवाल प  छना  चा  हता  हूं
 *  *  '  *

 सभापति  सहोदर  बाप  प्रदान  ही  पूछें  ।

 भी  रामावतार  शास्त्री  :  मैंने  यही  कहा  है  कि  सीमेंट  की  कितनी  भा
 री  कमो

 t  उसका

 उदाहरण
 दिल्ली  में  भ्रापको  देखने  को  मिल  रहा  हैं  कि  यहां  west  हो  रहे  है  ।  मैंने  केवल  इसका

 जिक्र  ही  किया  है  पौर  oe  में  सवाल  कर  रहा  हूं  ।

 )  मेरा  सवाल  मह  है  कि  बया  यह  बात  सही  है  कि  पटना  में  गंगा  नदी  पर  शो  सड़क

 पुल  बन  रहा  है  वह  सिमेंट  की  कमी  की  वजह  से  अभी  तक  पूरा  नहीं  हो  पा  रहा  है
 ?
 ane यह  बात

 सच  है  तो  सरकार  वहां  सिमेंट  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कौन  सी  कारंवाईं  कर  रही

 हमारे  देगा  के  लिये  वार्षिक  सीमेंट  को  भा वप् यकता  कितनी है  पौर  इम  कितना
 उत्पादन कर  रहे  हैं  भोर  जो  कमी  उसको  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  कौनसी  योजना  बनाएँ

 क्या  यह  बात  सच  है  कि  दाहाबाव  इडस्ट्रीज  ट्रस्ट  के  स्वामित्व  में  रोहतास  जिले  में

 एक-चूना-पत्थर
 की  छान  थी  जो  1971  से  बन्द  है  जिसकी  वजह  से  एक  हजार  कुंवारी  THT

 हैं  ?  प्र गर पह  बात  सच  है  तो  ब्या  सरकार  इसके  बारे  में  लांच-पाताल  कर  के  उचित
 कार्यवाही

 करेगी ;  भोर
 ह

 द्  सभापति  श्राप  कौर  हम  सभी  जानते  हैं  कि  सीमेंट  को  स  बाजार  बड़े

 पैमाने
 पर

 हो  रही  राज्य  सरकार  इसमें  बया  करती  यह  भी  सभी  जानते  हैं  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  बया  कोई  कारगर  तरीका  सरकार  ने  टू  ढ़  निकाला  है  जिससे  सीमेंट  को  चोरबाजारी
 को  ter  जारा  ?  -  ि

 पह  मेरे  सवाल  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  मैंने  जिस  सफाई  के  साथ  सवाल  qa
 उल  सफाई  के  साथ  जवाब  दें  ।

 थी  मूलचन्द  डागा  राजस्थान  में  जयपुर  उद्योग  प्रतिशत  22  लाख  टन  सीमेंट  उत्पन्न

 करता  है  भोर  हमारी  मांग  हर  वक्त  10  लाख  टन  की  होती है  ।  लेकिन  राजस्थान  की  सीमेंट

 केबल  3,4  लाल  टन  हो  मिलती  है  ।  यह  कहां  तक  सही  है  कि  ane  पंजाब  में  गेहूं  पैदा  होता  है
 agua  के  लोग  तो  भूखे  मरें  भोर  दूसरी  स्टेट्स  को  दिया  जाये  ?  हमारे  यहां  इत  नी  मोमेंट

 पदा  होती  है  भोर  हमारे  यहां  की  सीमेंट  को  जितनी  मांग  उसकी  are  भी  पूरी
 नहीं

 हो

 यह  कहाँ  तक  उचित  है  ?
 ;

 श्री  चरणजीत  चानना :
 शास्त्री

 जौ  भ्रापने  जो  पटता  ब्रिज  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  हैं

 प्राप्ति  इन्फॉर्मेशन
 के  लिये  बताना  चाहता हूं

 कि  यह  पुल जब  तक  हमारी  सरकार  तब  तक
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 बनता  उसके  बाद  पुल  मयों  नहीं  ay  प्रतीकों  पता  है
 ।

 यह  पुल  बनना  बन्द हो  गया

 था  |  उसके  बाद  हमने  6  हजार  टन  सीमेंट  इसके  लिये  एलाट  किया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  बनना  बन्द  ही  दो  गया है  या  डेमेज  भी  हो  गया  है  ?

 भी  चरणजीत  चामना  :  दूसरा  wet  मापने  पूछा  है  कि  सीमेंट  की  डिमांड
 कितनी  है  ।

 1980-81  में  यह  27.99  मिलियन  टन  है  ।  जेसी  कंडीवान्स  प्रमी  उसमें  इसकी  प्रोडक् दान  22

 मिलियन टन  है  ।  लेकिन  किस  प्रकार  से  पावर  में  कट  वर्गरा  होते  उससे  हो  सकता है  कि
 aia  मिलियन  टन  प्रोडबदान  घट  सकता  है  या  थोड़ी  सी  पो जी दान  इम्प्रूव  हो  सकती  है  ।  लेकिन

 लो  एक्स पेक् टेड  प्रोडक्शन  है  ag  22  मिलियन  टन  है  |

 इसके  भ्र लावा  हम  जो  इम्पोर्ट  कर  रहे  हैं  वह  2  मिलियन  टन  है  ।

 ब्लर a  कर तीसरा  सवाल  लो  रोहतास  मिल  के  बारे  में  पूछा  है  धाप  eaters  बहु  बता

 मेरे पास
 कभी  इन्फार्मेशन  नहीं  है  ।

 चोरबाजारी  के  लिये  में  शबाब  दे  चुका  हूं  कि
 किस  प्रकार से  पाप  पुलिस  को  इन्सां  कर

 सकते  इस
 के  बारे  में  तो  एक  कानून  है  ।

 मैं
 पहले  मी  कह  ger  हूं  कि  पब  हमारी  सरकार  बन  गई  इम  देखते  हे ंकि  किस

 प्रकार से  चोरबाजारी  कम  हो  सकती  है  ।  थो  चोरबाजारी  की  करवे  ऊपर  चली  गई  उसे  इम

 मीचे  लाते  इसके  लिये  थोड़ा  ठहरिये  ।

 माननीय  सदस्य  ने  राजस्थान  के  बारे  में  कहा  है  ।  सब  स्टेट्स  को  जो  बकोटा  दिया  जाता

 उसके  लिए  तीन  मामू ले  हैं  ।  स्टेट्स  से  पूछ  लिया  जाता  है  कि  उन्हें  कौन  सा  मामू ला  पुट

 x
 धार  उसी  हिसाब  से  उन्हें  बकोटा  fear  जाता  है  ।  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  राजस्थान

 were  ह  दोबारा  फैसला  करा  लें  ।  मेरा  ena  है  कि  डटा  से  पता  चल  लायेगा  fe  उसकी  ez

 बा  सीमेंट  का  गप  बपा  है  ।  झगर  वह  ऐवरेज  से  अलग  तो  बह  हमें  भरूर  बतायें  ।

 कभी  सूख चन्द  हमने  12  लाख  टन  मोमेंट  मांगा  afer  4  साख  टन  दिया

 भरी  चरणजीत  चानना  :  मैं  इसका  डेटा  देता  हूं  ।  क्वाटर  एलोकेदान  एन  भारिलिनली
 फील्ड  इन  1978  :

 141,000
 काटरी  एलोकेवान  एज  रेड

 फ़ाम
 1979:

 155,000  टन  क्वाटर ली  मैदान  एज़  रेड्यूस्ड  फ़ाम  दे  एग्जॉस्ट  टुडे  :

 124,000  दन  ।

 थी  कुल  चन्द  शाखा  :  हमने  मांगा  है  12  लाभ  टन  ।  हम  खुद  सीमेंट  प्रोड्यूस  करते  हैं  ।
 ड्राप  हमसे  ले  लेते  लेकिन हमें  देते  नहीं हैं  ।
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 ae  घंटे  की  चर्चा  16  1980

 पप्
 क

 भी  चर  गए चरण जोत  चानना  जो  | क | क्राउले  rsvior  सदस्य  रहे  भ्रमर  दूसरी
 = भी  उसको  झपना  तो  एक  स्टेट  कहेगी |  तो  डम  बनाते  बर  कहीं  न  भेजी  ।  हमने

 तो  सारे  देश  की  बात  सोचनी  है  ।  इसमें  प्राप्ति  मांग  की  बात  नहीं  है  ।  मांग  एक  कर फामू ले  पर

 बेस्ड  होती  है  ate  बही  मांग  होती  ह  ।  झगर  मांग  का  क्राइटेरियन  यह  होगा  कि  फैक्टरी  आपकी

 या  जेद  स्टेट में  भोर  वहीं  पर  सब  माल  कनफ्यूज  किया  तो  उस
 ह

 हिसाब  से  दिल्‍ली  को  तो  एक  बोरी  सौ  महीं  मिलेगा  ।

 .
 सभा  स्थगित  होती है  ।  कल  ग्यारह  बजे सभापति  सहोदर :

 फिर  समवेत  होगी  ।

 6.28  स्तर सतुषदचात  लोक  सस  1  1980  27  1902

 के  ग्यारह  सल  तका  के  फे  at  हुई ।

 मुद्रण  :  सबीना  प्रिटिंग  फरीदाबाद

 238


